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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  |

 महोदय  पीठासोन
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 आवास  हेतु  राज्यों  को  विशा-निवदा
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 +425.  श्री  एडआर्डो  फंलोरो  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  निम्नलिखित  जातकारी

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभापटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 बया  केन्द्र  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  को  अपने-अपने  राज्य  में  क्रावास  समस्याभों  को  हल

 करो  की  दष्टि  से  दिशा-निर्देश  दिए  और

 . यदि  तो  उन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  ?,

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अम्बुल  :  तथा  आवास  विकास  के  लिए  .
 नीति  तथा  कायंतक्रमों  से  सम्बन्धित  मार्ग-निर्देशन  योजना  प्रलेखों  में  निहित  हैं  जिनको  देश  में  सभी
 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  नियमित  रूप  से  परिचालित  किया  जाता  है  |  इसके

 अतिरिक्त  उनको  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  परिपक्रों  में  अपनी  विशिष्ट  योजनाओं  के

 को  विषय-सूची  से  सम्बन्धित  विस्तृत  निर्देश  होते  हैं  ।

 श्री  एडआड्डो  फंलीरो  :  कई  दशकों  से  हम  यह  कहते  आ  रहे;हैं  कि/मनुष्य  की  तीन  सर्वोच्च

 प्रापमिकताएं  कपड़ा  और  मकान  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 हन्हें  इतना  महत्व  नहीं  दिया  गया  है  ।  इन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  बिना  अधिक  बोले  मैं
 बता  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  काम  कितना  कम  हुआ  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  के

 नर्वोच्च  अधिकारी  अर्थात्‌  सचिव  के  माध्यम  से  यह  बात  प्रकट  हो  चुकी  है  कि  3  करोड़  आवासीय

 एककों  की  आवश्यकता  है  ।  यह  जानकारी  केवल  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  के  आधिकारिक

 आकड़ों  के  अनुसार  समय  सरकार  ने  अधिकारिक  आँकडों  के  माध्यम  से  प्रत्येक  वर्ष

 50  लाख  आवासीय  एकक  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  रखा  है  जिसमें  से  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  केवल

 4  लाख  आवासीय  एककों  का  निर्माण  कर  सके  हैं  ।  हु

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के
 इस  निराशाजनक  कार्य  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ः

 1.
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 मंत्रालय  किसी  जोरदार  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  क्या  करने  वाला  है  और  इस  बड़ी  समस्या  से
 स्तर  पर  निपटने  के  लिये  राष्ट्रीय  आवास  नीति  में  मंत्रालय  की  क्या  संभावनःयें  और  योजनायें  हैं  ?

 भ्रो  अम्बुल  गफूर  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  सहमत  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  लगता  लाटरी  खुलने  वाली  है  ।

 श्री  अब्दुल  शफ्र  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूँ

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  श्री  एडुअर्डो  फंतीरों  आवास  समिति  के  सभापति  वह  यहां
 के  सदस्यों  को  भी  आवास  उपलब्ध  नदीं  करापा  रहे  वह  आवास  मन्त्री  बनाए  जाने

 योग्य

 )

 क्रो  अब्बुल  गफ्र  :  वह  आवासों  का  वितरण  करते  हैं  ।  उन्होंने  यह  प्रश्म  पूछा

 यह  सत्य  है  और  आश्चयंजनक  भी  ।  किन्तु  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को  मैं  यह  भी  सूचित
 करना  चाहता  हूं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  ही  सरकार  धन  आबंटित  करती  रही  किन्तु

 यह  आश्चय  की  बात  है  ।  मैं  आपको  सह्दी  आंकड़े  बताऊ भा  ।  यह  एक  मजेदार  बात  है  और  इसलिए
 सभा  के  सभी  सदस्यों  को  इसकी  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  सरकारी

 भौर  निजी  दोनों  क्षेत्र  मे ंआवास  के  लिए  1150  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  गया  था  और  वह

 राशि  कुल  परिव्यय  राशि  की  34  प्रतिशत  की  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  और  निजी

 दोनों  क्षेत्रों  में  1300  करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  गया  और  बह  ॒  राशि  कुल  परिव्यय  राशि  की

 19  प्रतिशत  थी  |  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  और  अधिक  राशि  का  निवेश  किया  गया  था  कि  न्तु
 राशि  की  प्रतिशतता  घटकरे  15  रह  गई  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  और  अधिक  शाशि  आबंटित

 की  गई  थी  हिन्‍्तु  प्रतिशतता  और  कम  होकर  ।2  रह  गई  ।  छठी  योजना  में  11,500  करोड़  की

 धनराशि  आबंटित  की  गई  थी  जब  कि  प्रथम  योजना  में  केवल  1150  करोड़  की  राशि  आभाबंटित  की

 गई  किन्तु  औसत  कम  होकर  के  7.5  प्रतिशत  रह  गया  जबकि  प्रथम  योजना  में  यह  34  प्रतिशत

 आण्चयं  क्री  बात  है  कि  ऐसा  हो  रहा  है  ।

 एक  सामनोय  सदस्य  :  सातवीं  योजना  के  बारे  में  क्‍या  है  ?

 क्री  अब्दुल  गफूर  :  सातवीं  योजना  के  आंकड़े  अभी  प्रकट  नहीं  किए  गए  मैं  निश्चित

 रूप  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  कि  सातवीं  योजमा  में  कितनी  राशि  भाबंटित  की  जाएगी  ।  सम्भवतः

 एक  या  वो  महीने  में  पता  चल  जाएगा  ।  यह  एक  वचित्र  स्थिति  है  ।  जसे  में  महसूस  करता  हूं  कि

 ट्रथन  पंचवर्षीय  योजना  में  34  प्रतिशत  थी  जो  अब  घटकर  7.5  प्रतिशत  रह  गई  मकानों  की
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 कमी  के  वारे  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  किन्तु
 जनगणना  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  ने  पता  लगाया  है  कि  इस  समय

 देश  में  लगभग  2  करोड़  40  लाख  आवासीय  एककों  की  आवश्यकता  952  से  1971  तक

 पंचवर्षीय  योजना  धनराशियों  का  आबंटन  करते  भ्रावासों  के  लिर्माण  के  लिए  जो  भी  राशि

 आबंटित  की  उसके  साथ  ही  यह  निश्चित  मार्ग  निर्देश  दिए  गए  थे  कि  अब  आगे  से  चार  श्रेणियां

 होंगी  अर्थात्‌  उन  लोगों  के  लिए  जो  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  उन  लोगों  के  लिए  जिनकी  आय

 बहुत  कम  निम्न  आय  इसके  बाद  मध्यम  आय  और  चोथा  वर्ग  होगा  किराया  आवास

 योजना  जो  उन  मकानों  की  योजना  से  सम्बन्धित  हैं  जिन्हें  सरकार  अपने  कर्मचा  रियों  के लिए  निर्मित

 कराती  ये  मार्ग  निर्देश  बनाए  गए  थे  और  सारे  राज्यों  को  भेजे  गये  थे  तथा  ये  राज्य  अपने

 संसाधनों  के  अनुसार  काय  कर  रहे  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  विशेषकर  आर्थिक  रूप  से

 का  नर  वर्गों  के  लोगों  के  विभिन्न  राज्यों  ने  विभिन्‍न  मार्ग  निर्देश  अपनाए  हम  राज्य

 सरकारों  पर  इस  बात  का  जोरे  देते  रहे  हैं  कि कम  से  कम  इन  दो  आथिक  दृष्टि  से  कमजोर

 बर्ग  और  निम्न  आय  वर्ग  के  लिए  आवास  बनाए  जाएं  और  इन  वर्गों  के लिए  अधिक  प्रतिशत  मकान

 निर्धारित  किए  जाएं  ।  कुछ  सीमा  तक  राज्य  सरकारें  भी  इन  मागं  निर्देशों  का  पालन  कर  रही

 टिल्तु
 फिर  भी  कमी  भारत  सरकार  ने  विश्व  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  के  समक्ष  यह  बचन

 भी  विया  है  कि  1987  से*'*  ।  मैं  ट्सलिए  स्पष्ट  कर  रहा  था  ताकि  और  अधिक

 पूरह  प्रश्न  न  पूछे  जा  सके''*

 थो  एस०  जयपाल  रेड्डो  .  उत्तर  जितना  लम्बा  उतना  ही  गलत

 थी  अब्दुल  गफूर  :  ग्राभीण  भूमिहीन  श्रमिकों  को  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थान  के  साथ-साथ

 570  *णण  भी  दे  रहे  हैं  ।

 छुछ  साननोय  सदस्य  :  500  रुपये  !

 क्रो  अब्बुल  गफ्र  :  हम  500  रुपये  देते  कुछ  राज्य  सरकारें  1000  रुपये  ओर  कुछ
 अन्य  राज्य  सरकारें  2000  रुपए  देती  हम  कुछ  वर्ग  मीटर  भूमि  तथा  500  रुपए  देते  हैँ  जिससे
 थे  घासफम  की  झोपड़ी  बना  सकें  ओर  अपना  सर  छुपा  सकें  क्योंकि  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  गांवों

 !

 में  लगभग  30  प्रतिशत  व्यक्ति  घासफूस  के  मकानों  में  रहते  बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ
 ऐसे  भी  मकान  होते  हैं  जो  मिट्टी  के  बने  होते  हैं  कपास  और  नाड़ियास  से  ढके  उनमें  से  कुछ

 +वे  और  आधे  पक्के  बने  होते  कुछ  बिल्कुल  +.ज्बे  और  कुछ  न  तो  पक्के  बने  होते  हैं  न

 कच्चे  किन्तु  घासफूस  के  बने  होते  हैं  । छत  ओर  दोवालें  दोनों  ही  मिट्टी  की  बनी  होती  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  स्थिति  भिन्‍न  है  और  हर  राज्य  को  यह  मार्ग  निर्देश  दिए  जाते

 हैं  ठ्ज्जि  ग्रोजता  उनके  अनुकूल  वे  उसका  पालन  सामान्य  स्थिति  यह  पंचवर्षीय

 योजना  में  जो  सहायता  दी  जाती  उसके  अनुसार  हम  कार्य  करते  हैं  जेसा  कि  हम  अन्य  क्षेत्रों  में

 करते  हैं  ।
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 ——  कया  अजित

 अध्यक्ष महोदय  :  इस  लम्बे  उत्तर  के  बाद  भी  किसी  अनुपूरक  प्रश्न  की  गुंजाइश  है  ?

 श्री  एडुआर्डो  मन्‍्त्री  महोदय बहुत  परेशान  हैं  क्‍योंकि  मैं  जो  स्थिति  प्रस्तुत  करता

 हूं  उसे  वह  पूरी  तरह  से  स्वीकार  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  एक  बात  बताना  भूल  गये  ।  केवल  आवास  यो  जना  बनाने  से  काम

 नहीं  चलेगा  परन्तु  परिवार  नियोजन  करना  हमें  इसका  अन्तर  पूरा  करना  होगा  आपने

 एक  मजाक  भरा  चुटकला  सुना  है  ?

 बच्चा  स्कूल  दाखिल  होने  गया  ।  उससे  पूछा  गया  तुम्हारा  नाम  कया  उसने  मेरा

 नाम  यह  कितने  भाई-बहन  15  तुम्हारा  बाप  क्या  करता  यही  एक  काम  करता  है  ।

 क्री  एड्आर्डो  फंलोरो  :  समेज्ी  स्थिति  पर  यह  बड़ी  जोरदार  टिप्पणी

 श्री  अब्दुल  एक  बात  ओर  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  पता  होना
 माननीय  सदस्यों  को  आवास  आवंटित  करने  में  आवास  समिति  के  सभापति  को  कितनी  अधिक
 चरेणानी  होती  आपको  मेरी  परेशानी  भी  देखनी  होगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  की  हालत  एक  जंसी  है  ।

 शो  एडआर्डो  फंलीरो  :  मैं  उन्हें  इसमें  शामिल  नहीं  करूंगा  ।

 मुझे  अपना  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  दीजिए  ।  मन्त्री  महोदय  स्थिति  की  गंभीरता  महसूस
 करते  वह  एक  बात  राज्यों  को  मार्ग  निर्देश  देने  ओर  परिपत्र  भेजने  से  काम  नहों  चलेगा  ।
 आपने  उन  पर  युद्ध  स्तर  पर  कार्य  करना  होता  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  निम्न  आय  वर्ग
 के  व्यक्तियों  को  मकान  बनाने  के  लिए  500  रुपये  दिए  जा  रहे  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  प्रत्येक
 गांव  में  गया  हूं  और  जो  गांबों  में  गया  है  उसे  यह  पता  होगा  कि  500  रुपये  में  स्थायी  तौर  पर
 मकान  नहीं  बनाया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  यह  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  मकान  बनाया  उन्होंने  बत/या
 कि  केवल  एक  झुग्गी  बना  ली  जाएगी  ।

 श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  :  हम  इस  प्रकार  की  चोज  नहीं  चाहते  ।  स्थायी  तौर  से  समस्या  के
 समाधान  के  लिए  हम  स्थायी  मकान  चाहते  हर  बर्ष  ये  लोग  मरते  500  रुपये  से  कोई
 स्थायी  मकान  नहीं  बन  सकता  ।  इसलिए  उस  राशि  को  वे  जैसे  चाहते  खर्च  कर  लेते  शै हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्रो  एड्आर्डो  फंलोरो  :  मैं  यह  जानना-चाहता  हूं  कि  क्या  इस  निम्न  आय  वर्ग  अथवा  ई०
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 डब्ल्यू०  एस०  के  सम्बन्ध  में  सरकार  इस  तथ्य  पर  ध्यान  देगी  कि  फ्लैट  देने  की  योजना  के  अन्तगंत

 अनेक  फ्लैट  दिए  जाते  हैं  किन्तु  उनको  बुनियादी  सुविधायें  प्रदान  नहीं  की  जाती  है  और  इसकी  बात

 तो  दूर  बहां  परिवहन  अथवा  स्कूल  तक  को  सुविधा  नहीं  होती  और  वहां  मकान

 नहीं  बनाये  जां  रहे  इस  बात  के  अतिरिक्त  500  रुपये  की  राशि  नितांत  अपर्याप्त  हैं  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  को  सेवा  में  आने  तथा  आवेदन  करने  के

 20  बच्चे  के  बाद  सरकोरी  जावास  मिल  पाता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  प्रश्न  के  लिए  मेरा  पूरा  एक  घंटा  बर्बाद  कर  देंगे  ।

 श्री  एड्आर्डो  फैलोरो  :  प्रायः  ऐसा  भी  होता  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  30  वर्ष  की  सेवा  के

 बाद  सरकारी  आवास  प्राप्त  किए  बिना  ही  सेवा  निवृत्त  हो  जाता  अब  मैं  मन्त्री  जी  से  यह

 जानत़ा  चाहता  हूं  कि  आथिक  दृष्टि  स ेकमजोर  तथा  सरकरी  कर्मचरियों  की  स्थिति  को  सुधारने
 तथा  उनको  परिवहन  और  अन्य  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  को

 क्रो  अब्दुल  गफूर  :  आवासीय  योजना  के  अन्तगंत  आथिक  दृष्टि.से  कमजोर  वर्ग  के  लिए
 अर्थात  उन  लोगों  जिनके  परिवार  की  भ्राय  350  रुपये  तक  है  5000  रुपये  तक  का  ऋण  दिया
 जाता  योजना  के  अन्तगंत  8300  रुपये  तक  का  ऋण  दिया  जाता  निम्न  आय
 यगं  अर्थात  जिनकी  350  रुपये  से  600  रुपये  के  बीच  उन्हें  15,300  रुपये  तक  की  ऋण  सहायता
 दी  जा  रही  है  ।

 श्री  एडआर्डो  फंलीरो  :  कहां  ?

 श्री  अथ्छुल  गर्र  :  देश  भर  में  ।  आध्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  के  लिए  ब्याज  की  दर  4  से

 5  प्रतिशत  निम्न  आय  वर्ग  के  लिए  यह  दर  8  प्रतिशत  है  और  वे  इस  घन  को  15  वर्ष  के

 अन्दर  लौटा  सकते  हैं  ।  इसी  मध्य  आय  अर्थात्‌  जिनकी  आय  600  रुपये  से  1500  रुपये
 तक  के  लिए  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  50,000  रुपये  तक  का  ऋण  दिया  जाता  है  और  जिसकी
 ब्याज  दर  8  प्रतिशत  है  ।

 श्रो  एडुआर्डो  फंलोरो  :  यह  आवास  बोडं  यह  निर्मित  मकान  नहीं  सरकारी
 आरयों  के  लिए  कया  है  ?

 श्रो  अब्यबुल  गफ्र  :  सरकारी  कम्ंचारी  भी  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  और  वे  अपना
 मकान  बना  सकते  हैं  ।

 श्री  ए०  गरीब  से  गरीब  आदमी  को  मकान  मुहैया  कराने  की  योजना  तैथार  करने  के
 आवास  मन्‍्त्रालय  ने  राज्य  सरकारों को  क्या-क्या  मार्ग  निर्देश  दिए  केरल  राज्य  यदि  कोई

 ऐसी  योजना  का
 लाभ  प्राप्त

 करना  चाहे  तो  उसके
 पास  शहरी  क्षेत्र  में  3  अथवा  ग्रामीण

 5
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 क्षेत्र  में  5  जमीन  होना  आवश्यक  देश  विशेष  रूप  से  केरल  के  समुद्र  तटबर्ती  क्षेत्र  में

 लाखों  लोग  ऐसे  हैं  जिनके  पास  अपनी  कोई  जमीन  नहीं  है  वे  सरकारी  जमीन  पर  ही

 रह  रहे  क्या  मैं  जात  सकता  हूं  कि  जिन  लोगों  के  पाम  अपनी  कोई  जमीन  नहीं  है  उनके  लिए
 मकान  मुहैया  कराते  अथवा  गरीब  से  गरीब  आदमी  को  फ्लैट  मुहैया  की  किसी  योजना

 पर  सरकार  विचार  करेगी  ?

 भी  अब्दुल  गफूर  :  आवास  योजना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  आयोजना  नहीं  है  ।

 आवास  राज्य  का  विषय  जिन  लोगों  के  पास  अपनी  एक  इन्च  जमीन  भी  नहीं  है  उनको  मकान

 बनाने  के  लिए  जमीन  उपलाब्ध  कराने  हेतु  राज्य  सरकारें  अपने  ही  मार्ग  निर्देश  निर्धारित  कर

 सकती  है  |  या  तो  वे  ऐसी  योजना  के  लिए  राजसहायता  दे  सकती  हैं  अथवा  मुफ्त  दे  सकती  हैं  और

 उनको  एक  कमरे  अथवा  दो  कमरे  के  धास-फू्स  के  अथवा  कच्चे  अथवा  पक्‍के  मकान  बनाने  के  लिए

 अनमति  दे  सकती  यह  कार्य  राज्य  सरकारों  का

 कली  सोभनाह्रोसवरा  राज  :  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्रीय  बंकों

 को  जारी  किए  मार्ग  निर्देश  के  अनुसार  आवास  के  लिए  वे  केवल  अपनी  पूंजी  का  1%  ही  ऋण  दे

 सकते  हैं  और  यह  बात  आवास  निर्माण  कायंक्रम  की  तीव्र  प्रगति  के  रास्ते  में  रोड़ा  बन  रही  है  ?

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  उन्हें  ऐसे  संगोधित  अनुदेश  देगी  जिसमें  1%  से  कम  से  कम  ?

 अथवा  3%  ऋण  देने  की  अनुमति  प्रदान  की  जित्से  कि  निकट  भविष्य  में  आवास  समस्या

 हल  हो  सके  ?

 क्री  अब्दुल  गफर  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  जहां  तक  बैंकों  का  सम्बन्ध

 उन्हें  कितना  उधार  देना  चाहिए  आदि  बातों  पर  योजना  आयोग  विस्तार  से  चर्चा  करता  योजना

 आयोग  ही  ऐसे  लक्ष्य  निर्धारित  करता  है  कि  बैंकों  को  इतने  प्रतिशत  ऋण  देना  पड़ेगा  ।  उदाहरण
 के  लिए  1983  से  आवास  के  लिए  150  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  के  लिए  कहा  हमारा

 इससे  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 करी  सोमनाह्रीसबरा  रा  :  निर्णय  सरकार  को  ही  लेना  पड़ेगा  ।

 शो  अम्दुल  गफर  :  सरकार  को  सभी  मामलों  में  अर्थात्‌  भवन  निर्माण  और  अन्य  मामलों

 में  भी  निर्णय  लेने  पड़ते

 *426.
 थो  आता  जमा

 कया  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कपास  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पान  कितना
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 क्‍या  भारत  में  प्रति  हेक्टेयर  कपास  का  उत्पादन  सब  देशों  से  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 देश  में  कपास  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिऐ  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्रो  बूटा  :  और  तीन  1981,82
 से  1983-84  के  दौर,न  भारत  में  कपास  का  औसत  उत्पादन  किलोग्राम  किलोग्राम  प्रति  हैक्टार

 यह  विश्व  के  कपास  उत्पादन  करने  वाले  देशों  में  सबसे  कम  है  ।

 भारत  में  कपास  की  न्यून  उत्पादकता  के  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  हैं  :  .

 (1)  सिंचाई  के  अन्तगंत  कम  क्षेत्र

 (2)  बुआई  के  लिए  अपर्याप्त  क्वालिटी

 (3)  कीटनाशियों  और  विशेषकर  डोड़ा  स ेफसल  की  अति  संवेदनशीलता
 की  तुलना  में  उ्बरकों  और  वनस्पति  संरक्षण  उपायों  का  कम  उपयोग  ।

 कगास  के  उत्यादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रमुख  कपास  उत्पादक  पंजाब
 मध्य  आांध्य  कर्नाटक  ओर  तमिल  नाडु  में

 भारत  सरकार  द्वारा  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  सी०  डी०

 फ्रियान्वित  किया  जा  रहा  इसके  यह  कार्यक्रम  दो  अपेक्षाकृत  कम  कपास  उत्पादक

 उड़ीसा  और  उत्तर  प्रदेश  में  भी  चल  रहा  कार्यक्रम  की  मुख्य  नीति  फसल  के  अन्तर्गत
 सिंचित  क्षेत्र  का  विस्तार  सिंचित  और  वर्षा  सिंचित  दोनों  स्थितियों  में  अधिक  उपज  देने
 बाली  किस्मों  के  तहत  अधिक  से  अधिक  क्षेत्र  समेकित  कृमि  प्रबन्ध  उन्नत  प्राद्योगिक्ी
 के  विस्तार  को  तेज  करना  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 क्री  खितामनि  लेता  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्रीजी  से  बह  जान  सकता  हूं  कि  जितने  क्षेत्रफल
 में  कपास  की  फसल  बोई  जाती  है  उसके  केवल  15  से  16  प्रतिशत  भाग  में  ही  सिंचाई  हो  पाती  है
 बाकी  भाग  वर्षा  पर  निर्धर  रहता  यदि  तो  कपास  पैदा  करने  वाली  भूमि  के  लिए  अधिक
 सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  ने  क्या  विशेष  उपाय  किए  हैं  ?  माननीय॑  मंत्री  महोदय
 ने  अपने  लिखित  उत्तर  में  बताया  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  चलाया
 गया  !  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कपास  पैदा  करने  बाले  विभिन्‍न  राज्यों  में  यह  कार्यक्रम  कब  शुरू
 किया  गया  और  इसकी  उपलब्धि  क्‍या  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  सिंचित
 क्षेत्र  का  विस्तार  किया  जाएगा  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कपास  पैदा  करने  वाले  क्षेत्रों  मे ंअधिक

 सिदाई  सुविधाएं  जुटाना  क्‍या  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  अथवा  इस  कार्यक्रम  के  अधीन

 इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  धन  जुटाएगी  ?
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 श्री  बृढा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कपास  को  फसल  लगभग

 5  से  16  प्रतिशत  क्षेत्र  की  ही  त्षिचाई  होती  है  ।  यतर  सही  नहीं  लगभग  80  लाख  हेक्टेयर

 कपास  की  फसल के  क्षेत्र  का  28  प्रतिशत  ही  तिचित  क्षेत्र  सिचित  अधिकतर
 *

 हरियाणा  और  राजस्थान  में  परम्परा  से  कपास  उगाने  वाले  राज्य  महाराष्ट्र  में कपास  के  सिचित

 क्षेत्र  की  मात्रा  4.6  प्रतिशत  है  तथा  गुजरात  में  30.5  प्रतिशत  ।  वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  मे ंसमय

 बर  पानी  न  मिलते  से  कपास  का  उत्पादन  बहुत  कम  होता  है  ।  इसी  कारण  से  मैंने  अपने  मुख्य  उत्तर

 में  कहा  था  कि  सरकार  कपास  की  फप्तल  के  सिजित  क्षेत्र  को  बढ़ाते  के  लिए  गम्भी  रता  से  प्रयास  कर

 रही  है  ।

 भरी  जगसताव  राव  :  सिंचाई  की  लागत  बया  है  ।

 श्री  बूटा  सिंह  :  जेसा  कि  माननोंय  सदस्य  को  प्रा  है  सिंच।ई  की  लागत  दोनों  सरकारों

 दरा  मिलकर  बहन  की  जाती  अधिकांस  रूप  से  राज्य  सरकार  ही  यह  खर्चा  बहन  करती  है

 एरन्तु  केन्द्रीय  सरकार  भी  राज्यों  की  मदद  करती  माननीय  सदस्य  ने  समेकित  परिथोजनाओं
 पर  भारत  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  अखिल  भारतीय  योजनाओं  के  बारे  में  पृछा  गहन
 फपास  विकास  कार्यक्रम  1971-72  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  और  जैसा  कि  मैंते  पहले  बताया  है

 2  लगभग  सभी  राम्यों  में  फंस  रहा  हम  केन्द्र  की  इस  योजना  का  कपास  उगाने  वाले  लगभग

 भी  राज्यों  में  लागू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 क्री  चिन्तामणि  जेता  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  किसान  और  अन्य
 त्पादक  लम्बे  रेशे  वाली  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेशे  बाली  कपास्त  की  अधिक  पैदावार  बाली

 की  अधिक  खेती  नहीं  करना  चाहते  क्योंकि  देश  की  कपड़ा  मिलें  ऐसी  कपास  को  खरीदना
 डी  चाहतीं  जिससे  किसानों  को  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़ता  कपड़ा  मिलों  का  कहना  है  कि  वे  40

 उन्ट  से  अधिक  का  सूत  उत्पादन  नहीं  कर  सकतों  ।  यदि  वे  50,  (0,  100  अथवा  इससे  अधिक
 |  अंत  का  सूत  उत्पादन  करने  लगें  तो  इस  प्रकार  के  सूत  पर  अधिक  उत्पादन  शुल्क  लनेगा  |  इस

 .  र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ताकि  अतः  अधिक  उपज  देने  वाली  इन  किस्मों  को  अधिक  लोग
 बनाया  जा  सके  ?  इस  प्रकार  हम  न  केवल  अपनी  देश  की  मांग  को  पूरा  कर  सकेंगे  बल्कि  अन्य

 .  शों  को  भी  इसका  निर्यात  कर  सकेंगे  ।  जो  राज्य  कपास  के  प्रामाणिक  बीजों  और  उन्नत  बीजों
 ।  मांग  करते  हैं  उनको  भी  इसकी  समुबित  पूर्ति  नहीं  की  जाती  मैं  विशेष  रूप  से

 डीसा  के  बारे  में  कह  रहा  इन  बीर्चो  तथा  पोष  बनाने  के  लिए  की  पूर्ति  भी  नहीं
 ।  जा  रही  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कपास  उगाने  बाले  राज्यों  को  अपेक्षित  बीजों  की  पूर्ति
 रने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कायंवराही  रर  रहो  है  ?

 ।  श्री  ब्टा  वह  :  जहां  तक  बीजों  की  का  सम्बन्ध  है  कपा  खेती  क्के  लगभग
 ?  लाख  हेक्टेयर  रकबे  के  लिए  संकर  किस्म  के  100%  प्रमाणिक  बीज  उपलब्ध  कराए  जाते

 प्र  4  लाख  हेक्टेयर  रकबे  के  लिए
 भी

 प्रामाणिक  बीज  हैं  ।  कपास  की  खेतो  वाले  बाकी



 25  1907  )
 मौखिक  उत्तर

 A ननननममममंनम  नमन  नमन  «मम»  क  न»  मन»  कम  जननी  जज

 80%  रकबे  के  लिए  साधारणतया  अच्छे  किस्म  के  बीज  नहीं  क्योंकि  गांवों  में  ओटाई

 सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  किसान  अपना  स्वयं  का  बीज  सुरक्षित  नहीं  रख  सकते  ।  माननीय

 सदस्य  लम्बे  रेशे  लाली  कपास  की  किस्म  के  उत्पादन  के  बारे  जानना  चाहते  इसमें  वद्धि  हो

 रही  इस  समय  स्थिति  यह  कुल  उत्पादन  में  से  42%  उत्पादन  बढ़िया  और  सस्‍्बे

 रेशे  की  किस्मों  की  कपास  का  होता  है  तथा  बाकी  58%  उत्पादन  बढ़िया  मध्यम  ओर

 छोटे  रेशे  वाली  कपास  का  होता  ह॒स  प्रकार  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  का  क्षेत्र  काफी  बढ़ा

 लगभग  10  वर्ष  पहले  हम  लम्बे  रेशे  की  कपास  का  आयात  करते  आज  हम  लम्ब  रेशे  वाली

 कपास  की  किस्म  के  निर्यातक  इससे  पता  चलता  है  कि  हम  न  केवल  अपने  देश  की  मांग  को

 ही  पूरा  कर  रहे  हैं  बल्कि  हमारा  उत्पादन  उससे  भी  अधिक  हो  गया  जहां  तक  लम्बे  रेशे

 वाली  कपास  का  सम्बन्ध  हमारी  गिनती  निर्यातक  देशों  में  प्रमाणित  बीजों  की  सप्लाई  पर

 हमारा  ध्यान  लगा  मैं  यहां  के  अधिकारियों  तथा  राज्यों  के  लोगों  के  साथ  एक  बैठक  आयोजित

 करने  जा  रहा  हूं  जिससे  कि  यह  पता  चल  सके  कि  हम  किस  प्रकार  कपास  के  प्रमाणित  बीजों  की

 वितरण  व्यवस्था  में  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 भी  असर  लिह  राठवा  :  अध्यक्ष  भारत  वर्ष  में  कई  पिछड़े  और  आदिवासी  इलाके

 जहां  पर  कपास  का  उत्पादन  हो  रहा  लेकिन  वहां  पर  दवाइयां  ओर  श्वाद  मिलावट  वाली

 मिलती  जिसके  कारण  कपास  का  उत्पादन  कम  होता  है  |  दूसरी  बात  बड़ौदा  डिस्ट्रिक्ट  छोटा

 उदयपुर  में  कपास  ज्यादा  पकता  लेकिन  इस  साल  में  कपास  का  उत्पादन  बहुत  ही  अच्छा

 हुआ  है  और  भाव  कम  मिलता  हो  सकता  है  कपास  का  भाव  कम  मिलने  से  अगले  साल  इसकी

 बुआई  कम  हो  जाए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  क्या  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई
 क्रम  जिससे  किसानों  को  उचित  भाव  मिले  और  दवादयां  व  खाद  मिलावट  वाली  न  मिले  ?

 श्री  बटा  सिंह  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  खुद  ही  कहा  है  कि  गुजरात  में  इस  वर्ष  कपास
 की  फसल  बहुत  अच्छी  हुई  पिछले  साल  भी  गुजरात  सरकार  ने  कपास  के  निर्यात  के  लिए  इजाजत
 मांगी  थी  और  उनको  एक  लाख  बेश्ज  इजाजत  दी  गई  थी  ।  अब  भी  ऐसा  मालूम  पड़  रहा  है  कि

 गुजरात  सरकार  के  कहने  पर  उनको  और  ज्यादा  एक्स)टटं  करने  की  इजाजत  दे  रहे  जिससे
 प्रोअ्सं  को  अच्छा  दाम  मिल  सके  ।

 माननीय  सदस्प  ने  यह  संशय  व्यक्त  किया  है  कि  दामों  की  वजह  से  किसान  काश्त  कम  कर

 परन्तु  में  ऐसा  अनुमान  नहीं  करता  हूं  ।  हम  पूरी  तरह  से  किसानों  की  सहायता  उनको
 बेंक-अप  करेंगे  कि  किसान  दामों  की  वणह  से  अपनी  फसल  कम  न  करे  |  गुजरात  सरकार  के  साथ
 मिलकर  स्टेप्स  लेंगे  जिससे  किसान  कपास  की  फ़सल  कम  न  करे  ।

 अअनुबाद ]
 झो  ई०  अय्यापु  रेडर  1  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह्द  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या
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 कुछ  समय  पूर्व  गठित  की  गई  कपास  विकास  समिति  का  उद्देश्य  देश  में  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादकता
 को  बढ़ाना  भी  है  तथा  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  हेतु  यह  समिति  क्‍या  कर  रही  मैं  माननीय  मंत्री
 महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कृषि  मून्ध  आयोग  द्वारा  घोषित  समर्थन  मूल्य  लाभकार

 महोदय  यह  बिलकुल  ही  अलाभकारी  है  तथा  कयास  के  विक्राप्त  ओर  कयास  के  उत्पादन  के  लिए

 किसानों  में  कोई  उत्साह  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या

 क््षि  मूल्य  आयोग  की  सलाहकार  समिति  में  किसानों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रयास  किया

 जाएगा  तथा  उनकी  सलाह  ली  जाएगी  ।

 श्रो  बूटा  जेसी  कि  माननी  प्रधान  मंत्री  ने  पहले  ही  घोषणा  की  है  हम  कृषि  म्ल्य
 आयोग  के  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  हम  इसे  लागत  पर  आधारित  करने  जा  रहे  हैं
 तथा  इसमें  किसानों  के  और  अधिक  प्रतिनिधि  लिए  अध्यक्ष  आपकी  ऐसी  इच्छा

 है  ।  तया  आपने  निदेश  दिए  थे  कि  हम  कृषि  मूल्य  आयोग  को  व्यापक  बनायें  सदन  को  यह  जान  कर

 खुशी  होगी  कि  माननीय  प्रधान  मन्त्री  पहले  ही  ऐया  संकेत  दे  चुके  हैं  कि  बोड़  में  अधिक  किसान

 लिए  जाने  चाहिए  तथा  उसमें  सभी  क्षेत्रों  स ेअधिक  उ'ज  बाले  क्षेत्रों  शध्क  भूमि  कृषि  क्षेत्रों  से
 तथा  घूमिहीन  आदि  के  प्रतिनिधि  होने  इस  प्रकार  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न
 पर  अच्छी  तरह  से  बिचार  किया  गया  है  तथा  नव  गठित  लागत  पर  आधारित  कृषि  मूल्य  आयोग
 माननीय  सदस्याह  द्वारा  दिए  गए  सभी  सुझावों  पर  विचार

 थ्री  जी०  जी०  स्बेल  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  कपास  की  कम  पैदावार  होने  के  कई
 कारण  बताए  हैं  जिनमें  से  कुछ  उत्तम  किस्म  के  बीज  प्राप्त  न  होना  तथा  फसल  में  कीड़ा
 माननीय  मन्त्री  महोदय  को  ज्ञात  होना  च'हिए  कि  आज  के  विश्व  में  एक  खेल  है  ।
 समें  खबर  मिली  है  कि  हमारी  सरकार  ने  कुछ  बायो-टैक  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  साथ  एक  समझौता

 क्या  ये  निगम  हमारे  देश  में  पाये  जाने  वाले  विभिन्न  पौधों  तथा  फसलों  के  बीच  और  जीवद्रव्य

 एकत्र  कर  रहे  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उनका  मंत्रालय  कपास
 के  नए  संकर  जो  अधिक  पैदावार  देंगे  तथा  अधिक  रोग-निरोधक  के  विकास  के  बारे  में
 इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  साथ  संपर्क  रख  रहा  है  तथा  क्‍या  हमने  स्वयं  इस  आधार  पर  कुछ  बीज
 बिकसित  किए  हैं  ।

 श्री  बूटा  सिंह  :  मैं  प्रारम्भ  में  टी  यह  स्पष्ट  करता  हूं  कि  टेकनालाजीਂ  के  मामले  में

 हमारी  स्थिति  कहीं  बेहतर  है  ।  भारतीय  क़षि  अनुसंघान  परिषद  तथा  देश  भर  में  स्थापित  अन्य
 संस्थान  भली  प्रकार  कार्य  कर  रह  पिछले  दशक  में  उन्नत  बीजों  की  60  किश्में  तथा  |5  संकर
 बीजों  की  किसमें  विकसित  की  गईं  तथा  इनकी  काश्त  करने  के  लिए  इनके  बीज  उपलब्ध  कराए  गए  ।
 विभिन्‍न  प्रकार  के  उन्‍नत  किस्म  के  वीजों  के  मामले  में  एक  महत्त्वपूर्ण  उपलब्धि  थी  संकर  कपास
 का  विकास  भारत  ही  पहला  और  एक  मात्र  ऐसा  देश  है  जिसने  कपास के  क्षेत्र  में  संकर  बीजों  से
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 जन  न्चििचा  *

 कपास  उगाई  ये  संकर  बीज  प्रति  हेक्टेयर  40  से  50  बिवंटल  तक  की  पैदार  देने  की  क्षमता

 रखते  हैं  ।

 लम्बे  रेशे  वाली  और  अधिक  लम्बे  रेशे  वाती  कपास  की  किस्मों  का  विकास  करना  तथा

 उनकी  काश्त  करना  हमारी  एक  और  बड़ी  उपलब्धि  अँंपनी  स्थानीय  आवश्यकता  की  पूर्ति  हेतु
 एस  दशक  पूर्व  भारत  इन  किस्मों  के  बीज  का  आयात  करता  सुबिन  तथा  जैसे
 संकर  बीजों  की  किस्मों  का  विकास  करने  के  फलस्वरूप  इन  किस्मों  का  अधिक  मात्रा  में  निर्यात
 करना  संभव  हो  सका  भारत  अब  लम्बे  रेशे  वाली  तथा  अधिक  लम्बे  रेशे  बाली  कपास  का  प्रमुख
 निर्यातक  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हुं  ।  हमें  नवीनतम  तरीके  और  नवीनतम  आ  विष्कारों  को
 आरम्भ  करना  जहां  तक  ब्रीज  विकास  का  सम्बन्ध  है  हमें  इस  बारे  में  जानकारी  है  और  इसके
 लिये  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सिफं  एक  बात  सुनिश्चित  करनी  है  कि  कुछ  ही  अच्छी  किस्म
 की  कीटनाशक  दवाएँ  उपलब्ध  आपको  इस  पर  निगरानी  रखनी  होगी  ।

 श्री  बूटा  तिह  :  धन्यवाद  महोदय  ।  मैं  इस  बात  पर  ध्यान  दू  गा  ।

 प्रो०ण  एन०  जो०  रंगा  :  कुछ  समय  पूर्व  उवंग्क  वितरकों  द्वारा  किए  गए  कदाबार  पर  सभा
 में  जो  बीभत्स  दृश्य  उपस्थिति  हुआ  उसे  आपने  हम  लोगों  की  तरफ  से  देखा  था  ?  गुजरात  के
 मेरे  एक  माननीय  मित्र  ने  उसका  उल्लेख  किया  है  ,  परन्तु  मन्‍्त्री

 ने कोई  जबाव  नहीं  दिया  मुझे
 पूरा  विश्वास  है  कि  सदन  चाहेगा  कि  सरकार  दस  सम्बन्ध  में  कड़े  कदम  उठाये  ।

 जिम्स  एक  और  बात  की  आवश्यकता  है  वह  है  वाणिज्य  मंत्रालय  और  कृषि  मंत्रालय  के
 बीच  समन्वय  स्थापित  करना  ।  मेरे  माननीय  मित्र  ने  सदन  को  जानकारी  दी  है  कि  अभी  पिछले  दिनों
 लम्ब  रेशे  की  कपास  की  एक  लाख  गांठे  निर्यात  करने  का  आर्डर  दिया  गया  परन्तु  इसमें  उन्होंने
 अत्यधिक  समय  लगा  दिया  ओर  परिणामस्वरूप  अगले  वर्ष  आंधा  प्रदेश  में  जो  किसान  लम्ब  रेशों
 की  कपास  का  उत्पादन  करेंगे  उन्हें  कपास  की  खेती  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  बिचार  से  वह  इस  बात  की  ओर  और  उरवंरक  व्यापार  के  बारे  में  भी
 ध्यान  देंगे  ।  कोई  भी  व्यक्ति  जो  उबंरक  अथवा  कीटनाशत  दवाइयों  में  मिलावट  करता  है  वह  १हले
 दर्जे  का  अपराधी  है  और  उसे  यही  समझाना  चाहिए  और  उम्ते  कठोर  सजा  दी  जानी  और

 उन्हें  उसकी  छानवीन  करनी  बाहिये  ।

 भरी  उत्तम  राठोर  :  परन्तु  माननीय  मन्त्री  जी  इसकी  जिम्मेदारी  राज्यों  की  प्रयोगशालाओं
 पर  छोड़ते  हैं  और  स्वयं  नहीं  लेते  हैं  ।  कठिनाई  तो  इसी  बात  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  चीजों  के  साथ  कुछ  कृषकों  को  भी  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिये  ताकि

 हम  इन  लोगों  का  भलीभांति  ध्यान  रख  सके  ।
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 झीं  बूटा  सिंह  :  यह  ठीक  महोदय  ।

 महाराष्ट्र  को
 चाबल  को  सप्लाई

 ..  *427.  श्रो  एस०  जी०  घोलप :  क्या  ज्षाद्य और  नागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1934-85  के  दौरान
 -
 चावल  की  सप्लाई

 के
 बारे  में  महाराष्ट्र  की  मांग  कितनी

 और

 सरकार  ने  चावल  की  भारी  खरीद  को  देखते  हुए  इसके  कोटा  में  कितनी  वृद्धि  करने

 का  निर्णय  किया  है  ?

 लाद्य  ओर  नागरिक  पृति  भमत्री  दीरेंद्र  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  भण्डार

 से  1984-85  के  दौरान  9.10  लाख  मीटरी  टन  चावल  आबंटिन  करने  मांग  की  थी  ।

 आबंटन  पिछले  वर्ष  के  स्तर  पर  बनाए  रखा  गया  है|

 शो  एस०  जो०  घोलप  :  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  आबंटन  पिछले  वर्षों  के  स्तर  पर

 रखा  गया  है  इसका  अर्थ  है  कि  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  मान  लिया  गया  है  ।

 राब  बोरेस  सिंह  :  पिछले  बर्ष  के  स्तर  का  अर्थ  है  25,000  टन  चावल  प्रति  माह  ओर

 ऐसा  बहुत  समय  से  होता  रहा  है  ।

 झ्लो  एस०  जो०  घोलप  :  हमें  प्रति  माह  75,000  टन  या  प्रति  वर्ष  9  लाख  टन  चावल
 मिलता  था  ।  नागपुर  और  ओरंगाबाद  में  नगर  निगम  है  और  वहाँ  पर  सर्वाधिक
 राशनिंग  व्यवस्था  है  और  हमें  उनकी  चावल  की  सप्लाई  करनी  होती  हमें  75,000  टन
 चावल  मिल  रहा  ओर  अब  इस  समय  सिर्फ  25,000  टन  चावल  मिल  रहा  इसमें  से
 अधिकांश  चावल  राशनिंग  प्रणाली  वाले  क्षेत्र  में  वितरित  किया  जाता  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए
 हमें  कुछ  नहीं  मिलता  ।  क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  को  ज्यादा  न्नावल  की  मात्रा  देने  पर  विचार
 करेगी  !

 राव  बोरेन्द्र  सिह  :  हम  प्रत्येक  महीत  राज्यों  पे  अनुरोध  पर  विधार  करते  खले  बाजार
 में  चावल  की  उउलब्बता  तथा  अयते  पाप्त  इसके  स्टाक  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  सोचा  था  कि
 25,000  टन  चावल  प्रति  माह  महाराष्ट्र  के  लिए  पर्याप्त  क्‍योंकि  हमारा  तो  यह  एक  अतिरिक्त
 प्रयाम  हमारी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  वास्तव  में  एक  पूर्ण  राशनिंग  प्रणाली  नहीं  लोग

 खुले  वजार  से  भी  खरीदते  हैं  और  अगर  किसी  राज्य  को  वास्तव  के  बहुत  सी  दिक्कत  होती  है  तो

 हम  वहां  के  लिए  आबंटित  मात्रा  में  बृद्धि  कर
 देते  परन्तु  महाराष्ट्र  को  प्रतिमाह  भाबंटित  गेहूं  की
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 खा  गया  है  कि  वे  गेहूं  की आबंटित  मात्रा  को  उठाते  नहीं

 पो०  एन०  जो  रंगा  :  क्‍योंकि  वह  इसे  पसन्द  नहीं  करते

 राब  बोरेगा  सिंह  :  महाराष्ट्र  भो  कुछ  हद  तक  चावल  उत्पादक  क्षेत्र  है  और  अत्यन्त  खेद

 की  बात  है  कि  महाराष्ट्र  मे ंबरावल  की  खरीद  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  वे  इसे  नहीं
 करते  पिछले  दो  महीनों  उन्होंने  कुछ  नहीं  किया  ।  इस  वर्ष  अभी  तक  सिर्फ  1,000  टन

 महाराष्ट्र  न ेइसकी  खरीद  की  पिछले  दो  वर्षों  से कुछ  भी  खरीद  नहीं  हुई  ।  केन्द्रीय  पूल  के  लिए

 कुछ  न  कुछ  खरीदने  के  लिए  राज्य  सरफार  को  आगे  आना  चाहिए  ।  इसके  बाद  उन्हें  इसका  दावा

 करना  चाहिए  ।

 भ्रध्यक्ष  भहोद्यय  :  क्‍या  कोई  उल्लेखनीय  उपलब्ध्रि  नहीं  है  ।

 क्री  जी०एस०  घोपल  :  महाराष्ट्र  में  बहुत  ज्यादा  चीनी  फा  उत्पादन  हो  रहा  रहा  है  ।

 इसी  तरह  से  हमारे  यहाँ  कपास  भी  बहुतायत  में  पेदा  होती  हम  चावश्ष  प्राप्त  करने  के  भी

 अधिकारो  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लोगों  के  जीवन  को  मधर  बना  रहे  हैं  ।

 झभो  लो०  एस०  घधोफ्ल  :  1982  में  कितनी  खरीद  हुई  थी  जब हमें  75  हजार  टन  प्राप्त

 होता  और  इस  समय  कितनी  खरीद  होती  है  ।
 ह

 शाब  बोरेगा  सिंह  :  महाराष्ट्र  से  1982  में  चावल  की  खरीद***

 भ्रो  जो०  एस०  धोषल  :  महाराष्ट्र  से  सन्‌  1982  में  केन्द्र  से  यहाराष्ट्र  में  हमें  75
 हजार  टन  भिल  मिल  रहा  केन्द्र  में  सन्‌  1982  में  कितनी  खरीद  हुई  थी  और  वतंमान  में
 खरोद  कितनी  है  ?

 राब  बोरेन  सिह  :  देश  में  इस  बर्ष  उत्पादन  पिछले  वर्ष  से  बहुत  अधिक  यह  पिछले
 वर्षों  से  भी  ज्यादा  इसका  कारण  उत्पादन  में  बद्धि  होना  इसका  अथ्थ  यह  भी  होना  बाहिए
 कि  खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाने  का  उत्तरदायित्व  प्रत्येक  राज्य  का  यह  भी  देखा  गया  है  कि
 खाद्यात्न  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  महाराष्ट्र  को  बिल्कुल  भी  सफलता  नहीं  भिली  पिछले  पांच  वर्षों
 से  यह  लगभग  95  लाख  टन  सभी  अनाजों  के  आंकड़े  खद्यानों  तथा  अन्‍य  क्षि  वस्तुओं के  उत्पादन  में  प्रत्येक  राज्य  में  काफो  वृद्धि  हुई  है  महाराष्ट्र  को  भी  इस  बारे  में  कुछ  करना

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यहाँ  पर  गन्ना  और  कपास  पैदा  होता  है  ।

 भी  उत्तम  राठौर  :  महाराष्ट्र  में
 चाचल  की  खेती  अधिकतर  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  वाले
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 इलाकों  में  होती  है  और  उपज  कम  होने का  यही  कारण  कतिपय  क्षेत्र  हैं  जेसे कि
 अन्द्रपुर  तथा  भन्‍्डारा  जहाँ  पर  सिर्फ  चावल  खाया  जाता  है  ओर  शेष  क्षेत्रों  में  ज्वार/सिचाई  के
 सम्बन्ध  में  इन  दिक्कतों  का  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  केन्द्र  सरकार  महाराष्ट्र  को  अतिरिक्त  कोटा

 देने  पर  विचार  करेगी  ?

 ह  राव  बीरेन्द्र  सिह  :  हम  प्रत्येक  महीने  ऐसे  अनुरोधों
 पर

 विचार  करते  इस  सुझाव  पर
 भी  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 देदा  में  मकानों  की  कमो

 *429.  क्री  एत०  डेनिस  :  क्‍या  निर्माण  और  आधास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंमे
 किः

 क्‍या  सरकार ने  ग्रामीण  ओर  शहरी  क्षेत्रों  मे ंमकानों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कोई
 सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  के  शहरी  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आवासीय  मकानों  की
 कमी  के  बारे  में  नवीनतम  अनुमानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अम्युल  से  सभा  पटल  पर  एक  बिवरण
 रखा  है  ।

 विवरण

 तथा  जनसंख्या  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  ने
 आवास  की  विद्यमान  कमी  247  लाख  रिहायती  एकक  का  अनुमान  लगाया  है  (188  लाख  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में तथा  59  लाख  शहरी  क्षेत्रों  राज्य  वार  स्थिति  का  विवरण  अनुलग्नक  में  दिया  गया  है  ।

 आवास  के  लिए  योजना  परिव्यय  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित
 कदम  उठाये  गये

 ()  आवास  के  लिए  योजना  परिव्यय  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  800,92  करोड़
 रुपये  से  बढ़ाकर  छटी  पंच  वर्षीय  योजना  में  (1490,87  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया

 है  ।  योजना  के  लिए  परिव्यय  अभी  निर्धारित  किया  जाना  ।

 (ii)  सावंजनिक  क्षेत्रों  द्वारा  आवास  के  प्रयत्नों  मे ंसमाज  के  कमजोर  वर्गों  तथा  आश्रयहीन
 लोगों  को  प्राथमिकता  देना  ।

 14



 25  1907  मौखिक  उत्तर

 काल  ता  कह  बे  —

 (11)  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  का  निवेश  स्तर  600  करोड़  रुपये  तक

 बढ़ाया  गया  प्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  समाज  में  आधिक  दृष्टि  से

 कमजोर  बर्मों  को  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  ऋण  देने  का  प्रावधान  ।

 (५)  आवास  के  लिए  उपलब्ध  बैंक  ऋण  की  मात्रा  को  1983  में  150  करोड़  रुपये  तक

 बढ़ाया  गया  है  ।

 (५)  निजी  क्षेत्र  पूंजी  निवेश  तथा  रिहायसी  वास  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  आय
 कर  सम्पत्ति  कर  तथा  उपहार  कर  के  भ्रन्तर्गंत  कई  कर  रियायतें  दी

 गई  हैं  ।

 (५)  बड़े  शहरों  में  सहकारी  ग्रुप  आवास  के  प्रयत्नों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  तथा  बंगाल  में

 एपार्टमैस्ट  आनरश्पि  अधिनियिम  लागू  किया  गया

 संशोधित  कार्यक्रम  में  ग्रामीण  आवास  स्थल  एवम्‌  निर्माण  सहायता  तथा

 समाज  ने  भा्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  को  बसाना  शामिल

 भारत  में  आवास  की  कमो  का  राम्यधार  अनुलग्नक

 क्र/सं०  राज्य/संघ  ग्रामीण  योग
 का  नाम  ॥॒ का नाम

 3  4

 आन्ध्र  प्रदेश  a  3  रा  2096...

 2.  असम  3090  267  3357

 3.  बिहार  ;/  3090  267  4340

 4.  गुजरात  557  69  625

 5.  हरियाणा  ्ा  ना

 6.  हिमाचल  प्रदेश  न  9  9

 7.  अजम्बू  तथा  कश्मीर  237  57  294

 8.  कर्नाटक  883  528  294

 8.  केरल  883  227  345

 9.  मध्य  प्रदेश  118  532
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 1  2  3  4

 11.  महाराष्ट्र  796  110  906

 12.  मणिपुर  —  29  29

 13.  मेघालय  183  न  183

 14.  नागालेण्ड  102  न  102

 15.  उड़ीसा  739  100  839

 16.  पंजाब
 गा

 78  78

 17.  राजस्थान  446  135  581

 17.  सिक्‍्कम  बन
 न  ज+

 19.  तमिलनाड़्‌  334  890  1224

 20.  त्रिपुरा  131  51  182

 21.  उत्तर  प्रदेश  2794  867  3661

 22.  पश्चिमी  बंगाल  1191  735  1926

 23.  अण्मान  तथा  निकोबार  द्वीप  समृह्‌  13  2  5

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  50  50

 25.  चण्डी  गढ़
 ण्ग्य  34  34

 26.  ददरा  तथा  नागर  हवेली  7  -  न

 27.  दिल्‍ली  न
 54  54

 28.  गोवा  दमण  तथा  द्वीव  16  51  67

 26.  लक्षद्वोप  न
 —  _

 30.  पाण्डिवेरी  न  43  43
 31.  मिजोरम  त  __

 18800  .  5900
 5०0

 2000

 नगण्य  दर्शाया  गया  है  ।
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 एक  सासनोय्‌  सदस्‍्य  :  वहीं  प्रएन  दुबारा  प्रूछा  जा  रहा  यह  पहले  ही  हो  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उसी  ब।त  को  आपਂ  नये  तरीके  से  पूछ  रहे  अनावश्यक  रूप  से  एक

 ही  विषय  पर  आप दो
 प्रश्न  पूछ  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  और  क्या  पूछना  हमने

 काफी  वक्‍त  लगा  दिया  श्री  तिवारी  जी  लगभग  20  मिनट  इस  प्रश्न  पर  लगा  चुके  मेरे  ख्याल
 से  उस  वक्‍त  आप  यहाँ  नहीं  इसलिए  आपने  इसे  नहीं  सुना  ।  सदन  ने  इसे  सुना  है  ।  सिर्फ  आपत्नले ०
 ही  इसे  भहीं  सुना  ।

 श्री  एन०  डेमिप्त  :  प्रति  वर्ष  एसे  लोगों  की  मंख्या  बढ़ती  जा  रही  है  जिनके  पास  अपने  घर
 नहीं  हैं  और  आने  वाले  वर्षों  में  यह  एक  विकट  समस्या  का  रूप  धारण  कर  लेगी  यदि  हम  कारगर
 ढंग  से  इसको  हल  नहीं  .  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  समस्या  पर
 गम्भीरतां  पूर्वक  ध्यान  देकर  इसे  प्राथमिकता  देंगें  और  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  अधिक  राशि
 आबंटित  करने  के  लिए  सरकार  पर  दबाव  डालेंगें  जोकि  अभी  निर्धारित  की  जा  रही

 श्री  अब्दुल  गफूर  :  मेरे  विचार  से  इस  अनुपूरक  प्रश्न  का  जबाव  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 अधिक  रूप  में  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  .  जहाँ  तक  प्रयास  किए  जाने  का  प्रश्न  है  सातबों  पंच
 वर्षीय  योजना  में  हम  परिव्यय  में  वद्धि  करने  का  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 भी  डेसिस  :  हमारे  देश  में  काफी  वड़ी  संख्या  में  लोग  मकान  एवं  भूमि  विहीन  हैं
 विशेष  रूप  से  उदाहरण  के  लिए  केरल  के  दक्षिण  तट  पर  व  कन्याकुमारी  जिले  में  ।

 वे  घनी  आवादी  वाले  भीड़-भाड़  वाले  तथा  अस्वास्थ्यकर  वातावरण  में  रहते  .  उनके
 पास  न  तो  जमीनें  हैं  न  ही  मकान  ।  वे  लोग  गरीबी  के  मारे  हैं  ।  उनमें  मकान  बनाने  के  लिए  जमीन
 खरीदने  की  सामथ्य  नहीं  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  से  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  १।ई  ऐसा  समयबद्ध  कार्य  क्रम  है  जिसके  अंतर्गत
 ऐसे  परिकरों  को  मकान  या  मकान  के  लिए  जमीनें  मिल  सके  |

 भ्री  अब्बुल  गफूर
 :  जहाँ  तक  मकान  उपलब्ध  कराने  का  संबंध  केरल  में  सम्बन्धित

 विभाग  बहुत  अच्छे  ढंग  से  काम  कर  रहा  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  तमिलनाड
 से  उन्हें  केरल  जाना  यदि  वे  बहाँ  जाएंगे  तो  वे  भी  अपने  य  में  इसी  तरह  के
 उपाय  करने  के  प्रयास  करने  की  कोशिश  जहाँ  तक  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कुछ  करने
 का  संयन्ध  हम  इस  दिशा  में  यथा  संभव  कर  रहे  हैं  ।

 प्रोਂ  के०  के०  तिबारी  :  दर्भाग्य  इस  देश  भं  जो  सर्वा  घिक  गरीब  हैं  उनमें  40%  लोग
 में  रह  रहते  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  उनके  रह  शुग्मियों

 से
 भी  बदतर

 इस  अप्रमानजनक  और  अमानवोचित  दरिद्रता  एवं  गाँमों  और  शहरों  में  रहने  वाले  गरीबों  के  लिए
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 रहने  के  स्थान  की  आवश्यकता  को  मद्देनजर  रखकर  केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  राज्य  सरकार  को

 सहायता  देमे  की  दिशा  में  क्या  कुछ  किया  है  जिससे  कि  वहाँ  की  सरकार  गरीबों  को  जीवन  यापन

 की  बेहतर  सुविधाएं
 उपलब्ध  करा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  विस्तार  से  उत्तर  दिया  जा  चुका  आप  रिकार्ड  देख  कर

 मालूम  करते

 थ्रो  अब्बुल  गफ्र  :  यह  प्रश्न  पहले  भी  पूछा  जा  चुका  है  और  मैंने  उसका  जवाब  भी  दे

 दिया  है  ।  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उन  लोगों  को  मकानਂ  बनाने  के  लिए  जमीनें

 देने  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  है  जिनके  पास  न  तो  गाँवों  में  और  न  ही  शहरों  में  जमीनें  हैं  ।

 जहाँ  तक  शहरी  क्षत्रों  का  सम्बन्ध  है  3000  रु०  तक  की  सहायता  दी  जहाँ  तक  इस

 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  कुछ  किए  जाने  का  सम्बन्ध  है  यह  राज्य  सरकारों  की  सामथ्यं  ओर

 इच्छा  परे  निर्भर  है  अर्थात्‌  वह  उन  लोगों  को  कितनी  सहायता  देंगी  जिनके  पास  जमोनें  नहीं  हैं  ।
 सरकार  कुछ  सहायता  देती  है  |  बहुत  से  राज्यों  में  राज्य  सरकारें  अपने  साधनों  से  2000  रु०  या

 3000  ₹०  देती  हैं
 ="

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  दिया  जा  चुका  है  ।  माननीय  सदस्य  उसे  देख  सकते  हैं
 ।

 श्री  एस०  जसपाल  रेडड्डी  :  में  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूਂ  कि  पूरे  आंकड़ों  में

 कहीं  कोई  गड़बड़  है  क्‍यों  कि  आंध्  प्रदेश  में  ग्रामीण  निवास  यूनिटों  की  संख्या  12  लाख  है  जो  कि

 दढुत  कम  है  ।  क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चिता  करने  के  लिए  कि  आंकड़े  उपयुक्त  ढुंग  से  तेयार

 किए  कोई  कार्यकावाही  करेगी  ।

 दूसरी  बात  ऊत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  उल्लेख  किया  है  कि  छठी  योजना  के  किए  1490
 करोड़  रु०  निर्धारित  किए  गए  हैं  जबकि  पांचवी  योजना  के  लिए  केवल  600  करोंड़  रु०  ही  निर्धारित
 किए  गए  थे  ।  क्या  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में कितनी
 घनराशि  व्यय  की  गई  ?

 भ्रो  अब्दुल  गफूर  :  मुझे  सभी  राज्यों  से  अर्थात्‌  आंकड़े  एकत्र  करने  होगें  कि  उन्होंनेःकितनी
 धनराशि  व्यय  की  )

 भ्रो  एस०  जयपाल  रेड  शी  :  सभी  विभागों  से  पूर्वानुमानित  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  ज़हाँ-तक  आन्ध्र
 प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  लक्ष्य  11,10,000  का  था  ।  यह

 लक्ष्य  उपलब्धि  ज्वगभग  15  लाश  रही  ।  आपको  यह  जा  नकर  हैरानी  होगी  कि  आंध्रप्रदेश
 में  उपलब्धि  की  प्रतिशतता  134%  रही  ।

 )
 ;  प्रोफेसर  के०  के०  तिवारी  :  यह  1982  से  पहले  के  अर्थात्‌  तेलगूदेशम  के  रुत्ता  में  आने  से

 :  पहले  के  आंकड़े  हैं  ।

 १४
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  और  अच्छा  आपको  उस  पर  गवं  होना  चाहियग्रे  ।

 प्रोष्श  के०  के०  तिबारी  :  हमें  उस  पर  गवं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वर्तमान  सदस्यों  को  भी  उस  पर  ग्रव॑ं  होना  चाहिए  ।  यह  तो  एक  उपलब्धि

 है  चाहे  आपने  किया  या  उन्होंने  ।  एक  ही  बात  है  ।

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  दोनों  के  वीच  प्रतियोगिता  होनी

 भी  बृज  मोहन  महन्तो  :  आवास  विकास  द्वारा  आबंटित  किए  गए
 घन  के  संबंध  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  निगम  ने  विभिन्‍न  राज्यों  को  राज्य-बार

 कितनी  धन  राशि  आबंटित  की  ।  क्‍या  यह  सही  है  कि  प०  बंगाल  सरकार  द्वारा  सहयोग  न  करने

 अथवा  उस्रके  उत्साहपूर्ण  सहयोग  के  अभाव  में  प०  बंगाल  को  बहुत  कम  धनराशि  आबंटित  की  गई  ।

 ।  आ  आंकड़  देखें  ।

 श्ली  अब्डुल  गफ्र  :  मैं  सभी  राज्यों  के  आंकड़े  हे  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  अलग  से  ये  आंकड़े  दे  सकते  हैं  ।

 बादन  के  शास्त्रीय  टेफों  का  गुम  हो  जाता

 "431  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सु  झ्ली  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  वादन  के  एक  मात्र  उस्ताद  स्त्र्गीय  उस्ताद  अली  उद्दीन  खां  के

 बादन  के  शास्त्रीय  टेप  आकाशवाणी  से  गुम  अथवा  नष्ट  हो  गये  और

 यदि  तो  क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  विशेष  रूप  से  स्वर्गीय  उस्ताद  बड़े  ग्ुलामबली
 अमीर  कवि  नजरूल  इस्लाम  ओर  टैगोर  की  आवाज  तथा  स्वर्गीय  उस्ताद  अलाउद्दीन  खां  के
 उपलब्ध  सभी  मास्टर  टेपों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रयास  किवा  जायेगा  ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  नहीं  ।
 आकाशवाणी  के  पास  स्वर्गीय  उस्ताद  अलाउद्दीन  खां  के  वाद्य  संगीत  की  कोई
 टेप  नहीं  थी  ।

 आकाशवाणी के  संग्रहालय  में  स्वर्गीय  उस्ताद  बड़े  गुलाम  अली  उस्ताद  अमीर  खां
 तथा  रविन्द्र  नाथ  टेगोर  की  रिकार्डियें  तथा  स्वर्गीय  उस्ताद  अलाउद्दीन  खां  के  वाद्य  संगीत  तथा

 सुरसिगार तथा  वायलिन  वादन  की  रिकार्डिग  में  उपलब्ध  कवि  जनरूल  इस्लाम  की

 रिका्डिगें  आकाशवाणी  के  संग्रहालय  में  उपलब्ध  नहीं
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 क्री  त्रिय  रंजन  दास  मु  स्वर्गीय  उस्ताद  अलाउद्दीन  खान  ही  समस्त  विश्व में  ऐसे  महान

 .  संगीताचार्य  थे  जो  सभी  तरह  के  वाद्य-यंत्र  बजाया  करते  इनमें  ऐसा  अकेला  वाद्य

 यंत्र  है  जिसे  बजाने  में  फारसी  और  मध्य  पूर्व  शैली  का  पुट  रहता  मेरे  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर

 दिया  है  उसका  इस  भावना  से  पूरी  तरह  खंडन  करता  हूं  कि  मैं  इसका  प्रमाण  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं

 कि  आकाशवाणी  में  की  रिकाडिग  कब  ओर  किस  तारीख  को  की  गई  का

 ४प  खो  गया  है  और  नष्ट  हो  गया  इसीलिए  यह  उत्तर  दिया  गया  है  कि  हमारे  पास  इसकी

 टेप  नहीं  है  ।  यह-समग्र  राष्ट्रीय  संस्कृति  के  लिए  महान  क्षति  आजकल  संगीत  सीखने  वाले  तथा

 पंडित  रविशंकर  और  उस्ताद  अली  अकबर  खां  से  मिलने  वाली  शिक्षा  को

 उस्ताद  अश्लाउद्दीन  खान  घराने  की  शिज्ञाओं  से  बंचित  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  +रेंमे

 कि  कम  से  कम  महोने  में  बार  देश  में  संगीत  सीखने  बालों  के  लिए  दूर  दर्शन  तका  आकाशवाणी

 पर  रागों  की  सही  व्याख्या  सहित  उस्ताद  अलाउद्दीन  खान  का  वायलिन  तथा  सरोव

 बादन  कायंत्रम  प्रस्तुत  किया  जाए  ताकि  इस  घराने  को  जीवित  रखा  जा  सके  ?

 क्री  बो०  एन०  गाड़गिल  :  जहां  तक  दूःदर्शन  का  सम्बन्ध  एस  बारे  में  मैं  सदन  की

 भावना  समझता  मुख्य  समस्परा  यह  है  कि  कार्य  क्रम  केवल  डेढ़  घंटे  के  लिए  होता  है  ।  इस  डेढ़  घंटे

 में  हमें  बहुत  से  आइटम  देते  होते  वैसे  सुझाव  महीने  में  कम  से  कम  एक  बार  कार्यक्रम  दिखाने

 का  है  लेकिन  मैं  उसके  लिए  वायदा  नद्ीं  कर  सकता  ।  हम  कार्यक्रम  को  हम  उसे

 योजित  करने  की  को  शिक्ष  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  भ्रहोदय  :  मैं  आपको  समस्या  सुलझा  सकता  अगर  आप  सहायता  करें तो  मैं
 आपको  सुझाव  देता  हूं  कि  कार्यक्रम  का  समय  बढ़ा.दिया

 कृषि  तया  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  मैं  सोच  रहा  था  कि  सुझाव

 कपास
 के  वारे  में

 करो  प्रिय  रंजन  वास  मुशी  :  टंगोर  की  सुरीली  आवाज  तथा  मेरे  रछ्याल  से  ब  ड़  गुलाम  अली
 खां  की  प्रसिद्ध  ठुमरी  करू  आये  न  बालमਂ  अभिलेखागार  से  खो  गयी  हैं  ।  अमीर  खां
 की  रचना  भी  अभिलेखागार  से  खो  गई  है|  प्रो०  नजरूल  इस्लाम  की  मधुर
 जिसे  अब  पग्रामोफोन  कम्पनी  आफ  इंडिया  ने  सुरक्षित  रखा  हुंभा  भी आकाशवाणी  के
 गार  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  एक  ऐसी  नीति  या  कानून  बनायेमी  जिसके  अन्तर्गत

 नी  आफ  इण्डिया  के  पास  उपलब्ध  देश  के  आज  और  आने  वाले  कलਂ  के  सभी
 ख्याति  प्राप्त  संगीतजों  के  टेपों

 की  सभी  मूल  प्रतियां  आकाशवाणी  अनिवार्य  तौर  पर
 उनसे  ले  सकेगी  ।

 '

 एक  माननीय  सदस्य  :  बहुल  अच्छे  ।

 श्रो  बो>एन०  गराडगिल  :.  यह  एक  अच्छा  सुझाव  हमारे
 पास  विभिन्‍न  संगीताचार्यों  के
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 तथा  उनके  द्वारा  दिए  भाषणों  के  3,000  हजार  से  भी  अधिक  टेप  है  हमारी  कोशिश  हैं  कि  इसमें

 और  वृद्धि  इसलिए  यह  सुझाष  बहुत  अच्छा  मैं  इस  पर  विजार  करने  की  कोशिश

 करू गा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  एक  बार  ओर  यहां  आप  संगीत  सभा  का  आयोजन  कब  कराने  जा  रहे  हैं  ?

 ही  प्रिय  रंजन  दास  मुश्ञी  :  यह  तो  आप  पर  है  ।  जब  आप  चाहेंगे  तब  हो  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्वीकृति  का  सिंगनल  तो  दे  दिया  गया

 थओोमती  गोता  मुखर्जो  :  मैं  भी  भाग  ले  सकती  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप॑  अत्यृत्तम  बहुत  अच्छे  ।

 री  रणजोत  सिंह  गायकबाड़  :  यह  बहुत  अच्छा  है  कि  संगीत  का  रिकार्ड  रखा  जाए
 ताकि  भावी  पीढ़ी  उसे  सुन  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  श्रोता  या  जनता
 अभिलेखागार  के  संग्रह  का  कितने-कितने  समय  बाद  लाभ  उठा  सकती  है  और  क्या  कुछ  स्टेशनों
 पर  उन्हें  अभिलेखागारों  के  टेप  रिकार्ड  रें  भी  उपलब्ध  किए  जाते  हैं  ।

 श्री  बो०  एन०  प्रत्येक  रविवार  रेडियो  पर  10  बजे  अभिलेखागार  से  पुराने
 संगीता  चार्मों  के  कुछ  टेप  सुनाए  जाते  इस  समय  यह  एक  कायंक्रम  प्रसारित  किया  जाता

 है  ।  एक  और  कार्यक्रम  जो  कुछ  ऐसे  बड़  कलाकारों  को  लेकर  शुरू  किया  गया  है  जो  इस  समय
 शिखर  पर  हैं  और  कुछ  ही  सालों  में  वे  उनका  ह्यास  आरम्भ  हो  हम  भावी  पीढ़ी
 के  ऐसे  प्रत्येक  महान  कलाकार  पर  एक  घंटे  का  कार्यक्रम  रिकार्ड  करने  की  शोषिश  कर

 रहे  हैं  ।

 क्रीमतो  गोता  मेरा  एक  सुझ्ञाव  आप  कार्यक्रम  को  बन्द  कर  दीजिए
 और  उसके  स्थान  पर  टैगोर  की  कुछ  कविताओं  के  पाठ  की  व्यवस्था  करिए  ।

 )

 झो  बो०  एन०  गाडगिल  :  माननीय  सदस्या  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि

 कार्यक्रम  समाप्त  किया  जा  चुका

 झऔमतो  गोता  मुखर्जी  :  उसके  स्थान  पर  अब  एक  ओर  लूसी  आ  गई

 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यदि  यह  समाप्त  हो  गया है  तो  इसे  समाप्त  करने  की  क्‍या

 जरूरत है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  रामकृप्ण  भोरे  ।  अनुपस्थित  ।
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 झ्रो  बी०  बो०  देसाई  :  अनुपस्थित  ।

 श्री  जयनय  अबेविन  :  अनुपस्थित  ।

 को  कमल  नाथ  :  अनुपस्थित  ।

 झो  मोहनलाल  पटेल  :  अनुपस्थित  ।

 भी  थुस्सन  थाभप  :
 अनुपस्थित  ।

 सब  किसी  संगीत  आयोजन  में  गए  हुए

 यह  तो  डबल  हैट  ट्रिक  मालूम  होती  है  क्योंकि  एक  साथ  व्यक्ति  गायब  हैं  ।

 भी  डालचन्द  जैन  :  अनुपस्थित  ।

 कमान की  बात  है  ।

 श्री
 के०  बो०  यामस  :  बहुत  बहुत  धन्यवाद  |  समस्त  सदन  की  ओर  से  मैं  आपका  धन्यवाद

 करता  हूं  ।

 मलयालम  भाषा  के  कार्यक्रमों  का  कोचोन  से  रिले  किया  जाना

 *439  प्रो०  के०  थो०  थामस  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  त्रिवेन्द्रस  दूरदर्शन  से  प्रसारित  होने  वाले  मलयालम  भाषा  के  कार्यक्रमों  को
 कोचीन  ट्रांसमोटर  से  रिले  किया  और

 क्‍या  मलयालम  भाषा  के  कार्यक्रमों  को  पूरे  केरल  राज्य  में  प्रसारित  करने  के  लिए
 जल्दी  ही  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थोी०  एमन०  :  कोचीन
 का  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  दूरदर्शन  त्रिवेन्द्रम  के  कार्यक्रमों  को  रिले  कर  इसके  लिए
 त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  के  बीच

 माइक्रोबेव  लिक
 को  व्यवस्था  करना  एक  अनुमोदित  स्कीम

 लिंक  उपलब्ध  करने  के  लिए  उपयुवक  कारंवाई  शुरू  कर  की  गयी  है  ।

 ne  रिच  ay 8  न  नस केरल  में  स्थित  सभी  रिले  ट्रांसमीटरों  को  दूरदर्शान  त्रिवेन्द्रम  के  साथ  लिक
 करने  वी  अभी  कोई  अनुमोदित  स्कोम  नहीं  राज्य  भर  में  मलयालम  भाषा  के  कार्यक्रमों  को
 रिले  केरने  की  व्यवस्था  करना  भावी  योजना  अवधियों  के  दौरान  संसाधनों  की  लपलब्धता  पर
 निर्भर  करेगा  ।

 22
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 प्रइनों  क ेलिखित  उतर

 हरियाणा  में  बेजोट्ेबल  प्रोसेसिग  प्लांट

 *428.  श्री  लाला  राम  केन  !  |  .  गौर  नागरिक  पृतति झी  धो०  भोनिवास  |
 |  कथ  अरना  रिक  पृत्ति  मंत्री  वेजीटेबल  प्रोसेसिर

 प्लांट  के  बारे  में  26  1982  के  तारांकित  प्रश्न  सख्या  235  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  के  गुड़गांव  जिले  में  टमाटर  का  पेस्ट  बनाने  के  लिए  एक  वेजीटेबल  प्रोसे
 सिंग  प्लांट  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  तकनीकी  आध्िक  व्यवहारिकता  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूए
 देने  हेतु  क्या  प्रयास  किए

 कया  उक्त  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्‍या  ओर

 उक्त  परियोजना  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जाद्य  ओर  ओर  मागकि  पूर्ति  मंत्री  बोरेन्द्र  से  मान  फूड
 इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  हरियाणा  के  गुड़गांव  जिले  में  स्थापित  किए  जाने  बाले  प्रस्ता
 वित  फल  तथा  सब्जी  विधायन  संयंत्र  की  तकनीकी-आ्थिक  व्यवहायंता  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  ६

 दिया  गया  इस  रिपोर्ट  पर  अब  कम्पनी  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  इस  संयंत्र  से  टमाटर
 पेठा  और  आम  के  गूदे  का  विधायन  करना  परिकल्पित  तथा  इस  परियोजन

 की  अनमानित  पृ  जीगत  लागत  151.6  लाख  रुपये

 व्यवहायंता  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  देने  में  समय  लगा  है  क्‍योंकि  परियोजना  क॑

 व्यवहायता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ब्यवहायंता  रिपोर्ट  को  समय-समय  पर  संशोधित  करना  पड़

 खासाम्तों  को  कमो  के  बारे  में  प्रबन्ध  अध्ययन  प्रतिवेदन

 *430.  झो  के०  रामसू्ति  :  कया  लाज्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ह॒

 क्या  प्रंषण  और  भारतीय  खाद्य  निगम  में  भन्‍्डारण  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  कम  हं
 जाने  के  बारे  में  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 के  प्रबन्ध  अध्ययन  प्रतिवेदन  :98  २-8.
 में  पूरा  में  की  गई  वह  महत्त्वपूर्ण  सिफारिशें  लागू  की  गई  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 नम

 छाद्य  भोर  नागरिक  पृति  भंत्री  बोरेला  कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार

 विभाग  की  भारतीय  खाद्य  निगम  के  मार्गस्थ  जौर  भण्डारण  सम्बन्धी  हानियों  के  अध्ययन  के  बारे  में

 रिपोर्ट  में  बहुत  सी  सिफारिशें  की  गंई  ये  सिफारिशें  भंण्डारण  ओर

 प्रत्यक्ष  पटसन  की  बोरियाँ  और  रेलवे  के  साथ  आप
 7

 समस्याओं  से  संबंधित  परिचालन  के  छः

 प्रमुख  का  येक्षेत्रों  के  बारे  में  इन  सिफारिशों  की  सरकार  द्वारा  स्थापित  शक्ति  प्राप्त  समिति  द्वारा

 जांच  की  गई  शक्ति  प्राप्त  समिति  के  निर्णयों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा  है  ।

 किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  भारतोय  खाद्य  निगम  की  अपने  कुल
 कारोबार  पर  खाधाननों  की  कुल  कमी  1983-84  में

 198  2-83  में  2-37  प्रतिशत  ब़ाद्यान्नों  की  कमी  हुई  थी  ।

 द्वितोय  प्रस  आपोग  को  रिपौर्ट

 *432.  प्रो०  राभकृष्ण  भोरे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यताने  की  कृपा  क

 क्‍या  सरकार  ने  द्वितीय  प्र  स  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  की  गई  सिफारिशें  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंशी  थो०  एमन०  :
 आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  और  सरकार  द्वारा  उम  पर  कोई  निर्भय  लिए  जाने
 में  काफी  कुछ  समय  लगेगा  ।

 खाद्यास्तों  को  वसूलो

 *433  क्रो  बो०  वो०  देसाई  :  कया  खाद्य  ओर  मागरिक  पूर्ति  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  खरीफ  की  फसलों  के  विपणन  मौसम  से  पता  चला  है  कि  फसलों  की  पैदावार
 सनन्‍्तोषजनक  थी  और  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  खाद्यान्नों  की  वसूली  भी  अच्छी

 यदि  तो  अक्तूबर  के  अन्त  तक  कुल  कित्तनी  मात्रा  में  खाद्यान्नों  की  बसूली

 इससे  निर्धारित  लक्ष्य  किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  जा  और

 कित-किन  राज्यों  में  खरीफ  की  फसलों  का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  से  अधिक  रहा
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 नो  55

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  बोरेख  :  हां  ।

 चालू  विपणन
 मौसम  के  आरम्भ  से  1984  के  अन्त  तक  खरीफ  बाघशान्नों

 की  कुल  वसूली  18.47  लाख  मीटरी  टन  थी  ।

 और  वसूली  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 जोड़ी  मजदूरों  को  सुविधाएं  देसे  के  लिए  कामन

 *+434.  भो  जायनल  अवेदिन  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बीड़ी  उद्योग  में  काम  कर  रहे  ध्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  का  कोई  व्यापक  विधान  पारित  करने  का  है

 जिसमें  बीडी  श्रमिकों  के  साथ  वही  ब्यवहार  ओर  सुविधाएं  उपलब्ध  हो  सकें  जोकि  ओद्योगिक

 .  श्रमिकों  को  उपलब्ध  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 जिंवरण

 बीडी  श्रमिकों  की  राज्य-वार  अनुमानित  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 क्रण्सं०  राज्य
 पा

 श्रमिकों  की  संख्या

 1  2
 ह

 3...

 1.  आंध्र  प्रदेंश

 कर

 2.50

 2.  बिहार  3.50

 3.  गुजरात  ०.22

 4.  कर्नाटक  1.  3.00

 5  कैरल  1:50

 6.  मध्य  प्रदेश  5.00

 95
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 1  2  3

 7.  महाराष्ट्र  2.50

 8.  उड़ीसा  1.60

 9.  राजस्थान  0.35

 10,  तमिलनाडु
 '

 2:00

 11.  उत्तर  प्रदेश  हु  4.50

 किंग  हर
 12.  पश्चिम
 13.  असम  t.  «  4.50

 14.  त्रिपुरा  |

 15.  मेघालय  क्र
 कक  कक  मी  कक  अब रो

 बीडी  तथा  सिगरेट  सिगार  कर्मकार  की  1966  एक  व्यापक  कामून

 है  जिसमें  बीड़ी  और  सिगार  प्रतिष्ठानों  में  श्रमिकों  के  कल्याण  की  व्यवस्था  है  तथा  जो  उनकी  काये

 दशाओं  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों  को  विनियमित  करता  इस  अधिनियम  में  निम्नलिखित

 प्रििनियमों  की  प्रयोज्यता  की  भी  व्यवस्था  है  :--
 ह

 औद्योगिक  नियोजन  1946

 प्रसूत  प्रसुविधा  1961

 कारखाना  ।

 औद्योगिक  विवाद  ।

 मजदूरी  संदाय  1936  ।

 युवकों  को  के  अन्तर्गत  लाने  का  लक्ष्य

 #435.  भी  कमल  नाथ  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे

 किः

 मध्य  प्रदेश  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितने  युवकों  को  रुवनियोजल

 क्रम  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  का  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाया

 26
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 न जीती  तब  कल धाज  तल

 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  लिए  तथा  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  1985-86  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  औ

 क्‍या  आदिवासी  क्षेत्रों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ?
 क्र

 कृषि  और  प्रामोभ  विकास  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  अन्दलाल  :  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  युवाओं  को  स्वनियोजन  के  लिए  प्रशिक्षण
 के  अन्तगंत  प्रतिक्षित  युवकों  की  कूल  संख्या  102676  थी  1985  ।

 सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  आने  तक  प्रामीण  युवकों  को  स्वनियोजन  के

 लिए  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  40  युवक  प्रति  खंड  प्रति  वर्ष  के  वर्तमान  न्यूनतम  लक्ष्य  को  जारी
 रखा  जाएगा  ।

 द्राइसेम  के  वर्तमान  मार्ग-दर्शक  सिद्धांतों  के  अन्तर्गत  यह  बताया  गया  है  कि  चुने  गये
 कम  से  कम  30  प्रतिशत  युवक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन-जातियों  के  होने
 चाहे  वे  किसी  भी  क्षेत्र  में  रहते  हों  ।

 लेबो  चोतो  का  मूल्य

 *+436,  झऔ  मोहन  भाई  पटेल  :
 क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 इस  समय  सरकार  द्वारा  चीनी  उत्पादकों  को  लेवी  चीनी  का  कितना  मूल्य  दिया  जा
 रहा

 क्‍या  यह  मूल्य  बहुत  कम

 कया  मूल्य कम  होने  के  कारण  किसानों को  गन्ने  का  उचित  दाम  नहीं  मिल  रहा
 ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  लेवी  चीनी  का  मूल्य  बढ़ाने  पर  विचार  करेगी  ओर  यदि
 तो  कब  तक  ?

 साद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेसा  :  एक  विवरण  संलग्न

 (a)  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 27
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 1984-85  मौसम  के  लिए  लेवो  चोनी  के  जोनवार  निर्धारित  किए  गए  निकासी  मूल्य

 क्रम फ्  _  ब्रेड  के  लिए  लेवी  चीनी

 सं०  का  मूल्य  प्रति

 1...  आंध्र  प्रदेश  345.94

 2...  उड़ीसा  और  बंगाल  366.37

 3...  बिहार  425.64

 4...  बिहार  443.19

 5

 ।

 गुजरात  333.12

 6...  हरियाणा  367.27

 7...  कर्नाटक  339.80

 8...  केरल  और  गोआ  375.90

 9...  मध्य  प्रदेश  |  417.16

 10...  महाराष्ट्र  335.19

 11...  पंजाब  337.98

 121.  राजस्थान  420.45

 और  पांडिवेरी  343.20

 14...  उत्तर  प्रदेश  368.24

 15...  उत्तर  प्रदेश  f

 16...  उत्तर  प्रदेश  )  363.47

 नोट  :  कमजोर  यूनिटों  के  बारे  उनकी  आयु  और  ज्रनकी.क्षमठा  क्राप्नारित  मोजूदा
 वैरामिटरों  पर  26/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  बढ़े  लेवी  मूल्य  की  अनुमति  दी  गई

 28
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 केस्ीय  ललदूर  संघ  संगठनों  सेंट्रल  द्रं  ड  को  सदस्यता  का  सत्यापन

 +4३7.  भरी  यम्पन  थामस  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  मजदूर  संगठनों  की  सदस्यता  के  सत्यापन  के  लिए  कोई  कदम  उठाये

 गए

 पिछला  सत्यापन  कब  पूरा  हुआ  था  और  सत्यापन  का  क्या  ब्यौरा  और

 केन्द्रीय  मजदूर  संघ  संगठनों  की  सदस्यता  की  बतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 अम  संत्नालय  के  राज्य  संत्री  टो०  :  से  31-12-1980  980  की  स्थिति
 के  अनुसार  सेन्ट्रल  ट्रेड  यूनियन  संगठनों  की  सदस्य  संख्या  का  सत्यापन  किया  गया  था  और  परिणाम

 .  30-8-1984  को  घोषित  किया  गया  था  ।  ब्यौरे  संलग्त  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 हा  ट्रेड  दावा  की  गई  अनंति  म  सत्यापित  अंतिम  सत्यापित
 सं०  यूनियन  संगठन  यूनियनों  सदस्य  गूनियनों  सदस्य  सदस्य

 7.  2:
 3

 3  4  5  6  7
 _

 8

 आई०  एनण्टी०  कु

 यु०  सी०  3,457  35,09,326  x22,36128  x1,604  x22,36,128  28

 2.  बी०एम०एस०  1,725  18,79,728  Xx1,333  x12,11,345  X1,333  X12,11,345

 3.  एच०एम०एंस०  1,122  18,48,147  409  7,35,027  426  7,62,882

 4.  यू०्टी०्यू०सी०
 154  12,38,891  134  6,21,359  134  6,21,359

 5.  249  '6,08,052  158  35,384  175  2,46,540

 6.  182  '6,08,052  63  35,384  65  1,23,048

 7.  टी०्यू०्सी०सी०  2,72,229  63  65  29
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 ||  2  3.  ८2  4  5  6  7  8

 8.  एन०एफ०आई०

 टी०्यू०  166  5,27,375  80.  84,123.  80  84,123

 9,  एन्भाईण्टी  ०

 यू०्सी  ०  *1,366  *10,64,330  1,080  3,44,746  1,080  3,44,746

 10.  सी०आईण्टी०

 यू  *1,737  *10,33,432  1,474  3,31,031  1,474.  3,31,031

 कुल  :  10,776  99  6,507  58,60,253  6,543.  6

 उपयरक्‍्त  आंकड़ों  में  बी०  एम०  एस०  की  13  यूनियनों  और  डाक  व  तार  विभाग  में

 आई०  एन०  टी०  यू०  सी०  की  एक  यूनियन  के  आंकड़े  शामिल  नहीं  क्‍योंकि  इस  सम्बन्ध  में

 आपत्ति  उठाई  गई  इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  इस  मसले  की  ओर  जांच-पड़ताल  के  पश्चात
 लिया  जाएगा  ।

 *2.  ए०  आई०  टी०  यू०  सी०  और  सी०  आई०  टी०  यू०  की  दावा  की  गई  सदस्य  संख्या
 जो  दर्शाई  गई  है  सम्बन्धित  ट्रेंड-यूनियन  रजिस्ट्रार  के  रिकार्ड  से  प्राप्त  की  गई  है  क्योंकि  इन

 यूनियनों  ने  अपनी  सदस्य  संख्या  प्रस्तुत  नहीं  की  ।

 एक  किलोबाट  धशाक्ति  के  ट्रांसलौटर  के  स्थान  पर  10  किलोबाट
 दाक्ति  का  द्रांसमीटर  लगाना

 ]
 9438.  श्री  डाल  चसर  जन  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः  ह॒
 ॥॒

 क्या  भोताल  दूरदर्शत  केंद्र  का  पहला  ट्रांस्मीटर  एक  किलोवाट  शक्ति  बाला  था  जिसके
 स्थान  पर  अब  10  किलोवाट  शक्ति  का  ट्रांससी टर  लगा  दिया  गया  है  और  यदि  तो  उसे  बदलने
 में  कितना  खर्च

 एक  किलोबाट  और  10  किलोवाट  के  ट्रांसमीटरों  को  लगाने  में  पृथक-पृथक
 कितनी  लागत  आती

 क्या  भोपाल  के  एक  किलोवाट  के  पुराने  ट्रांसमीटरों  को  दमोह  में  लगाया  जा  सकता
 और
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 यदि  तो  क्या  सागर  स्थित  एक  किलोवाट  वाले  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर

 10  किलोवाट  का  ट्रांसपमीटर  लगा  दिया  जायेगा  जिससे  मध्य  प्रदेश  के  छतरपुर  और  पन्‍ना

 जिलों  की  जनता  को  भी  दूरदशशन  का  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ?

 सूचना  ओम  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  बो०  एन०  :  भोपाल  में

 1982  में  एक  अल्प  अक्ति  (100  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  किया  गया  था

 इसके  स्थान  पर  23.10.84  को  270.3  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  मंजूर  किया  गया

 10  किलोवाट  का  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर  लगाया  गया  था  ।

 10  किलोवाट  के  एक  ट्रांसमीटर  के  स्थापित  करने  की  अनुमानित  270.3  लाख

 रुपये  है  और  एक  किलोंवाट  के  ट्रांसमीटर  की  164.26  लाख  ख्पये  ।  भोपाल  में  शणग्ति  वाले

 ट्रांसमीटर  की  स्थापना  पर  12.04  लाख  रुपये  खर्च  हुए  ।

 नहीं  ।  भोपाल  में  पहले  स्थापित  किए  गए  जिस  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  को

 वहां  पर  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  के  चालू  हो  जाने  के  कारण  रिलीज़  कर  दिया  गया  उसक
 उसके  प्रतिस्थापन  की  अनुमोदित  योजना  के  अनुसार  दूसरे  स्थान  पर  लगा  दिया  गया

 नहीं  ।  सागर  के  अल्प  शक्तित  (100  वाले  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  10

 किले  वाट  का  ट्रांसमीटर  लगाने  की  फिलहाल  कोई  अनुमोदित  स्कीम  में  नहीं  है  ।

 दिल्‍लो  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  बालों  का  पुनर्वास

 ]
 *+441.  शरो  जयप्रकाद  अग्रवाल  :  क्या  निर्यधाणभ  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे

 क्‍या  सरकार  मे  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए
 कोई  व्यापक  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  दिल्‍्लो  के  पुराने  शहरी  क्षंत्र  के  विभिन्‍न  कटरों  में  गन्दी  बस्ती  जैसी
 स्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  नई  योजनाएਂ  तैयार

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  ब्यौरा  भौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 निर्माण  ओर  आवास  सन्‍्त्री  अज्बुल  :  ओर  मलिन  बस्ती  निवासियों
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 के  लाभ  के  लिए  फिलहाल  दिल्ली  में  प्रबलित  कार्यक्रम  में  मलिन  बस्ती  क्षेत्रों  के  पर्यावणीय

 सुधार  तथा  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  की  योजना  शामिल  छटी  योजना

 के  दौरान  मलिन  बस्ती  निवासियों  के  लिए  टैनामेन्टों  के  निर्माण  से  सम्बन्धिन  योजना  प्रचलित

 रही  है  ।

 जी  हां  ।

 और  पंचवर्थीय  योजना  में  निम्नलिखित  योजनायें  आरम्भ  किए  जाने

 के  लिए  प्रस्तावित

 (1)  मलिन  बस्ती  कटरों  में  सं रचनात्मक  सुधार  ।

 (2)  मलिन  बस्ती  क्षेत्रों  में  पर्यावर्णीय  सुधार  ।

 (3)  मलिन  बस्ती  क्षेत्रों  में
 शुष्क  शोचालयें  को  जलवाही  शौचालयों  में  बदलना  ।

 केरल  में  लोनो  को  ढुलाई  पर  अधिक  व्यय  होता

 *442.,  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  खाद  ओर  नागरिक  पृतति  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  केरल  नागरिक  पूर्ति  निगम  को  चोनी  मिलों  से  चीनी  की  दृश्षाई  पर  अधिक  व्यय

 होने  के  कारण  भारी  घाटा  हो  रहा

 क्‍या  केरल  ने  यह  मांग  की  है  कि  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृत  व्यय  की  शाशि  बढ़ाकर  19
 रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दी  भर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  भर  नागरिक  पूति  मजत्रो  बीरेशा  ओर  केरल  सरकार  ने
 केरल  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  को  लेवी  चीनी  के  हैडलिंग  के  लिए  थोक  बिक्रेता  का  मार्जिन
 9.70  रुपये  से  बढ़ाकर  19.58  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  अनुमति  देने  के  लिए  मुख्यतया  इस  आधार
 पर  अनुरोध  किया  है  कि  उक्त  निगम  को  पर्याप्त  माजिन  के  कारण  लेबी  चीनी  के  कारबार  में  भारी

 हानि  हो  रही  है  ।

 सरकार  द्वारा  मौजूदा  थोक  विक्रेता  का  माजिन  य  सरका  प्रतिनिशधियों  के साथ

 विस्तृत  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  1,1.1983  से  ही  निर्धारित  किया  गया  था  और

 इस  माजिन  में  इतनी  जल्दी  संशोधन  करना  उचित  नहीं  समझा  गया
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 जड़ोसा  में  समेकित  मत्स्य  विकास  परियोजना

 +443.  भी  सोमताथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितनी  और  कौन-कौन  सी  संमेकित  मत्स्य

 विकास  परियोजनायं  क्रियान्वित  की  गई

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  और  अधिक  समेकित  मत्स्य  विकास  परियोजनाएं

 क्रियान्वित  करने  का  सरकार  की  प्रस्ताव

 छठी  योजना  में  उक्त  समेकित  मत्स्त  विकास  प  स्थोजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 की  ओर

 डन  परियोजमाओं  के  कियान्शयन  में  क्या  प्रगति  हुई  है्‌  7

 एक  ।  कृषि  और  प्रासोण  विकास  मस्त्रो  बूटा  :

 सरकार  को  अब  तक  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।

 और  समुद्री  कार्यों
 से

 सम्बन्धित  निविंदाए  राज्य॑  सरकार  द्वारा  आमंत्रित  की

 भई

 शायंजनिक  बिंतरण  प्रणासों  से  खाद्योस्तों  आदि  की  बिक्री

 #444.  थ्रो  राम  बहादुर  क्या  ल्ाध्च  ओर  नागरिक  पूर्ति  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सार्बजनिक  वितरण  प्रणाली  से  खाद्यान्तों  आदि  की  किक्री  में  तेजी  से  गिरावँ  ”,
 आई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  बर्ष-बार  खाद्यान्नों  भादि  की

 कुल  कितनी  बिक्री  हुई  है

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  थोरेसा  :  ओर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 में  खाद्यान्‍्नों  का वितरण  1982  में  114.0  लाख  मीटरी  1983  में  129.7  लाख  मोटरी
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 टन  तथा  1984  में  101.5  लाख  मीटरी टन  पिछले  वर्षो की  तुलना में  1984  में  उठान

 में  कमी  आई  है  ।

 1984  में  खाद्याननों  का  अपेक्षाकृत  कम  उठान  रिकाड्ड  स्तर  पर  उत्पादन  होने

 खुले  बाजार
 में  बाद्यान्नों  उपलब्ध  होने  के  कारण  हो  सकता  है  । आसानी  से sy

 हो

 खेलन  में  से  काटी  भविष्य  निधि  की  राधि  सें  से  धन  राशि  निकालना

 ] चर
 2970.  भ्रो  बज  मोहन  महम्ती  :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आडो  विजों  डब्ल्यू  जेड  8/6,  कीति  इडस्ट्रियल  नई

 दिल्‍ली  द्वारा  अपने  कर्मचारियों  के  वेतन  में  से  भविष्य  निधि  की  राशि  नियमित  रूप  से  काटी  जाती

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  कार्पोरेशन  द्वारा  उसका  समुचित  हिसाब  किताब  रखा  जाता

 है  और  लाखों  रुपये  की  यह  धनराशि  नियमित  रूप  से  भविष्य  निधि.आयुकत  के  पास  जमा  करा  दी

 जाती

 क्‍या  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  एक  मामले  में  भविष्य  निधि  आयुक्त  को  निर्देश  दिया
 था  कि  यह  आवेदन  पर  इसके  अंशदाताओं  को  ऋण/पैसा  निकालने  की  मंजूरी  प्रदान

 वि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  उक्त  कार्पोरेशन  के  कमंचारियों  को  भविष्य  निधि  में  से ऋण  राशि  निकालने  की

 मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 अ्म  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  भविष्य  निधि

 करणों  के  मंसर्स  ओडो-विजो  नई  दिल्‍ली  को  पहली  1971  से
 कमेचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  के  अम्तगंत  लाया  गया  तथापि

 प्रतिष्ठान  ने  एक  रिट  याचिका  दायर  की  जिसमें  अधिनियम  की  प्रयोज्यता  को  चुनोती  दी  गई  थी  और

 उन्होंने  इस  अधिनियम  तथा  योजनाओं  के  उपबंधों  के  प्रवर्तन  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  किया  ।  जब  तक  इस  याचिका  का  निपटान  नहीं  ।  यह
 प्रतिष्ठान  अपने  कमंचारियों  के  बारे  में  भविष्य  निधि  अशदानों  को  पहली  जनवर  1;  1981  से

 नियमित  रूप  से  जमा  करा  रहा  तथा  वे  उन  विवरणियों  को  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 को  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  जिनमें  उन्होंने  अपने  कर्मचारियों  के  बारे  में  भविष्य  निधि  अ  शदानों

 को दर्शाया हो । 34
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 ओर  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  दिल्‍ली  को  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  से  ऐसा
 कोई  निर्देश  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 भविष्य  निधि  प्राधिकरणों  के  लिए  निगम  के  कर्मचारियों  को ऋण  की  अदायगी/घन-
 निकासी  की  मंजूरी  देना  उस  समय  तक  संभव  नहीं  है  जब  तक  कि  नियोजकों  द्वारा  कर्मचारियों  के

 भविष्य  निधि  अ शदानों  के  पूर्ण  ब्योरे  दर्शाने  वाले  विवरण  प्राप्त  न  हो

 गाजापुर  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 2971.  भी  जेगुल  बहार  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  लाख  से  कम  जनसंख्या  वाले  नगरों  के  समेकित  विकास  की  केन्द्रीय  के

 अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  नगर  के  विकास  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहामता  दी

 उस  सहायता  से  शुरू  किए  गए  कार्यों  का  क्‍या  ब्यौरा  और

 इन  कार्यों  के  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  ह ैऔर  कब  तक  इन्हें  पूरा  किया  जाएगा  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्रो  भ्रब्दुल  :  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  शहरों

 की  एकीकृत  विकास  की  केद्ध  द्वारा  प्रवर्तित  योजना  के  तहत  गाजीपुर  शहर  के  लिए  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  अब  तक  17.60  लाख  रुपये  की  राशि  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  रूप  में  जारी  की  गई

 आरम्भ  किए  जा  रहे  कार्यों  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 कार्य  कुल  लागत

 -  दषपयों  में  )
 तीन  स्थानों  पर  रिहायशी  विकास  योजना  54.69

 2.  पांच  सड़कों  का  सुधार

 3.  चार  सड़कों  के  चोराहों  का  सुधार  2.00

 4.  छह  स्थानों  पर  दुकानों  का  निर्माण
 ५

 5.  एअ  बूचड़  खाने  का  निर्माण  2.48

 योग
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 (a)  राजश  सरकार  ने  अभी  तक  व्यय  की  भ्रगति  भ्रस्तुत  नहीं  की  सभी  कार्य  31-3-1985
 तक  पूर्ण  होने  की  आशा  की  गई  थी  ।

 केखोय  भाण्डागार  निगम  द्वारा  छात्रों  को  छात्रव॒त्ति  दिया  जाता

 ]
 2972.  भी  एम०  महालिगम  :  क्‍या  खाद्य  ओर  ताग्रिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गोविन्द  बलल्‍लभ  पन्‍्त  विश्वविद्यालय  और  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  हैदराबाद  सिविल

 इंजीनियरी  क्ृषि-डिग्री  पाठ्यक्रम  के  लिए  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  दैने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  भाण्डागार

 निगम  द्वारा  क्‍या  मापदण्ड  अपनाए  जाते

 क्‍या  तमिलनाडु  विश्वविद्यालयों  को  उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिए  नहीं  चुना  जाता

 कंन्‍्द्रीय  भाण्डागार  निगम  कितने  समय  से  उपयु  कत  योजना  का  पालन  कर  रहा  है
 और  अब  तक  इस  ग्रोजना  पर  कितना  व्यय  किया  गया

 उपरोक्त  योजना  से  अब  तक  अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  कितने  लोगों  को
 लाभ  पहुंचा  और

 क्‍या  कंन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  द्वारा  उपरोक्त  प्रकार  की  कोई  योजना  अलग  से

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कार्यान्वित  करने  का  वियार  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रों  बोरेन्द्र  :  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम
 ने  कंवल  मात्र  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के-उम्मीदवारों  को  छात्रवृत्ति  देने  की  योजना
 को  1983  में  कार्यान्वित  करना  शुरू  किया  था  ।  इस  योजना  में  दो  छात्रवृत्तितां  देने  की  व्यवस्था

 क्रषि  और  सिविल  हृजीनियरिंग  में  स्नातक  प्रत्यके  के  लिए  एक  छात्रव्ति  ।  छात्रवृत्ति
 देने  के  लिए  मुख्य  कमौटी  इस  प्रकार  है  (1)  माता-पिता/अभिभावक  की  वाषिक  आय  12000/-
 रुपये  से  अधिक  नहीं  और  (2)  पाठ्यक्रम  क॑  पहले  वर्ष  में  उम्मीदवार  का
 निष्पादन  ।  अब  तक  कंवल  क्रषि  में  एक  को  छात्रवृत्ति  प्रदान  की  गई  जोकि  ग्रोबिन्द  बललभ
 पंत्र  विश्वविद्यालय  से  अनुपूचित  जाति  का  एक  उम्मीदवार  जहां  तक  सिविल  इजीनियरिंग

 फात्रवृत्ति  का  संबंध  निगम  ने  इ  जीनियरिंग  गुंडी  )  अन्ना  मलाई
 विद्यालय  ओसमानिया  विश्वविद्यालय  और  मैसूर  विश्वविद्यालय

 को  पात्र  उम्मीदवार  नामित  करने  के  लिए  लिखा  उनसे  कोई  उत्तर

 36
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 प्राप्त  नहीं  हुआ  इस  योजना  के  अन्तगंत  निगम  द्वारा  अब  तक  3600/-  रुपये  खर्च  किए

 गए

 सूलाप्रस्त  क्षेत्रों  भें  सिचाई  के  लिए  सालियों  को  सप्लाईं

 2973.  भरी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्‍या  लिर्माण  ओर  आबास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में

 सिंचाई  कार्यों  के  लिए  नालियों  देसे  का  निर्णय  किया

 यदि  हां  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्‍या

 कया  आन्प्र  प्रदेश  भी  उक्त  योजना  में  शामिल  और

 यदि  तो  इस  पर  होने  वाले  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या

 मिर्माण  और  आवास  मंत्री  अमब्दुज  निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्रालय  ने  ऐसा
 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  सिंचाई  भारत  सरकार  तथा  जीवन  बीमा  निगम  ने  भी  कहा  है
 कि  उन्होंने  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  1984  क॑  दौरान  सूखाप्रस्त
 क्षेत्रों  में  पेय  जलपू्ि  के  लिए  49  करोड़  रुपये  की  कंन्द्रीय  सहायता  मांगी  भारत  सरकार  ने

 इस  प्रयोजनार्थ  8.83  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  अनुमोदित  की  थी  ।

 खरोफ  के  मौसम  में  सोयाबीन  के  उत्पादन  लक्ष्य

 2974.  भी  प्रताप  भान्‌  हार्म़ा  :  क्‍या  कृषि  और  प्राम्मोण  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  खरोफ-मौसम  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  सोयाबीन  के  उत्पादन

 सम्बन्धी  लष्य  क्या

 क्‍या  सभी  राज्यों  ने  अपने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मन्त्र  बूटा  :  मोजना  आयोग  तिलहनों  के  लिए
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 नी  जल  “  न  न  लससक हा

 समूह  के  रूप  में  लक्ष्य  निर्धारित  करता  न  कि  अलग-अलग  तिलहनों  के  लिए  |  अतः  किसी  विशेष

 वर्ष  के  दौरान  अलग-अलग  तिलहनों  का  राज्यवार  तथा  वर्षबार  लक्ष्य  प्रस्तुत  करना  सम्भव  नहीं
 है  ।  तयापि  वर्ष  1984  85  के  लिए  राज्यों  के  योजना  प्रस्तावों  पर  विचार  करने

 के  लिए  योजना

 आयोग  में  गठित  कृषि  तथा  सहकारिता  कार्यकारी  दलों  के  मध्य  प्रदेश  के  लिए  1984-85  के

 दौरान  9  लाख  मीटर  टन  सोयाबीन  के  उत्पादन  लक्ष्यों  की  सिफारिश  की  जो  कि  सोयाबीन

 उत्पादन  करने  बाला  प्रमुख  राज्य  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  जैसे  सोयाशन  उत्पादन  करने

 वाले  अन्य  राज्यों  के  लिए  1984-85  के  लिए  सोयाबीन  सहित  समस्त  तिलहनों  के  उत्पादन  लक्ष्य

 20  तथा  9  लाख  मीटर  टन  की  सिफारिश  की  गई  ।

 से  वर्ष  1984-85  के  लिए  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  सांयाबीन

 के  उत्पादन  अनुमान  प्राप्त  हो  गए  जो  मध्य  प्रदेश  के  संबंध  में  7.44  लाख  मीटरी  टन  और

 राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  0.26  लाख  मीटरी  टन  इन  राज्यों  में  सोयौबीन  का  उत्पादन  बर्ष

 1983-84  3-84  की  तुलना  में  काफी  अधिक  यह  उत्पादन  उपरोक्त  कार्यकारी  दलों  द्वारा

 सुझाए  गए  लक्ष्यों  से  कम  इसका  मुख्य  कारण  खरीफ  मोसम  के  उत्तरवर्ती  भाग  के  दोरान
 |

 विद्यमान  प्रतिकल  मौसमी  परिस्थितियां  हैं  ।

 समुद्रो  मछलो  पड़ता

 2975.  भ्री  के०  पी०  उन्‍नी  कृष्णन  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  जाने  वाले  मछुआरों  संझ्या  कितनी  है  और  उससमें
 का  कितना  उत्पादन  होता

 ||  समुद्र  तट  की  लम्बाई  कितनी  है  और  भारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  महाद्वीपीय  पट्टी
 की  200  मीटर  गहरे  क्षेत्र  के  अन्दर  तक  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  संसाधन  क्‍या  और

 देश  में  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  विभिन्‍न  राज्यों  का  समुद्री
 मछली  उत्पादन  में  हिस्सा  कितना  कितना  रहा  है  और  उसका  मूल्य  कया  है  ओर  भारत  के  विभिन्‍न
 शाज्यों  से  कितने  मूल्य  की  मछली  का  निर्यात  किया  गया

 कृषि  और  प्राभोण  विकास  भन्‍त्री  :  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  2]

 लाख  समुद्री  मछआ  आबादी  में  से  लगभग  पाँच  लाख  मछआरे  सक्रिय  रूप  से  मछली  फ्कड़ने  के
 क  ये  में  लगे  हुए  1983-84  में  समुद्री  मछली  का  उत्पादन  लगभग  16  लाख  मीटर  टन

 में  अनुमानित  उत्पादन  लगभग  लाख  मीटरी  टन

 और  एक  विवरण  संलग्न
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 ने  ०  न  Ca  +++3  a सै  नूर  स  *  «

 विवरण

 राज्य  का  समुद्री  तट

 [10७  ७०५०

 ७७

 ली

 निर्यात का  मूल्य
 नाम  कि०मी»  में

 ।
 लाख  रुपये  में

 98  2-83  |  1983-84  |  1984-85  |  (1982-83)  (1983-4)

 व  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  974  118034  151284  164557  3407.  3159

 2.  गुजरात  1215  189988  187315  27900  1660  1861

 3.  280  116066  98410  267362  1790.  .  2251

 4.  केरल  570  325367  385275  |  426600  14149  14086

 5.  महाराष्ट्र  653  320433  333173  319831  4344.  5755

 6.  उड़ीसी  476.  41400  47066  46  984  1791  1653

 7.  तमिलनाडु  907  214769  244360  283000  3351  4150

 8.  प०  बंगाल  151  31000  39000  36000  4334  4412

 9.  गोवा  160  48464  50878  53711  1310  955

 10,  पांडिचरी  31  13886  15843  20435  जज

 11.  अंदमान  1962  3879  3868  6226  +++  —

 तथा

 विकोबार

 दीपसमह

 12.  लक्ष्मीद्वीॉप  132...  4201  4301  533]  नैਂ
 | ७ततसनने  «न  oe  ee

 7517  मात्रा  :  1427487

 हि  1560772  36136  37302

 मूल्य  :  468  करोड़  रु०

 मूल्य  :  549  करोड़  रु०

 बी--मूल्य
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 (1)  कार्बनिक  उत्पादन  के  आधार  पर  अचल  अनुमानित  क्षेत्रवार  200  मीटर  गहराई  के

 भीतर  समुद्र  मत्स्यन  संसाधन  नीचे  दिए  गए  हैं

 (2)  1084-85  के  लिए  उत्पादित  मछली  और  निर्यातित  मछली  तथा  मछली  उत्पादों

 का  मूल्य  अभी  उपलब्ध  नहीं  ड्

 कर

 क्षत्र
 दश  लाख  मोटर  टन  में

 —_———————  रे

 उत्तर  पश्चिम  तट  0.677

 दक्षिण  पश्चिमी  तट

 लोवर  पूर्वी  तट

 अपर  पूर्वी  तट  0.270
 ।

 योग  2.667

 बस्मुआा  मजबूरों  के  पुतर्वास
 के  को  धनराशि  का  आबंटन

 2976.  भ्रो  आर०  एम०भोपे  :  क्या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पिछले  पांच  वर्ष  के  दौरान  देश  में  विभिन्न  राज्यों  को  बंधुना

 मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  कितनी  राशि  आयंटित  की  गई
 ई

 क्या  प्रंबिंधित  राज्य  सरकारों  ने  इस  धन  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया

 इसे  अन्य  कार्यों  में  लगा  और
 अथवा

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  वांछित  परिणाम  प्राप्त  करने  में  असफल  रहे  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  :  वर्ष  विभिन्न  से  सरकारों  तक

 बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को

 के लिए  लाख  रुपये  की  राशि  केन्दीय  सहाग्रता  के  अंश  के  रूप  में  दी  गई  है  ।

 प्रदान  की  गई  लाख  रुपये  की  राशि  में  934-80  लाख  रुपये  की  राशि

 के  लिए  उपयोग  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  होने  हैं  करने  «4-8  5  के  दौरान  प्रदान  की  गई  529.70  लाख

 रुपये  की  राशि  के  लिए  उपयोग
 प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  का  अभी  समय  नहीं  हुआ  उपयुक्त

 934

 80 लाख रुपये की राशि के 554;48 लाख रुपये राशि के लिए उपयोग 40



 25  1907  लिखित  उत्तर
 ५ a  कक ३७५३५

 पत्र  प्राप्त  हो  गए  हैं  और  शेष  380.32  लाख  रुपये  की  राशि  के  लिए  प्रमाणपत्रों  की  प्रत्क्षा  की  ज

 रही  बंघुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  रखी  गई  राशि  को  अन्य  कायंक्रमों  आदि  में
 लगाने  के  बारे  में  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 कोई  भी  र/ज्य  सरकार  राशि  का  उपयोग  करने  और  बंधुआ  श्रमिकों  को  पुनर्वासिता
 करने  में  असफल  नहीं  रही  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  की  प्रक्षिया  में  कुछ  देरी  की
 संभवना  से  इ  कार  तहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  पुनर्वास  की  प्रक्रिया  में  समय  लगता  है  और  यह
 अनेक  कारणों  पर  निर्भर  करती

 पद्मपालन  कार्य  क्रम

 2977.  भरी  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  !

 कया  सरकार  के  जीवन  यापन  के  लिए  नितान्त  रूप  से  और  दुग्ध  उत्पादन
 पर  निर्भर  रहने  बाले  समुदायों  और  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अपने  पशुओं  की  नस्ल  सुधार  ओर  उत्लादन  में  वृद्धि  हेतु  इन  लोगों  की  सहायता  करने
 के  लिए  सरकार  ने  पशुपालन  कार्यक्रम  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 कृषि  और  प्रांमोण  विकास  मन्‍्त्री  बूटा  :  और  केन्द्रीय  मोसम्बर्धन
 परिषद  ते  1956  में  भारत  में

 खानावदोश  पशु  प्रजनकों  के  सम्बन्ध  में  एक  सर्वेक्षण  किया  था  और

 पशुपालन  और  दुग्ध  उत्पादन  में  कार्यरत  सम  दाओं/भादिवासियों  का  पता  लनाया  ।  वे  निम्न
 प्रगर  हैं  :--

 1.  यादव  वर्ग  :
 ब्क  है

 और  अदैयन  |

 2.  अन्य  :  गोपी  और  गोशी  ।

 प्रवासी  किस्म  के  प्रजनकों  की  संख्या  पश्चिमी  भारत  के  शुष्क  क्षेत्र  मध्य  भारत  के  बनों
 ओर  पहाड़ी  दक्षिणी  पठार  और  उत्तर  के  उप  पहाड़ी  क्षेत्र  में  पाए  जाने  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
 है  ।  यह  क्षेत्र  मुख्य  रूप  से  अनुपादक  क्षेत्र  जहां  सफलतापूर्वक

 फसलों  को  उगाना  या  तो  अनिश्चित
 है  अथवा  सम्भव  नहीं है

 ।  रिपोर्ट  से
 पता  चलता है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  इन  परम्परागत  गो  प्रजनकों
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 जन  ०  ees  »  epee  स्‍णंलना  के  ७  ने कृषि के लिए area पशुओं की सप्लाई, क्षेत्र को परिवहन  सम्बन्धी

 ने  कृषि  के  लिए  भारत  री  पशुओं  की  क्षेत्र  को  परिवहन  सम्बन्धी  घी  की
 उत्पादिक  और  सप्लाई  की  गई  भारी  मात्रा  को  बनाए  रखने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  और

 मृदा  के  उपजाऊपन  के  रखरख:व  में  योगदान  या

 राज्यों  में  गोपशु/भेंस  विकास  सम्बन्धी  विभिन  कार्यक्रम  शुरू  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन

 कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  ऐसे  समुदाओं  और  जिनका  पशु  मालिकों  को  प्रतिशतता  में

 काफी  बड़ा  भाग  को  भी  उन्नत  स्वास्थ्य  प्रबन्ध  और  दुग्ध  विपणन  सुविधायें  जैसी  सेवायें

 उपलब्ध  कराई  जारी  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम/विशेष  शशुधन  उत्पादम  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  लघु  और  सीमान्त  वर्ग  के  किसानों  से  सम्बन्धित  आदिवासी  किसानों  के  लिए  स्वीकायें

 राजसहायता  को  अधिकतम  सीमा  को  प्रति  लाभोनुभोगी  3000  रुपये  से  बढ़ाकर  5000  रुपये  कर

 दिया  गया  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इस  कायंक्रम  के  जन्तगंत  सहायता  के  लिए  चुने
 गए  कम  से  कम  30  प्रतिशत  परिवार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजाति  वर्ग  से  लिये

 गए  जाने  चाहिए

 उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  दूध  का  मूल्य  निर्धारित  करना

 2978.  क्रो  बनवारो  लाल  बेरणथा  :  कया  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यहू  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  दूध  का  मूल्य  निर्धारित  करने  की  कोई  प्रणाली

 और

 यदि  तो  इस  समय  उनका  निर्धारण  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  सम्त्रो  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना

 तथा  मदर  दिल्ली  को  छोड़कर  देश  के  सार्वजनिक  |  सहकारी  क्षेत्र  के  सभी  डेरी  संयंत्र  राज्य

 सरका  रों/राज्य  द्वारा  प्रायोजित  एजेंसियों  के  स्वामित्व  में  चलाए  जाते  दिल्ली  दुग्ध  योजना  और

 मदर  डेरी  पड़ीसी  राज्यों  के  राज्य  डेरी  विकास  सहकारी  संधों  के  माध्यम  से  अपनी  जरूरत  का  दूध
 प्राप्त  करते  डेरी  संयंत्र  दूध  तथा  घी/अन्य  दुग्घ  उत्पादों  के  विद्यमान  बाजार  मूल्यों  क ेआधार
 पर  दूध  का  मूल्य  निर्धारण  करते  हैं  ।

 भारत  ओोर  अन्य  देशों  में  धान  को  प्रति  हेक्टेयर  ओसत  पैदाबार

 2979.  श्री  थो०  सोसमाह्रोसबरा  राव  :  कया  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कथा  कि  :

 भारत  में  चावल  की  फसल  की  प्रति  हेक्टेयर  औसत  पेंदाबार  कितनी  है  और
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 इसकी  यह  पैदावार  1983-84  के  एशिया  प्रति  हेक्टेयर
 वैदाबार  की  तलना  में  कितनी  न्यूनाधिक

 हमारे  देश  में  चावल  की  प्रति  हेक्टेयर  कम  पैदावार  होने  के  क्या  कारण
 ओर

 हमारे  देश  में  चावल  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  और  उनके  अब  तक  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  ओर  प्रामोभ  विकास  मंत्री  बूटा  :  भारत  में  घान  की  प्रति  हैक्टार
 1983  में  जापान  और  एशिया  में  पैदावार  स्तरों  की  तुम्नना  के  साथ

 स्त  के  लिए  1983-84  के  नीचे  दी  गई  है  :

 लाबल  को  पैदाबार  /

 1983

 भारत  2185

 चीन
 5067

 पाकिस्तान  2579

 जापान  5701

 एच्रिया  3197

 भारत  में  घान  की  कम  उत्पादकता  के  कारणों  में  भनन्‍य  बातों  के  साथ-साथ
 ब्रिखित  शामिल हैं  :  +

 (1)  सिंचाई  के  अन्तगेत  विशेषकर  पूर्वी  राज्यों  कम  क्षेत्र  को  लाया

 (2)  वनस्पति  संरक्षण  उपायों  और  उबंरकों  का  कम  उपयोग

 (3)  का  छोटा  विशेषकर  पूर्वी  राज्यों  में  जो  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  को
 अपनाने  से  निषेध  करते

 ॥

 (4)  वास्तविक  पर्यावरण  कृषि  जलवायु  संबंधी  मृदा  संबंधी  समस्या
 और  उपयुयत  विशेषकर  अनिश्चित  पर्यावरण  को  शहन  करने

 में  सक्षम  आधुनिक  किस्मों  की  उपलब्धता  में  कमी  आदि  के  कारण  पूर्वी  राज्यों  में
 उत्पादकता  का  निम्न  स्तर  ।
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 चाबल  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों
 में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  फसल  के  अन्तगंत  सिच्ित  क्षेत्र  में

 (2)  अधिक  उपज  देने  वाली  किसमें  और  प्रमाणित  बीजों  के  उपयोग  में

 (3)  कुशल  जल  प्रबन्ध  और  प्रति  रोपंण/फसल  की  वद्धि  की  संकेंट  कालीन  अबस्था  में  अल

 की  उपलब्धता  को  सुनिश्चित

 (4)  उबरकों  के  उपयोग  में  वृद्धि  करना  और  आवश्यकता  के  आधार  पर  सूक्ष्म  पोषकों  का
 उपयोग

 (5)  पर्याप्त  वनस्पति  संरक्षक  उपाय  करना

 (6)  संदिस्ध  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 (7)  पूर्वी  राज्यों  में  एक  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम  शुरू  कदना  ।  इन  राज्यों
 के  चुने  गए  खण्डों  में  भूमि  सिंचाई  सक्षमता  का  कुशल  जल  विकास
 में  अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  देना  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 (8)  उचित  मूल्य  निर्धारण  और  अधिप्राप्ति  नीतियां  अपनाना  ।

 किए  गए  विभिस्न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  चावल  की  उत्पादकता  1981-82  के

 1962  किश०ग्रा०  प्रति  हैक्टार  से  वढ़कर  1983-84  में  2185  कि०ग्रा०  प्रति  हैक्टार  हो  गई  ।

 बन  €पति  के  उत्पादन  में  सरसों  के  तेल  का  उपयोग

 2980.  श्री  सनत  कुमार  सण्डल  :  कथा  जाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खाद्य  तेलों  के  आयात  के  कारण  होने  वाले  खर्चे  में  कमी  करने  के

 अपने  प्रयासों  के  एक  भाग  के  रूप  में  वनस्पति  के  उत्पादन  में  घुलनशौल  पदार्थ  रहित  सरसों  के  तेल

 का  उपयोग  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  कर  लिया  है  अथवा  निर्णय  करने  का  विचार

 क्‍या  मर  ुष्पों  द्वारा  इस  तेल  को  उचिते  रूप  से  साफ  किये  बिना  अथवा  उसकी  साई

 के  सीधे  ही  खाये  जाने  के  बारे  में  कोई  अनुसंधान  अथवा  प्रयोग  किये  मए

 वनस्पति  उत्पादन  में  इस  तेल  क्री  अनुमानतः  कितनी  मा  का  उपयोग  किया
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 कम

 क्या  इसके  रुपयोग  से  वनस्पति  के  मूल्यों  में  कमी  और

 (४)  यदि  तो  मूल्यों  में  कितनी  कमी  होने  की  आशा  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूंति  मंत्री  बीरेन्द्र  वनस्पति  के  उत्पांदन  में

 विलायक  निष्कधित  सरसों  के  तेल  के  प्रयोग  की  अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर

 रही  है  ।

 विगत  में  किए  गए  परीक्षणों  से  पता  चला  है  कि  सामान्य  जो  तेल  निष्कर्षण

 के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाने  वाला  विलायक  थोड़ा  सा  विषक्त  होता  खाद्य  अपमिश्रण

 निवारण  1954  के  उपबंधों  के  अनुसार  विलायफ  निष्कर्षण  द्वारा  प्राप्त  सरसों/रेपसीड

 तेल  को  मानक  उपभोग  के  लिए  केवल  तभी  सप्लाई  किया  जाना  चाहिए  जब  वह  परिष्कृत

 से  यदि  विलायक  निष्कषित  सरसों/रेपसीड  तेल  के  प्रयोग  की  भनुमति  दी

 जाती  तो  वनस्पति  के  उत्पादन  के  लिए  लगभग  10,000  मीट  री  टन  मात्रा  उपलब्ध  हो  सकती

 जो  इतनी  कम  है  कि  वनस्पति  के  मूल्यों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहों  पड़ेगा  ।

 कृषि  बिज्ञान  मेले  का  ध्रायोजन

 2981.  श्री  पीयूष  तिस्की  :  कया  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बैताने  को

 करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  दिल्ली  में  कृषि  विज्ञान  मेला  आयोजित  किया

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  राच्यवार  कितने  किसान  आमंत्रित  किए  गए

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  मेले  और  प्रशिक्षण  केरद्र  आयोजित  करने की  सरकार  की

 कोई  गोजनो

 बायोगैस  संयंत्रों  और  सौर-बैट्रियों  तथा  सौर  चूल्हों  के  बारे  में  किसानों  को  प्रशिक्षित
 करने  और  जानकारी  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैँ

 क्‍या  ऐसा  ही  कोई  प्रशिक्षण  केन्द्र  या  कृषि  मेला  उत्तर  बंगाल में  आयोजित  किया

 यदि  तो  कब  तक  तथा  तस्संबंधी  अ्योरा  क्या  जोर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  संत्रो  बूटा  :  जी  श्रीमान्‌  ।
 दिनांक

 13  से
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 15  1985  बक  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  से
 पूसा  कृषि  विज्ञान  मेला

 आयोजित  किया  गया  था  ।

 राज्य  कृषि  कृषि  किसानों  के  संगठन  जैसे  भारत

 कृषक  समाज  आदि  सारे  देश  में  फैले  हुए  सरकःरी  और  गैर  सरकारौ  संगठनों  को  लिखित  रूप

 में  सूचना  भेज  दी  गई  इसके  अतिरिक्त  जन  सम्पक  माध्यम  जैसे  आकाशवाणी

 तथा  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  में  प्रमुख  देनिक  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  किसानों  को  सूचित  कर
 दिथा  गया  विभिन्‍न  राज्यों  से  कृषि  विज्ञान  मेले  में  भाग  लेने  वाले  किसानों  का  विवरण

 लिखित  है  :--

 1.  संच  शालित  क्षेत्र  दिल्‍ली

 का

 या

 2.  उत्तर  प्रदेश  244

 3.  बिहार  48

 4;  हरियाणा  247

 $.  राजस्थान  74

 6.  मध्य  प्रदेश  187

 1.  तमिलनाडु  46

 कप्यू  व  कम्मीर  2

 9.  पंजाब  16

 10.  गुजरात  14

 11.  उड़ीसा

 12.  महाराष्ट्र  10

 13.  पश्चिम  बंगाल  12

 कुल  :  1342

 जी  श्रीमान  ।  विशेषकर  कृष्षि  विज्ञान  केन्द्र  तथा  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  कार्थक्रम

 +  अन्तर्गत  किसातों  तथा  फार्म  में  का्यंरत  औरतों  को  प्रौद्योगिकी  को  पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  छोटे

 पैमाने  पर  किसान  दिवस  तथा  कृषि  विज्ञान  मेले  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंआयोजित  किये  जा  रहे  हैं  ।  हाल॑

 ही  में  ऐसे  कृषि  विज्ञान  मेले  हिंतांक  5  1985  को  हरियाणा  के  गुड़गांव  जिले  के  गांव

 संधुर-रामपुरा  तथा  दूसरा  22  मार्च  1985  गो  के
 भारतीय/कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के
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 क्षेत्रीय  करनाल  में  आयोजित  किये  गये  ।  भविष्य  में  भी  सरकार  का  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों

 में  और  अधिक  कृषि  विज्ञान  मेले  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  प्रदर्शन  तथा  विस्तार  शिक्षा  कार्यक्रम  के  एक  अंग
 के  रूप  में  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजना  के  अन्तगंत  कुछ  फैमिली  साइज  के  बायोगस  प्लांट  अपनाये
 गये  गाँवों  में  लगाये  गये  हैं  ।  भारतीय  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  मृदा  विज्ञान  तथा
 कषि  रसायन  प्रभागों  द्वारा  परामशंदात्री  सेवाए  तथा  जांच  पड़ताल  को  हाथ  में  लिया  जाता  जब
 कभी  ऐसे  अनुरोध  प्राप्त  होते  तथापि  बायोगस  सोलर  सेल  तथा  सोर  कुकर  के  लिए
 किसानों  को  प्रशिक्षण  तथा  शिक्षा  की  मुख्य  जिम्मेवारी  डिपार्टमेंन्ट  आफ  नान  कन्वेनशनल  एनर्जी
 सोसेंस  को  सौंपी  गयी  है  जो  कि  इस  उहं  श्य  के  लिए  एपेक्स  निकाय  है  ।

 सरकार  को  इस  समय  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  में  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्र/कृषि  मेले  आयोजित  करने  के  लिए  राज्य  कृषि
 पश्चिम  बंगाल  तथा  स्थानीन  कृषि  विश्वविद्यालय  मुख्य  जिम्मेवार  हैं  ।

 दिस्‍लो  में  माल  रोड  पर  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  को
 स्‍्व-बवित्तपोषो  परियोजना

 2982.  ओऔ  सो  ०  जंगा  रेड्डो  :  क्‍या  लिर्माण  ओर  आवास  मस्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्ली  में  माल  रोड  पर  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  को  स्व-वित्तपोषी  परियोजना  का
 निर्माण  कार्य  कब  से  बन्द  पड़ा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  परियोजना  पूर्ण  न  किए
 जाने  के  क्‍या  कारण

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  अनुमानित  तारीख  कया  और

 आबंटितियों  की  कसे  क्षतिपूर्ति  की  क्‍योंकि  ये  फ्लेटों  के  90  प्रतिशत  मूल्य
 का  1983  में  ही  भुगतान  कर  च॒के  हैं  ओर  1984  तक  फ्लेटों  का  कब्जा  लेने  के

 कानूनन  अधिकारी

 सिर्माण  और  आवास  भसन्‍्त्रो  अब्दुल  :  ओर  निर्माण  कार्य  लगभग  43
 माह  तक  स्थगित  बहले  वाले  ठेकेदार  को  हटाने  तंथा  शेष  बचे  कार्य  को  दूसरे  ठेकेदार  को  देने
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 में  यह  समय  लगा  ।  इसके  साथ-साथ  पहले  वाले  ठेकेदार  द्वारा  धीमें  कार्य  पिंलम्ब  के  मुर्य
 कारण  हैं  ।

 इस  कार्य  का  दिसम्बर  1985
 तक  पूर्ण  होने  की  सम्भावना

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवेदन  पत्र  स्वीकार  करने  की  तारीख  से  23  वर्ष
 के  बाद  से  लेकर  फ्लंट  पूर्ण  हो  जाने  की  तारीख  तक  जमा  की  गई  राशि  पर  7  प्रतिशत  की  दर  से

 ब्याज  दिल्ली  विफास  प्रधिकरण  द्वारा  देय  हो  जाता  है  ।

 -  खधु  पेसाने  पर  मछली  पालत  के  विकास  के  लिए  जापातो  सहकृयता

 2983.  भी  जी०  एम०  अनातथाला  :  गया  कृषि  और  प्रतजीण  बिकीसे  मंन्‍्त्री  यह  बंताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 लघु  पैमाने  पर  मछली  पालन  के  विफास  के  लिए  जापान  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी
 मसकद  सहायता  राशि  दी

 इस  सहायता  से  किन  राज्यों  और  केन्द्रीय  संस्थानों  को  लाभ्न  और

 इन  में  से  प्रत्येक  राज्य  और  केन्द्रीय  संस्थान  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्यय  क्या

 कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  सम्त्री  बूटा  :  4100  लाख  जापानी  येन  ।

 जो  राज्य  और  केन्द्रीय  संस्थान  लाभान्वित  होगें  वे  ये

 नाडु  पश्चिम  बंगाल  तथा  केरल  और  केन्द्रीय  माविक  मात्स्यकी  संस्थान  ओर  भारतीय  इंजीनियरी
 प्रशिक्षण  तथा  मात्स्यकी  सर्वेक्षण  ।

 जापानी  सप्लायर  के  साथ  हस्ताक्षर  किए  गए  समझोते  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  मौर

 केन्द्रीय  संस्थान  के  लिए  मशीनों  तथा  उपस्कर  की  लागत-बीमा-भाड़ा  मूल्य  नी  थे  दिया  गया  हैः

 ऋ्र०  सं»  राज्य  मशीनों  की  कुल  लागत-बौमा-भाड़ा  मूल्य

 संथ्या  जापानी  येन  में

 रा  2
 3

 हु  ।.  उद्ीसा

 ह
 4  68,500,000

 या

 2.  गुजरात  4  68,400,000

 3.  तमिलनाइ  4  68,2  0,000
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 ||  2  3

 4.  पश्चिम  बंगाल  1  17,150,000

 5.  केरल  6  102,750,000

 6.  केन्द्रीय  नाविक
 यार

 )

 मात्स्यकी  तथा  इन्जीनिय  84,900,000,
 प्रशिक्षण  संस्थान  नं

 47,  भारतीय  मात्स्यकी  सर्वेक्षण  |
 न  ENNIS ५5  भ  था  उकानकनथ  ccna

 निर्धन  लोगों  को  मकान  देने  के  लिए  राज्यों/संध  राश्य  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता

 2984.  प्रो०  लारायण  चसद्र  पराशर  :  क्‍या  मिर्माण  और  आवास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वित्तीय  ब्षों  1982-85  के  दौरान  ग्रामीण/शहरी  बेघर  निर्धनों  को  मकान

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  जम्मू  और  हरियाणा
 ओऔर  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  और  दिल्‍ली  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 क्‍या  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  है
 कि  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  इस

 प्रकार  दी  गई  राशि  का  ठीक  प्रकार  से  प्रयोग  किया  गया  और

 यदि  यो  इस  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  बषं  में  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षंत्र  में

 ग्रामीण/शहरी  क्षेत्रों  मे ंकुल  कितने  बेघर  निर्घनों  को  इस  योजना  से  लाभ  प्राप्त  हुआ  ?

 मिर्मांणग  और  आबास  मस्त्री  अम्युल  :  से  आवास  राज्य  का  विषय

 अपने  अभुमोदित  यीजना  प॑रिव्यय  के  भीतर  राज्य  सरकारें  ।  संघ  राज्य  क्षेत्र  अपनी  आवश्यकता  तथा

 योजना  प्राथमिकता  के  अनुसार  विभिन्‍न  सामाजिक  आवास  योजनायें  बनाने  व  कार्यान्वित  करने  में

 स्वतन्त्र  सभी  राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रमों  क ेलिए  ऋण  तथा  अनुदानਂ  के  रूप
 में  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जो  कि  विकास  के  किसी  योजना  परियोजना  से  जुड़ी
 नहीं  होती  हैं  ।

 गेहूं  और  चावल  को  बसूलो  के  लक्ष्य

 2985.  क्री  भोला  नाथ  सेस  :  क्या  क्षाह्ष  और  नागरिक  पूति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 वर्ष  1980-81  से  1984-85  के  दोराग  विभिन्‍न  राज्यों  में  चावल  और  पेहूं की
 वसूली  के  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 49
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 अीनीनीतत  फफ-+  ००-००

 ये  लक्ष्य  कहां  तक  उपलब्ध

 राज्यों  में  वसूली  के
 लिए  फसलों  के  कुल  उत्पादन  का  कितने  प्रतिशत  लक्ष्य  था और

 कितने  प्रतिशत  वसूली  और

 उपरोक्त  भाग  ओर  के  सम्बन्ध  में  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लारा  और  नागरिक  पूति  मम्त्रो  बोरेख  :
 से

 केवल  1980-81  की

 गेहूँ  की फसल  (1981-82  मोसम  में  के  लिए  वसूली  के  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 गए  थे  ।  ब्यौरे  समापटल  पर  रखे  गए  विवरण  ]  ओर  2  में  दिए  गए  में  रखे  गए  ।

 देखिए  संख्या  एल०  हो  ०--924/75]

 बांसवाड़ा  में  एक  यूरद्शंन  रिले  केन्द्र  स्थापित  किया  जायेगा

 ]
 2986.  भरो  प्रभु  लाल  राबत  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्िः

 क्‍या  सरकार  का
 बांसवाड़ा,डंगरपुर  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 बिचार  मु

 यदि  तो  इसके  कब  तक  कार्य  आरम्भ  करने  की  सम्भावना  ओर

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्जालय  के  राज्य  मन्त्रो  बो०  एम०  :  ओर

 बाँसवाड़ा/इूंगरपुर  में  रिले  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  अभी  कीई  अनुमोदित  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बांसवाड़ा  और  डूंगरपुर  सहित  देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं
 उनमें  दूरदर्शन  सेवा  की  व्यवस्था  करना  भावी  योजना  अवधियों  के  दौरान  दूरदर्शन  के  विस्तार  के

 लिए  संसाधनों  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 पहाड़ों  क्षेत्रों  में  जल  पृति  योजना

 ह
 2987.  भ्री  लाल  डहोमा  :  कया  निर्माण  और  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  और  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए
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 भारम्न  की  गई  जल  पू्ि  योजना  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  आरम्भ  की  जा  सकती  और

 यदि  तो  बया  उनके  मंत्रालय  द्वारा  मिजोरम  में  इस  प्रकार  की  योजना  आरम्भ
 की  जहां  पर  पीने  के  पानी  की  हमेशा  ही  कमी  रहती  हैं

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  ग्रामीण  जलपूर्ति  योजनाओं
 के  लिए  कुछ  दान  देने  वाले  देश  जेसे  कि  नीदरलैण्ड  तथा  ई०ई०सी०  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  केवल  सहायक  गतिविधियों  जैसे  कि  परामर्शी  सेवा  और
 उपकरणों  की  पूति  के  लिए  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 !

 मिजोरम  के  पहाड़ी  क्षंत्रों  मुख्य  रूप  से  पाह्पों  की  सप्लाई  द्वारा  यूनी  २८  प्रेविटी

 फीडर  ग्रामीण  जलपूर्ति  योजनाओं  के  लिए  सहायता  दे  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  स्नातक  कर्मचारियों  का  नियमित  किया  जाना

 2958.  श्री  आनस्व  सिंह  :  कया  निर्माण  ओर  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  विभिन्‍न  डिवीजनों  में  दिहाडी/कार्य  प्रभारित

 आधार  पर  बेलदार  और  खलासी  के  रूप  में  नियोजित  अनेक  स्नातक  और  स्नातकोत्तर  कर्मचारी

 विधिवत  नियुक्त  क्लक  न  होने  के  कारण  कई  वर्षो  से  क्लकों  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 येदि  यो  गत  तीन  वर्षों  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  विभिन्‍न  प्रतिष्ठानों  में

 ऐसे  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अनेक  ठेका-क्लकों/क्षत्र  सर्वेक्षकों  को नियमित

 कलकोंँ  के  रूप  में  खपा  लिया

 क्‍या  इसी  आधार  पर  ऐसे  स्नातक  और  स्नातकोत्त  व्यक्तियों  की  सेवाओं  को

 नियमित  रिक्त  पदों  के  बिरुद्ध  क्लकों  के  रूप  में  नियमित  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और  यदि  तो  इस  संबंध  में  लिया  गया

 निर्णय  क्‍या  और

 31  दिसम्बर  1984  और  31  1985  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  क्‍्लकों

 तथा  समकक्ष  संवर्गों  के  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 मिर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  हा  ।

 97  व्यक्तित  ।  ह

 3)
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 हां  ।  466  क्षेत्रीय  सर्वेक्षकों/लिपिकों  कौ  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  रूप  में  नियमित

 किया  गया  >

 (w)  और  31  1948  को  लिपिकों  के  328  तथा  3

 1985  को  240  पद  रिक्त  इसमें  से  कछ  पदों  क  भ्रनुस॒चि  तजा
 अनुसूचित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  से  भरा  जाना  है  तथा  शेष  के  लिए  शीघ्र  ही  एक  विभागीय॑  परीक्षा  आयोजित  किये

 जाने  का  प्रस्ताव

 2989.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्‍यों  कृषि  और  प्रॉमीण  बिकांस  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा

 करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  देश  में  समुद्री  तूफानों  से  कितने  लोगों  के  मरने  के  समाधार

 ओर

 समुद्री  तूफानों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  लोगों  की  रक्षा  हेतु  सरकार  का  भविष्य  में  क्या

 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मत्रो  बूटा  :  देश  में  केवल  समुद्री  तूफानों  की

 बजह  से  हुई  मौतों  को  संध्या  से  संबंधित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपो्टों  क ेअनुसार  1983  और  1984  के  दौरान  देश  में  समुद्री  तूफानों  से
 ge

 हुई  मौतों  की  कुल  संख्या  क्रमशः  2377  और  1577  थी  ।

 सरकार  ने  समुद्री  तूफान  की  चेतावनी  देने  और  समुद्री  तूफानों  से  लोगों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  जिनमें  से  कुछ  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 (1)  भारतीय  मौसम-विज्ञान  विभाग  के  पास  दो  चरण  में  चेतावनी  देने  की  प्रणाली

 (2)  मद्रास  और  बम्बई  में  तीन  क्षेत्रीय  समुद्री  तूफान  ब्रेतावनी  केन्द्र  और
 ह

 राज्य  सरकार  के  पतंन  न्याप्रों  तथा  अन्य  एजेंसियों  के

 माध्यम  से  समुद्र  तटीय  आवादी  को  आने  वाले  समुद्री  तूफान  की  चेतावनी  देने  के

 लिए  भुवनेश्वर  तथा  विशाखापत्तनम  में  समुद्री  तूफान  की  चेतावनी  देने  बाले  दो

 केन्द्र  हैं  ।

 (3)  बम्बई  और

 (4)  समुद्री  ढूफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 कई  समुद्री  तूफान  आश्चयस्थल  स्थापित  किए

 ह॒

 गए
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 इनके  प्रारम्भ  उत्तरी  दक्षिणी  आन्ध्र  प्रदेश  के  तटीय  इलाकों  के
 साथ-साथ  समुद्री  तूफान  आने  के  मोके

 पर
 प्रत्यक्ष  रूप  में  तटीय  आबादी  को  चेतावनी  देने  हेतु

 इनसेंट  संचार  पद्धति  का  प्रयोग  करके  संकट  कालीन  चेतावनी  सेवा  नामक  एक  नई  योजना  हाल  में
 ही  शुरू  की  गई  भुज  और  कोचीन  के  पश्चिमो  तट  पर  समुद्री  तूफान  का  पता  खगाने  वाले  दो
 अतिरिक्त  राडार  लगाए  जाने  का  भ्रस्ताव  भारत  के  आस-पास  के  तटीय  तथा  समुद्री  क्षंत्रों  में
 आंकड़ा  संचयन  प्लेट  फार्म  नामक  मौसम  रिकार्ड  करने  वाले  कई  स्वचालित  उपस्कर  निकट  भविष्य
 में  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भारतोय  कला  केगा  से  लिए  गए  वदुश्पयोग  प्रभार

 2990.  भी  डी०पी०  यादव  :  क्‍या  सिर्माण  और  आशबास  मंत्री  भारतीय  कला  केन्द्र  से  लिए
 गए  दुरुपयोग  प्रभारों  के  बारे  में  12  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2373  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 17  1978  से  23  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान
 न  हुए  दुरुपयोग

 का  ब्योरा  क्या  है  जिसके  लिए  भारतीय  कला  केन्द्र  से  12040  रुपये  के  प्रभारों  की  मांग  की
 गई

 31,555.05  रुपये  की  राशि  किन  आधारों  पर  निर्धारित  की  गई

 5  1984  को  गंध्र्व  महा-विद्यालय  में  किए  गए  10,91,103  रुपये  के  दाबे  की

 बसूली  में  कया  प्रगति  हुई  और

 क्‍या  हसी  प्रकार  के  अन्य  सांस्कृतिक  संगठनों  से  भी  उन्हीं  आधारों  पर  दुरुपयोग  प्रभार

 वगूरे  जाएंगे  जिन  आधारों  पर  भारतीय  कला  केर्द्र  से  मांगे  गए

 निर्माण  और  आचास  मंत्री  अम्युल  :  भारतीय  कला  केन्द्र  की  पहली
 मंजिल  को  कत्यक  केन्द्र  संस्था  को  किराये  पर  देने  के  लिए  दुरुपयोग  प्रभार  क्‍्लेम  किए  गये

 भारतीय  कसा  केन्द्र  द्वारा  प्राप्त  किये  जा  रहे  कुल  किराये  के  10  प्रतिशत  के  आधार
 पर  ।

 दिनांक  5-6-84  के  मांगपत्र  के  खिलाफ  गान्धर्व  महाविद्यालय  के  अभ्यावेदन  को
 अस्वीकार  कर  दिया  गया  क्लेम  की  गई  राशि  के  भुगतान  के  लिए  संस्थान  को  ।5  दिनों  का

 एक  तोटिस  1-4-85  को  जारी  किया  गया  है

 हां  ।  यदि  दुरुपयोग  इसी  प्रकार  का
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 खालो  पड़े  मूखण्डों  का  अन्य  जरूरतमस्द  लोगों  को  आवंटन

 fr:  थओ  कालो  प्रसाद  पांडे  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्िः

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  खाली पड़ें  में  मौर्य  एन्कलेव  में  लाटरी  निकाल

 कर  आबंटित  किए  गए  कुछ  भूखण्ड  अ  भी  भी  खाली  पड़

 यदि  तो  विभिल  क्षेत्रों  में  ऐसे  खाली  पड़ें  भूखण्डों  का  ब्यौरा  क्या

 आबंटितों  को  उक्त  भूखण्ड  खाली  रखने  की  अनुमति  देने  के  कया  कारण  और

 क्‍या  इन  भूखण्डों  का  आबंटन  रह  करने  और  उन्हें  अन्य  जरूरतमंद  लोगों  को  आबंटित

 करने  हेतु  कोई  कानूनी  का  रंवाही  शुरू  की  गई  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्बुल  :  हां  ।

 मौर्य  एन्कलेव  में  542  प्लाट  खाली  पड़े  खाली  प्लाटों  के  ब्यौरे  और
 माबंटितियों  के  नाम  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दिए  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए
 संख्या  एल०टी  ०  925/85 |

 तथा  पट्टा  जितेव  की  शर्तों  के  अनुसार  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  के  लिए
 पट्राधारी  को  प्लांट  का  कब्जा  लेने  की  तारीब  स  दो  बढबं  की  अवधि  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।
 माफी  की  अवधि  के  रूप  में  एक  वर्ष  की  और  अवधि  की  अनुमति  दी  जाती  इस  प्रकार  प्लाट
 का  कब्जा  लेने  की  तारीख  से  प्रथम  तीन  वर्षों

 की
 अवधि  निर्माण  कार्य  न  करने  पर  कोई  जुर्माना

 नहीं  लगाया  जाता  इसके  बाद  चोये  वर्ष  के  लिए  2  रुपये  प्रति  वर्ग  पांचवें  वर्ष  के  लिए
 3  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  और  छठे  वर्ष  से  आगे  4  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  से  निर्धारित  जुर्माने
 का  भुगतान  करने  पर  समयावधि  बढ़ाने  की  अनुमति  दी  जाती  यदि  अतिरिक्त  बर्षों  की  अवधि  के
 भीतर  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  होता  तो  प्लाट  की  लागत  को  50  प्रतिशत  अतिरिक्त  जुर्माने  के  रूप
 में  लगाया  जाता  उसके  बाद  उप  दिल्ली  अनुमोदन  पर  प्लाटों  के  पट्टों  के

 निर्धारण/रद  करने  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 तिलहनों  के  मामले  में  कलूसा  की  भूमि गन  ॒  ०  भू/सका

 2992.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  कृषि  और
 प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कि : क्‍या सरकार ने पत्रिका में 25 को सीडज आफ 5+
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 लय  च्डसनजनल

 प्रोसपरिटीਂ  शीषष  से  प्रकाशित  लेख  देखा  और  यदि  तो  उस  लेख  में  तिलहनों  के  भारत  में

 और  इसके  अधिकारियों  की  भूमिका  पर  और  इनके  फलस्वरूप  अब  तक  निकले

 निष्कर्षों  पर  व्यक्त  किए  गए  विचार  पर  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है

 सरकार  ने  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वर्ष  1982  में  किए  गए  अनुसंधान
 प्रयासों  को  अपना  समर्थन  दिया  है  और  किन-किन  क्षंत्रों  में  दिया  है  तथा  उनके  कया  परिणाम  प्राप्त

 हुए
 और

 वर्ष  1982  से  |  1985  तक  उपहार  स्वरूप  भश्रीप्त  खाद्य  तेलों  के  आबंटन.का

 राज्यवार  और  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है और  इसका  मूल्य  कितना  है  और  उसकी  बिक्री  में  कितना  धन

 इकट्ठा  किया  गया  और  उसका  आवंटन  तथा  कितनी  मात्रा  में  उसका  उपयोग  किया  गया  तथा

 ओर  अगर  कोई  कमी  हुई  है  तो  उसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 कथि  ओर  प्रामीण  विकास  मन्‍्त्रो  बूटा  जी  हां  ।  सरकार  ने  पत्रिका
 में  25  1985  को  सीड्स  आफ  प्रोसर्परिटी

 ”
 शीषंक  से  प्रकाशित  लेख  को  देख  लिया

 इस  लेख  में  तिलहन  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  लिये  अमरीका  की  सहकारी  लीग  और

 कनाडा  के  सहकारी  संघ  की  सहायता  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  राष्ट्रीय  डेरी  बोर्ड

 की  तिलहन  परियोजना  की  भूमिका  का  ब्यौरा  दिया  गया  कलूसा  ओर  सी०यू०सी०  की

 सहायता  से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड्ड  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  तिलहन  परियोजना  सहित
 |  तलहन  विकास  कार्यक्रम  तिलहन  उत्पादन  में  व॒द्धि  क  ने  में  सहायता  कर  रहे  राष्ट्रीय  डरी

 विकाम  बोर्ड  की  तिलहन  परियोजना  के  अन्तर्गत  किसानों  का  तिलहनों  का  उत्पादन  उनकी  सहकारी
 समितियों  द्वारा  उचित  मूल्यों  पर  खरीदा  जाता  बीज  और  उर्वरक  जंसे  आदान  किसानों  को  समय

 पर  सप्लाई  लिये  जाते  हैं  और  क्षेत्रीय  स्टाक  गहन  विस्तार  कार्य  करता  ये  सभी  कार्यकलाप

 मुख्य  रूप  से  तिलहन  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सहकारी  समितियों  के  तिलहन  उत्पादक
 सदस्पों  की  सहायता  करते  हैं  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  अनुसंधान  संबंधी  अनेक  कायंक्रमों  को  शुरू
 क्रमबद्ध  अनुसंधान  के  जरिए  तिलहन  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  निरन्तर  सहायता  की  है  ।

 इन  प्रय/!सों  के  परिणामस्वरूप  तिलहन  फसलों  की  अनेक  उन्नत  किसमें  तेयार  की  उत्पादन
 को  उपयुक्त  तकनीकों  सहित  इन  सभी  किस्मों  में  तिलहन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  क्षमता

 अनुमंधान  और  विकास  संत्रंधी  प्रयासों  के  फलस्वरूप  तिलहनों  का  उत्पादन  1982-83
 के  100  लाख  मीटरी  टन  स्तर  से  बढ़कर  1983-84  में  128.1  लाख  मीटरी  टन  के  स्तर  पर  पहुंच
 गया  ।.

 1982-83  से  31-1-1985  तक  राष्ट्रीय  डे  री  बोइं  द्वारा  विभिन  राज्यों
 में  सट्रकारी  संधों  को  उपहार  स्वरूप  दिये  गये  खाद्य  तेल  की  राज्य-वार  और  वर्ष-बार  बिक्री  निम्न
 प्रकार  है  :
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 मीटरी  टन
 ae

 बर्ष  गुजरात  आंध्र  प्रदेश  उड़ीसा

 नाहु

 1982-83

 परिशोघित  सोयाबीन  11.48  4.05.  2.86  0.19  0.89

 तेल

 कच्चा  तोरिया  तेल  4.17  --.  ---  --..  +-+

 198  3-84

 परिशोधित  सोयाबीन  11.31  4.75  2.46  2.32  1.96

 तेल

 कच्चा  तोरिया  तेल  12.93  0.58  0-25  ञ+

 परिशोधित  तोरिया  0.26  0.77  0.86  0.03  0.03

 तेल

 1984-85

 प्रिशोधित  सोयाबीन

 तेल  2-32  0.52  1.09  1.35  141,

 कण्चया  तोरिया  तेल  0.01  --  न  --

 परिशोधित  तोरिया  तेल  3.81  1.98  0.73  0.03  0.03

 1982-83  2-83  से  31-1-85  तक  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  खाद्य  तेल  की  विक्री  से  प्राप्त  धनराशि

 नीचे  दी  गई  है  :--

 रुपए

 वर्ष  परिशोधित  कच्चा  तोरिया  कुल
 सोयाबीन  तेल  तेल

 1982-83  18.855  11.683  30.538

 1983-84  26.005  9.048  35.053

 1984-85  84-85  10.568  6.773  16.341
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 31.1.1985 5  तक  राज्यों  में  कार्यक्रम  शुरू  से  विभिन्‍न  राज्यों सहकारी  संघ  को  धनराधि

 का  बितरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 रुपये

 सत्य  वितरित  की  गई  कुल  धनराशि
 बन  शा

 गुजरात  34.22

 मध्य  प्रदेश  7.23

 तमिलनाडु  1.18

 आंध्र  प्रदेश  2.36

 उड़ीसा  2.61

 महाराष्ट्र  1.17

 कर्नाटक  0.09

 केन्द्रीय  कार्यकारी  मद  10.51

 59.37

 *  इसमें  52.40  करोड़  रुपये
 की

 घनराशि  का  अधिप्राप्ति  समर्थन  कार्यकारी  पूर्ज
 अप्रिम  आदि  शामिल  जिससे  कुल  वितरित  की गई  धनराशि  111.77  करोड़  रुपये  हो  जात
 है  ।

 पत्रकारों  को  कार्यप्रणाली  की  समोक्षा

 2993.  श्री  अमर  शाय  प्रधान  :  क्‍या  सचना  और  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पत्रकारों  द्वारा  अपने  कत्तंव्यों  का  निर्वाह  करने  सम्बन्धी

 का ये-प्रणाली  की  समीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध्न
 में  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बो०  एन०  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  इस  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 टावरਂ  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 2994.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्‍्तावत  :  कया  निर्माण  और  अयास  मंत्री  यह  बताने'की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  याद  में  नई  दिल्ली  में

 कनाट  प्लेस  में  टावरਂ  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  या

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  सेवाओं  को  उस  पर  किस  प्रकार  जाएगा  और  उस

 पर  अनुमानतः  कितना  व्यय  होगा  ;  और

 इस  टावर  का  कब  तक  निर्माण  किए  जाने  की-आशा

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  (  जी  नहीं  है

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पेय  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  लिए  धन  की  व्यवस्था

 (2995.  श्री  वृद्धि  चसत्र  जन  :  क्‍या  निर्माण  और  आबास  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  सातवीं  योजवा  में  पेयजल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  लिए  अधिक  घन  की  व्यवस्था
 करेगी  और.इस  कार्यक्रम  को  महत्वपर्ण  क्षेत्र  में  शामिल

 न्‍

 निर्माण  ओर  आवास  भन्त्री  अब्दुल  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पेय  जलपू्ति
 कार्यक्रम  के  लिए  प्रावधान  को  अभी  अभ्तिस  रूप  नहीं  दिया  गया  रॉष्ट्रीय  पेय  जलपूति

 तथा  स्वच्छता  दशकਂ  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्त्रीकृत  लक्ष्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसाधनों

 तथा  सम्बन्धित  प्राथमिकताओं  की  सम्पूर्ण  उपलब्धता  पर  पेय  जलपृ्ति  कार्यत्रम  को  थथोचित
 प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।

 ध्रस्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  प्रोद्योगिको  अन्तरण  हेतु  कराया  गया  सर्वेक्षण
 गा

 ु
 2996.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  अम  संगठन  द्वारा  कराए  गए  हाल  ही  के  एक  सर्वेक्षण  के  अनसार
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 +%सशील  देशों  को  ओऔद्योगिकी  के  अप्रतिबंधित  अंतरण  के  कारण  दुर्घटनाओं  और  बीमारियों  की

 पंठनाओं  में  वृद्धि  की  आशंका
 ह

 यदि  तो  विशेषकर  भोपाल  में  हाल  ही  की  गँत्त
 दुघंटना  की  दृष्टि  से  प्रौद्योगिकी

 के  अंतरण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सरकार  ने  बया  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 भ्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  टी०  क्र  वल्ड  लेबर  में
 ऐसे आशंपश  का  उल्लेख  है  जो  अनुभव  पर  आधारित  सामान्य  टिप्परणियों  के  रूप  में  ह ै।

 1983  में  जारी  किये  गये  सरकार के  प्रौद्योगिकी  नीति  वक्‍तव्य  मे  ओगिकी
 5,  अंतरण  सम्बन्धी  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  हैं  ।

 उत्तर  प्रवेश  को  थोनो  सिलों  के  आधुसिकोकरण  के  लिए  धन  का  आबंटन

 2997.  श्री  र/स  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  खाय  ओर  ना  गरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्षपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  चीनी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  चीनी  विकास

 कोथ से  धन  की  माँग  की

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  गई  है  और  यह  धनराशि  कब  तक  उपलब्ध

 Fur  जाने  की  सम्भावना  है

 .  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  मन्जूर  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  बोरेन्द्र  :  नहीं  ।

 :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  द्वारा  प्रामीण  भूमिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 शुरू  को  गई  परियोजता

 2998.  थी  अनादि चरण
 दास  :  क्या  कृषि  ओर  ग्रामोश  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  :  ध्  |
 ह

 उड़ीसा  सरकार ने  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कौन-कौन
 सी  परियोजनाएं  शुरू  की

 $9
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 ह_ऊ्््झ8पग  $$  जात

 इस  कारंक्रम  के  अन्तगंत  लाभान्वित  हुए  ग्रामीण  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  और

 इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  की  चरणवार  आयोजन  क्या  है  ?

 कृषि  भौर  प्रामोभ  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्दुलाल  :  से

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  अनुमोदित
 स्योजनाएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  हैं  जिसके  साथ  अनुमोदित  लागत  तथा  जिस  वर्ष  में

 योजना  पूरी  किये  जाने  की  सम्भावना  है  हससे  सम्बन्धित  ब्यौरा  भी  उरामें  दर्शाया  गया  लेकिन

 कार्यक्रम  के  अन्तमंत  सुजित  रोजगार  की  निगरानी  इस  समय  सूजित  श्रमदिनों  के  रूप  में  की  जा

 रही  है  न  कि  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जिन  ग्रामीण  मजदूरों  को  रोजगार  दिलाया  गया  है  उनकी

 संख्या  के  रूप  में  ।  प्राप्त  सूचता  के  अनुसार  1985  तक  सृजित  रोजगार  31.55  लाख  श्रम

 दिन

 विवरण

 प्रामोण  भूमिहोम  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 उड़ोसा  में  प्रामोण  भूसिहोतन  रोजगारगारंटो  कार्यक्रम

 परियोजना  का  नाम  केन्द्रीय  समिति  परियोजना  रिपोर्ट

 द्वारा  मंजूर  की  के  अनुसार
 गयी  धनराशि  जिसमें  परियोजना

 रुपये  पूरी  की  जानी  है

 1
 रररः

 2
 ।

 3

 oa  4  जिलों  अर्थात  कटक

 तथा  बाससौर  में  भूमि  तथा  जल

 दंत

 21.00.  .  5

 2.  उड़ीसा  के  सभी  जिलों  में  ग्रामीण  |सम्पर्क

 सड़कों  तथा  ग्रामीण  सड़कों  का  निर्माण

 तथा  सस्ता  198

 सुन्द  रगढ़  तथा

 पलबनी  इन  चार  जिलों  में  सामाजिक

 बन  मार्गों  का  निर्माण  यथा

 मरम्मत  और  मछली  पालन  तालाबों

 हो  चुदाई  20.00  1984-85 5

 ७0
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 4.  13  जिलों  अर्थात

 तथा  सुन्दरगढ़  में  सावंजनिक  ट्यूबबंलों  तथा
 नदी  लिफ्ट  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  274.43  5

 5.  प्राथमिक  पाठशालाओं  के  लिए  स्कूल
 की  हमारतों  का  निर्माण  38.93  198  3-84

 6.  उड़ीसा  के  9  जिलों  में  सम्पर्क  सड़कों  का

 निर्माण/मरम्मत  850.22  1984-85  84-85

 7.  उड़ीसा  के  3  जिलों  में  चेक  सिंचाई  244.67  1985-86

 8.  उड़ीसा  में  भूमि  संरक्षण  निर्माण  कार्य  600.00  1984-85.  .

 9. प्राथमिक पाठशाला इमारतों का निर्माण ताल की सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में तालाबों की मरम्मत तथा सुधार एकमता कंगाल वाटर रोड का विकास नदी तथा नहर के तटों पर आवागमन सुविधाएं उपलब्ध कराना 465.00 | भारतोय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बेंकटेंदवर विश्वविशालय को बोी०एस०सी० डिग्री को मान्यता न विया जाना 2999. भरी पो० पेंच्रालेया : क्या कृषि और प्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बेंकटेश्वर विद्वविद्यालय की सी« जैड डेरी ग्रुप युक्त वी० एमस्र० सी० छिप्रो को मान्यता दे दी गई यदि तो उसके क्‍या कारण और उक्त ग्रुप बाले बी० एस» सी० स्तातकों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एम० एस«०
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 सी०  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  देने  स ेइनकार  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  इस  ग्रुप  को  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  मान्यता  नहीं  दी  है  ?

 कषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्रो  बूटा  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  द्वारा

 प्रदान  की  जाने  वाली  उपाधियों  को  मान्यता  देने  का  अधिकार  भा०  कृ०  अ०  To  के  पास  नहीं  है  ।

 पारम्परिक  विश्वविद्यालयों  में  कृषि  शिक्षा  को  प्रोत्साहित  करने  की  जिम्मेद/री  भी  इसकी

 नही ंहै  क्योंकि  विशेष  रूप  से  इस  कार्य  के  लिए  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  की  गयी  है  ।  आन्ध्र

 प्रदेश  राज्य  में  कृषि  अनुसंघान  व  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  आन्ध्र  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय

 का  विशिष्ट  क्षेत्राधिकार

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्री  वेंक्टेश्वर  विश्वविद्यालय
 की  बी०  एस०  सी०  उपाधि  को  भा०  कृ०  अ०  प०  की  मान्यता  का  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 कर  क्षेत्र  विश्वविद्यालय  को  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  की  उपाधियों  को  मान्यता  देने

 का  अधिकार  है  जिससे  भा०  कूृ०  अ०  प०  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  फिर  बी०  एस०  सी७

 डेर्या  ग/एम०  एस०  सी०  डेयरिंग/पो  ०  एच०  डी०  उपधिवों  वाले  विभिन्‍न  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  में
 '
 प्रवेश  हेतु  कुरुक्षेत्र  विश्वविद्यालय  के  निर्धारित  नियम  हैं  ।  बेक्टेश्वर  विश्वविद्यालय  की  बी०  एस०
 सी०  '  उपाधि  को  क्‌रुक्षेत्र  विश्वविद्यालय  द्वारा  अपने  विभिन्‍न  कार्य  क्रमों  में  प्रवेश

 '  के  लिए  अपने  यहां  की  उप्राधि  के  समकक्ष  मानना  उसी  के  ऊपर  क्षेत्र  निर्भर

 करता  है  ।

 बंधु  भा  सजदूरों  के  पुनर्वास  हेतु  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  को  केस्द्रोय  अनुदान

 3000.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  को  बंधुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  हेतु  केन्द्रीय

 अनुदान  की  पूरी  राशि  भ्राप्त  हो

 यदि  तो  कया  उपयुक्त  राशि  बंधुआ  मजदूरों  के  कल्याण  और  पुनर्वास  हेतु  पर्याप्त

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 |  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अतिरिक्त  मांग  भी  की  है  ?

 डर

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  से  प्रचलित  प्रक्रिया  के  अनुसार
 बंधुआ  श्रमिकों  के  पुन  वास  के  प्रस्तावों  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  जांच  की  जाती  है  और  उन्हें
 मंजूरी  दी  जाती  तत्पश्चात  राज्य  सरकार  को  सहायता  का  राज्य  अश  प्रदान  करना  होता
 है  और  उसके  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  का  अंश  प्रदान  किया  जाता  तथापि  जिले
 के  लिए  राशि  इस  शर्त  पर  श्रदान  की  जाती  है  कि  पिछले  वर्षों  में  उक्त  जिले  के  लिए  प्रदान

 02
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 की  गई  अनुदान  राशि  के  लिए  उपयोगिता  प्रमाणपत्र  प्राप्त  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास
 +ए  सभी  केन्द्रीय  अनुदान  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों

 को  उनके  ग्राह्म  प्रस्तावों  के

 प्रद्या  किया  गया  है  ।
 |

 ब्ंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  के  अन्तगंत  निर्धा

 पुनर्वास  सहायता
 की

 अधिकतम  सीमा  4000/-80  प्रति  बंधुआ  श्रमिक  है  जो  राज्य  सरकार  ह
 +.द्रीय  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  दी  जाती  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  दोनों  सरकारें  .
 योजना  के  अन्तर्गत  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रति  बंधुआ  श्रमिक  की
 में  खर्च  कर  रही  उड़ीता  सरकार  ने  इस  योजना  को  राज्य  सरकार  की  अपनी

 ग्रामीणों  का  आ्थिक  पुनर्वासਂ  योजना  के  साथ  समाकलित  किया  है  ताकि  पुनर्वास  सहायता
 ॥

 राणियें  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 अब  में  इस  योजना  के  शुरू  होने  के  बाद  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनव

 टेतु  अनुदान  के  केन्द्रीय  अंश  के  रूप  में  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  को  547.29  ला

 रुपये  ओर  21.58  लाख  रुपये  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 लिरूपति  में  आकादवाणी  केस

 3001.  श्री  चिन्ता  मोहन  :  क्या  सूखना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 क्‍या  तिरूपति  में  आकाशवाणी  केन्द्र  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  ?

 सूचता  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०एन०  :  अनुमोदि
 छठी  योजना  में  तिरूपति  में  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सात३
 पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भोपाल  सें  उच्च  सुरक्षा  रोग  प्रयोगशाला  को  स्थापना

 ]

 3002.  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कप
 करेगे

 कया  पशुओं  के  विभिन्‍न  रोगों  की  निदान  की  व्यवस्था  से  युक्त  एशिया  की  पहलो  उचूर

 63
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 सुरक्षा  रोग  श्रयोगशाला  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  के  समीप  स्थापित

 की  जा  रहो

 क्या  प्रारस्भिक  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  भूमिका

 अधिग्रहण  किया  जा  चुका
 है

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अभी  कार्यवाही  की  जानी

 और

 यदि  तो  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  १रिषद  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक

 बाही  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
 ॥॒

 कवि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान  ।  +म०एन  ०डी  ०पी  ०  की

 सहायता  से  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  द्वारा  भोपाला  में  एक  उच्च  सुरक्षा  रोग  प्रयोगशाला
 स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 जी  श्रीमान  ।  योजना  आयोग  तथा  अन्य  संबद्ध  अभिकरणों  द्वारा  घोजना  को

 मंजरी  दे  दी  गई  भूमि  को  प्राप्त  करने  की  कानूनी  औपचारिकताएਂ  पूरी  करने  के  लिए
 चाही  की  जा  रही  है  ।

 ओर  प्रयोगशाला  की  स्थापना  के  लिए  संरचना  आधार  सुविधाओं  के  विकास

 हेतु  विशेष  कार्य  अधिकारी  को  नियुक्त  करने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  कुछ  समय

 पहले  कार्यवाही  की  आधथिक  कार्य  विभाग  की  सलाह  के  अनुसार  1985  से  शुरू  देश
 के  कार्यक्रम  में  प्रायोजनत  को  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सूला  प्रभाजित  क्षेत्र  कार्य  कम  का  कार्यान्वयन

 3003.  कुमारी  पुष्षा  देवी  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा
 करेंगे  कि  :

 बे-न्द्र  ने  मध्य  प्रदेश  में  किन  क्षेत्रों  को  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  माना

 छठी  योजनावधि के  दौरान  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  सूखा  त्रभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम के
 कार्यास्वयन  के  लिए  कितनी  केस्द्रीय  सडायता  प्रदान  की  और

 छठी  योजना  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  शुरू  किये  गये  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  कार्यक्रमों  का

 ब्योरा  क्‍या

 64
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 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चम्दूलाल  :  राज्य  के

 जिला  खण्डों  की  संख्या

 1.  खरगौन  7

 2.  झाबुआ  12

 3.  शाहडोल  5

 4.  धार  8

 $  सोधी  8

 6  बेलुल  8

 43  बणष्ड

 6  जिसों  में  48  खण्डों  को  सूखा-संभावित  क्षेत्र  के  रूप  में  पता  लगाया  गया  बे  निम्नलिखित

 जया  नल  न्त>त+_
 खण्डोी  का  नाम

 न्ययाए  जायज

 भगबानपुरा
 बरबानी

 धंडला,उदयगढ़

 जयसिह
 बन्धनगढ़

 बाकने

 सरदारपुर

 मझ्नौली,रणपुर
 बैधान

 चिचोली

 हेतु  ढछएएएएेतरदशााा न

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  क  यंक्रम  के  कार्यान्वयन  हेतु  मध्य  प्रदेश  राज्य

 को  भ्‌मि  लाख  रुपये  की  केख्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किए  गए  मुख्य  कार्य  सिंचाई  क्षमता

 सुजन  भ्‌मि  तथा  जल  संरक्षण  चरागाहू  विकास  सहित  वानिकी  तथा  डेयरी  विकास  सहित

 पशुधन  विकास  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 छठी योजना के दोरान मुख्य-मुस्य कार्यों पर बिए गए व्यय _ तथा वास्तविक उपलब्धियों का अ्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 65
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 क्रम  सं»  खण्ड  व्यय  (1980-81  से  1984

 1.  कृषि  «  178.23

 2.  सिंचाई  769-96

 3.  वानिकी  तथा  चरागाह  975.81

 4...  पशु  पालन  135.02

 2.  बास्सबिक

 क्रमसं०  मुख्य  सूचक  उपलब्धियां  (1980-81  से  1984  तक

 1.  भूमि  तथा  जल  संरक्षण  (000  17568.

 2.  सृजित  सिंचाई  क्षमता  (000  156.119

 3.  वानिकी  तथा  चरागाह  विक्रास  (000  रु  30.817

 4.  स्थापित  दुग्घ्र  सोसाइटियां  262

 5.  स्थापित  भेड़  सोसाइटियां  2

 6.  सूजित
 रोजमार  (000  श्रम  ह  13423

 "५५  >-+->>»«+->मनननननन-ननीीननीननी नाम

 सहकारिता  के  मूलभूत  ढांखे  में  क्षेत्रीय  असम्तुलम  को  दूर  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 सहकारिता  विकास  निगम  की  योजनाएं

 3004.  थी  राजकुमार  क्या  कवि  ओर  प्रामोण  बिकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगमਂ  की  सहकारिता  के  मूलभूत  ढांचे  में  क्षेत्रीय

 असन्तुलन  को  दूर  करने  को  प्राथमिकता  देने  की  योजना

 ७0
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 असन्तुलन  दूर  करने  को  प्राथमिकता  देने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड

 राज्यों  के  चयन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  ओर

 कया  उत्तर  प्रदेश  को  इस  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ?

 कषि  ओर  ग्रामीण  बिकास  मन्‍्त्रो  बटा  :  हां  ।

 अन्तर  को  कम  करने  और  सहकारी  विकास  क्षत्र  में  असन्तुलन  को  ठोक  करने  की  .

 दृष्टि रे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस योजना को क्रियान्वित कर रहा ताकि सहकारी रूप रो अल्प विकसित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सहकारी भण्डारण आदि के थिकास में तेजी लाई जा सके । इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन बर्गो भर्थात्‌ रूप से अल्पविकसित और कम विकसित राज्य में असन्तुलन को कम करने के लिए किए गए उपायों का सम्बन्ध अधिक उदार शर्तों पर वित्तीय तकनीकी सहायता अं परामश्शंदायी सेवा उपलब्ध कराने से वित्तीय सहायता की यद्धति में परियोजना की लागत की प्रतिशतता के अनुसार व्याज अधिक ऋण स्थगन और अधिक मात्रा की कम दर शामिल है । सूचित मछुआरों और अन्य कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों के साथ विशेष व्यवहार किया जाता विकसित राज्यों के कुछ पहाड़ी और कठिन क्षंत्रों के लिए सहायता की एक उदार पद्धति भी लागू राष्ट्रीय सहका री विकास निगम की सहायता परियोजना आधार पर उपलब्ध करायी जाती निम्न को ध्यान में रखने के पश्चात्‌ राज्यों को सहकारी रूप से अल्प विकसित अथवा यम विकसित के रूप में अभिज्ञात किया गया है :-- कृषि विकास का (2) सहकारी अवसंरचना की शक्ति अथवा और (3) विकास के लिए संस्थागत ऋण की उपयुक्तता । उत्तर प्रदेश को सहकारी रूप से कम विकसित राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया हे राज्य के अधिसूचित पहाड़ी और दूर-दराज के क्षंत्रों में सहकारी समितियां इस योजना की सीमा के भीतर आती हैं । ताड़ के तेल के स्वदेशी उत्पादन में बद्धि 3005: भ्री डी जबेजा : क्‍या जाय ओर नागरिक पूर्ति मन्‍्त्री यह बताने की कृपा सरकार द्वारा ताड़ के तेल के भारी आयात को देखते हुए भारत में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे 67
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 भारत  में  ताड़  बागान  के  विकास  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  का  क्‍या  ब्योरा
 और

 किन  क्षंत्रों  में  इस  फसल  के  लिए  बल  दिया  जा  रहा  और

 कच्चे  माल  को  मौजूदा  स्थानीय  उपलब्धता  कितनी  है  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  भन्‍त्री  बोरेना  :  से  भारत  सरकार  ने  अंडमान
 ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  तथा  केरल  को  ताड़  के  पेड़ों  की  खेती  के  लिए  संभावित  क्षंत्र  के  रूप  में

 चना  है  ।  इस  समय  दो  परियोजनाएं  एक  केरल  में  तथा  दूसरी  अंडमान  और  निकोवार  द्वीप  समूह
 क्रशः  6000  तथा  2400  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  कर्नाटक

 और  तमिलनादु  के  कुछ  तटवर्ती  क्षत्रों  को  भी  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  1983-84  के  दौरान

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  अब  तक  निकाले  गये  तेल  की  मात्रा  39.30  किलो  लिटर

 है  ।  1983-84  के  दोरान  आयल  पाम  इ  जो  इस  परियोजना  की  लागू  कर  रहा  द्वारा

 उत्पादित  कच्चे  तेल  की  मात्रा  195.16  टन  है  ।

 संवाददाताओं  के  प्रत्यायत  के  लिए  नियम

 3006.  श्री  शाम  भगत  पासवत्र  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  छोटे  समाचार  पत्रों  तथा  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  निकलने  वाले  समाचारपत्रों  के  लिए  कार्य  कर  रहे  दिल्ली  के  सम्वाददाताओं  को

 केन्द्रीय  प्रत्यायन  के  नियमों  में  छूट  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  नहीं  तो  क्या  पत्र  सूचना  नई  दिल्ली  के  लिए  केस्द्रीय  प्रत्यायन  के  नियमों

 की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 सूचना  पौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मसत्रो  बो०  एन०  :  से

 मौजूदा  नियमों  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  बावे

 आरपत्रों  सहित  छोटे  समाचार  पत्रों  के  सम्बाददाताओं  को  प्रत्यायन  प्रदान  करने  की  शर्तों  में  छूट

 देने  की  पहले  ही  व्यवस्था  है  |

 आवासोय  वित्त  में  वृद्धि  का;प्रस्ताव

 4007.  श्लो  टी०  बाला  गौड़  :  क्या  निर्माण  और  प्लावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  आवास  के  लिए  वित्त  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घोन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा क्‍या

 क्‍या  सरकार  द्वारा  आवास  की  कमी  का  कोई  अनुमान  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  उचित  मूल्यों  पर  निर्माण  सामग्री  की  सहज  उपलब्धता  के  लिए  सरकार  हारा  क्‍या
 उपाय  किए  गए  हैं

 1

 निर्माण  और  आवास  भन्‍्त्री  अब्युल  :  और  आवास  वित्त  को  बढ़ाने
 की  आवश्यकता  को  स्वीकारा  गया  है  और  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  लिए  परिव्य  को  भी  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  है  ।

 और  जनगणना  आंकड़ों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  बी०

 ओ०  )  द्वारा  लगाए  गए  अनुमान  के  अनुसार  रिहायशी  एककों  के  रूप  में  वतंमान  आवास  कमी

 निम्नलिखित  है  :--

 दाहरो  ग्रारोण  योग

 59  लाख  188  लाख  247  लाख

 (5)  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  इस्पात  आदि  जैसी  निर्माण  सामग्री  के  उत्पादन  को  बढ़ाना  ।  सीमेन्ट  फैक्टरी

 स्थापित  करने  के  लिए  ओऔद्यौगिर्क  लाइसेन्स  की  मन्जूरी
 देने  हेतु  सरकार  उदार  नीति  का  पालन  कर

 रही

 (2)  सीमित  कुर्सी  क्षेत्रफल  तक  मकानों  कै  निर्माण  के  लिए  लेवी  सीमेन्ट  उपलब्ध  और

 (3)  स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  सामग्री  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देना  ।  |

 3008.  क्री  ललित  माकन  :  क्‍या  निर्माण  भौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 पश्चिबी  दिल्ली  में  तिहाड़  गांव  के  निकट  प्रस्तावित  झील  और  बड़े  पार्क  के  निर्माण
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 से  सम्बन्धित  जो  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1980  में  आरम्भ  की  गई  की
 बतंतान  स्थिति  क्‍या

 न  निर्माण  ओर  आवास  सम्त्रो  अब्बुल  :  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया

 हैं  कि  तिहाड़  गांव  में  झील  परिसर  का  विकास  कार्य  भू-दृश्य  योजना  के  अनुसार  पूर्ण  लान  के

 रूप  में  24  एकड़  भूमि  विकसित  की  गई  है  तथा  11000  वृक्षों  कीं  बुवाई  कर  दी  गई  इस  क्षेत्र

 को  बागवानी  दृष्टिकोण  से  विकसित  कर  दिया  गया  तिहाड़  गांव  से  इस  झील  में  आने  वाला  गंदा

 पानी  भो  सीवर  लाइन  डालकर  के  बन्द  कर  दिया  गया  वास्तव  में  झील  केवल  बर्षा  ऋतु  के

 दौरान  भर  जाती  इस  झील  को  बारहमासी  बनाने  तथा  पास-पड़ौस  के  क्षेत्रों  को  स्वच्छ

 रखने  के  लिए  दो  ओर  नलक्प  मुहैया  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1977  और  1980  में  ल्ाद्यान्तों  का  भण्डार

 ]
 3009.  श्रो  एस०  एम०  गुरड्ड़ी  :  क्या  खा  और  भागरिक  पृतति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977  और  1980  में  खाद्यान्नों  के  भण्डार  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्‍या

 क्या  1977  से  1980  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  भण्डार  में  कमी  आई  थी  और  यवि

 तो  किस  सीमा  और

 1984  के  अम्त  में  इन  भण्डारों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  भम्त्रो  बोरेन्न  और  सरकारी  एजेन्सियों

 के  पास  1977  में  खाद्यान्नों  के  स्टाक  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  जाते  हैं  :-7

 मीटरी  टन

 तारीख  को  स्टाक

 पहली  1977  पहली  1980

 चावल  5.73  9.05

 गेहूं  12.45  8.36

 मौटेਂ  अनाज  0.78  0.11
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 इस  प्रकार  उपयुक्त  अवधि  के  दोरान  स्टाक  में  1.44  मिलियन  मीटरी  टन  की  गिराबट

 1984  के  अन्त  में  खाद्यास्नों  के  स्टाक  निम्नलिशित  थे  :--

 मीटरी  टन

 चावल  7.71  ्

 गेहूं  14.80

 मोटे  अनाज  0.10

 जोड़  22.61

 भवानो  पटना  में  भाकाशबाणी  केरद

 स्थापित  करना

 3010.  भ्री  जगम्भाथ  पठनायक  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  का  लाहांडी  जिले  में  भवाती  पटना  में  एक
 आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  सरकार  उड़ीसा  के  कालाहांडी  जिले  में  कब  तक  आकाशवाणी  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  क्या  क्षेत्र  के  पिछड़ेपनत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  मामले  पर

 विचार  करेगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बो०  एन०  :  से

 भवानी  पटना  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  स्कीम  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1885-90)

 के  प्रस्तावों  के  मसोदे  में  अनन्तिम  रूप  से  शामिल  किया  गया  सातवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सागर  दृरबशंत  केस  के  प्रसारण  क्षेत्र  में  बड़ि

 |

 3011.  भरी  नस्य  लाल  चौधरी  :  कया  सूचता  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कया  सागर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  प्रसारण  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाह
 हो  रही  ओर

 यदि  तो  उक्त  प्रसारण  क्षेत्र  को कितने  किलोमीटर  तक  बढ़ाए  जाने  का  प्रस्ताव

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  बो०  एन०  :  जी  नहीं  +

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  विकास प्राधिकरण द्वारा  मकानों  का  आबंटन

 ]
 3012.  प्रो०  स॑  फुद्दोन  सोज  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ह

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  31  1984  को'समाथ्त  तीन  वर्षों  की

 अवधि  के  दौरान  कितने  मकानों  का  आवंटन  किया  गया  और  *

 उक्त  अबंटन  किस  श्रेणी  के  लोगों  को  किया  गया

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्वुल  :  और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  अपनी  विभिन्‍न  आवास  योजनाओं  के  अन्तगगंम  71,425  मकानों  का  आबंटन/नियतन  किया

 गया  जिसका  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 _  रत  गाय

 श्रेणी

 क्र/सं०.  योजना  कामाम  मध्यम  आय  निम्न
 आय  वर्ग  जतता  योग

 1.  सामन्‍्य  आवास  योजना  6240  3455  2390  12085.

 2...  नयी  पद्धति  योजना  1979  5555  9868  10169  25592

 3.  स्ववित्त  पोषित  योजनाएं  श्रेणी  |  श्रेणी  श्रेणी  हा

 842  16553  16353  33748

 कुल  we:  71,425

 __  ॒
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 सातवों  योजना  में  समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रस  को  क्रियान्विति

 3013.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोज  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे

 किः

 कया  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  प्रत्येक  ब्लाक  में  लाभान्वित  होने  वाले  वर्तमान  600  परिवारों  की  संख्या  को  बढ़ाने
 का

 यदि  तो  उक्त  वृद्धि  कितनी  ओर

 (a)  क्‍या  सरकार  का  विचार  अतीत  की  कमियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्स  कायेक्रम  को

 बेहतर  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  का  है और  इसकी  क्ियान्विति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 की  गयी  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकांस  मंत्रायय  में  राज्य  मंत्रो  जन्दूलाल  :  से

 सातवीं  पंचवर्षीय  1985-90  के  प्रस्ताव  में  यह  उल्लेख  किया  गया  कार्यान्वयन
 के  लिए  बेहतर  गहराई  से  निगरानी  और  सुदृढ़  संगठन  के  साथ  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोअुगार

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारष्टी  कार्यक्रम  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य#म  के

 जरिए  ग्रामीण  रोजगार  पर  जोर  दिया  जाता  रहेगा  ।”  चूंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी

 तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इसलिए  पूर्ण  विवरण  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  को  क्रियान्विति

 3015.  श्रो  भनोरंजन  हाल्दर  :  कया  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  समेंकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम के  अन्तगंत  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  पहले  चार  वर्षों  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन-जाति  और  अन्य  विभिन्‍न  समुदायों

 के  आर्थिक रूप  से  कमजोर  कितने  परिवारों  को  मदद  दी  गयी  ।

 उक्त  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटित  की  गयी  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  उक्त  लक्ष्य  उपलब्ध  हुए  अथवा  नहीं  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकांस  मंत्रलंय  में  राज्य  मंत्री  चर्दुलाल  :  से

 एक  बिबरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  में  समन्वित  प्रामोण  बिकास  कार्यक्रम  को  क्रियान्विति

 (1980-81--1983-84)

 ह

 ॥  रुपये

 1.  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन-जतियों  के  सहाय्यित
 परिवारों  की  संख्या  1,60,987

 2.  झुल  सहाम्यित  परिवारों  में  से  अनुसूचित
 अनुसूचित  जन-जातियों  के  परिवारों  का  प्रतिशत  8*

 4.  आर्थिक  दृष्ि  संख्या  से  कमजोर  अन्य  वर्गों  के  सहाय्यित
 परिवरों  की  संख्या  4,36,510

 4.  कुल  सहास्यित  परिवारों  की  संख्या  8,04,000

 5.  सहायता  देने  के  लिए  कुल  परिवारों  का  लक्ष्य  8,04,000

 ्‌
 6.  नक्ष्य  के  प्रतिशत के  रूप  में  उपलब्धि  54.29

 7.  कुल  आबंटन  केन्द्र  और  राज्य  का  अंश

 शामिल  9045.00

 9.  केन्द्रीय  आबंटन  4522.50

 9.  केन्द्रीय  बंटन  3001.12

 11.  कुल  व्यय  के  अंश  33.18

 *  कुल  आबंटन  के  प्रतिशत  के  रूप  में  कुल  ब्यय  परिवारों

 +  प्रार्ग-दर्शक  सिद्धान्तों  के  अनुसार  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्मत  सहाय्यित  कुल  परिवारों  का

 कम  से  कम  30  प्रतिशत  परिवार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन-जातियों  के  होने

 चाहिए  ।

 **  बंटित  के  दोरान  किए  गए  केन्द्रीय  बंटनों  के  बकाया  में  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  बंटित  की  गई  660.62  लाख  रुपये  की  राशि  भी  अप्रयुक्त  बकाया  के

 रूप में उपलब्ध थी । 74
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 अन्दसान  और  लिकोबार  ह्वोपसमृह  में  धात/चावल  को  बसूलो

 3016.  श्री  भनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  धाव/चावल  का  वसूली  मूल्य  निर्धारित  कर  दिया

 यंदि  तो  उसका  राज्य-बार  वर्तमान  बसूली  मूल्य  क्या

 क्‍या  सरकार  संघ  राज्य  क्षंत्र  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  से  धान/बावल
 को  वसूली  करती  और

 यदि  तो  वहां  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  क्या  म्‌ल्य  निर्धारित  किया  गया

 है  और  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  वसूली  की  गई  है  ?

 लाह्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  बोरेख  और  ()  खरीफ  विपणन
 मौसम  1984-85  के  दोरान  भारत  सरकार  ने  बढ़िया  और  बहुत  बढ़िया  किस्मों  में  धान
 का  समर्थन  मूल्य  क्रमशः  137  141  रुपये  तथा  145  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  घोषित
 लिया  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  खरीफ  मौसम  1984-85  के  दौरान  लेबी  के  प्रयोजन  के

 लिए  चावल  का  वसूली  मूल्य  दिया  गया

 और  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  चावल  पर

 कोई  लेवी  नहीं  इस  संघ  राज्य  क्षत्र  में  मूल्य  समर्थन  पर  धात/चावल  की  नगण्य  मात्रा  बसूल
 बी  जाती

 वजिबरण

 1984-85  विपणन  सोसस  के  लिए  लेबो  बल  का  वसूली  मूल्य

 ._  (5०  प्रति

 राज्य संघराज्यक्षेत्र बहुत  बढ़िया कक
 छः  3.

 4

 |,  आप  अदेश  227.40  233.70  240.00

 2.  असम  225.55  235.35  241.70

 3.  बिहार  219.12  227.50  233.65

 4.  गुजरात  210.60  216.40  222.15
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 कि  भी त-3_--_--ननननननननननी नील  ऑन  >  न  नानी  तन

 |  2  3  4

 5.  हरियाणा  233.90  247.60  256.15

 6.  कर्नाटक  216.45  222.45  228.45

 7.  मध्य  प्रदेश  223.55  229.72  235.90

 8.  उड़ीसा  228.30  234.00  240:9 5

 9.  पंजाब  |  230.75  244.25  252.70

 10.  राजस्थान  223.95  235.35  241.70

 11.  उत्तर  प्रदेश  217.65  223.50  234.75

 12.  पश्चिमी  बंगाल  217.18  225.40  231.45

 13.  चण्डीगढ़  230.75  244.25  252.70

 14.  दिल्‍ली  219.05  231.90  239.90

 15.  पाण्डिचेरी  .  nS
 ___  _  217.60. .

 _.  “

 नोट  :  1984-85  के  लिए  मूल्यों  में  बोरों  का  मूल्य  शामिल  नहीं  है  ।

 प्रदेश  के  दूरदराज  क्षेत्रों  के लिए  दूरदर्शन  को  सुविधाओं  का  विस्तार

 ः
 3017.  भी  डो०के०  सुल्तानपुरो  :  क्‍या  सूखभा  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  दूर-दराज  क्षंत्रों  के  लिए  दूरदर्शन  की  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सखथना  धौर  प्रसारंण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  थो०एन०  :  हिमाचल  प्रदेश

 में  और  दूरद  न  केन्द्र  स्थापित  करने  की  इस  समय  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  हिमाचल  प्रदेश

 के  दूरूदरा
 ज  के  क्षेत्रों  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  करना  भावी

 योजना  अवधियों  के  दौरान  इस  प्रमोजन  के  लिए  संसाधनों  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर

 करेगा  ।

 साकेत  और  लोधो  एस्टेट  में  खालो  पड़े  प्लेट

 3018.  श्रो  हरीश  राबत  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  साकेत  और  लोधी  कम्पलैक्षस  क्षेत्र  में  बहुत
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 से  तैयार  फ्लैट  खाली  पड़े  और

 यदि  तो  इन  फ्लैटों  का  निर्माण  कब  हुआ  और  उनके  खाली  पड़े  रहने  के  गया
 कारण  हैं  ?

 निर्माण  ओर  आबास  मंत्रों  अब्दुल  :  और  लोधी  काम्पलैक्स  में  कोई
 भी  तैयार  फ्लैट  खाली  नहीं  पड़ा  महरौली  बदरपुर  रोड  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  विभिन्‍न

 टाइप  के  572  फ्लैट  पूर्ण  किए  गए  इनमें  केवल  बाह य  वेद्युतीय  सेबा  जो  चल  रहा  पूरा
 नहीं  हुआ  जैसे  ही  बाहूय  बैद्युतीय  सेवा  कार्ये  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  पूर्ण  कर  दिया

 टों  को  आबंटन  हेतु  रिलीज  कर  दिया  जायेगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पाम  पत्ता  अनुसंधान  केन्द्र

 ]

 3019.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  एक  सम्पूर्ण  पान  पत्ता  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करते  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  केਂ  विचाराधीन

 यदि  हां  नो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कवि  ओर॑  ग्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  fera)i:  जी  श्रीमान्‌  ।  भारतीय  कृषि

 अनसंधान  परिषद  ने  21  1983  को  पश्चिम  बंगाल  में  विधान  चन्द्र  कषि  विश्वविद्यालय
 कल्याणी  में  पान  पर  पूर्ण  स्तरीय  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  बंगलोर  में  स्थित  ऊतक  पालन  एकक  सहित

 एक  समन्वित  कक्ष  के  अतिरिक्त  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पान  अनुसंधान  प्रायोजना  के  8  केन्द्र  हैं  ।
 विधान  धन्द्र  कृषि  विश्वविद्यालय  इस  प्रायोजना  का  एक  केन्द्र  है जिसे  2  वर्ष  की  अवधि  के  लिए
 स्वीकृत  किया  गया  है  तथा  जिसे  3,27,580/-  रु०  की  कूल  लागत  पर  2  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 स्‍्तीकृत  किग्रा  गया  इस  प्रायोजना  को  1985  के  बाद  भी  सातवीं  योजना  की  प्रायोजना

 के  रूप  में  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  प्रायोजना  के  अनुसंधान  के  लिए  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र

 निम्नलिखित  हैं  ।
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 (ii)  पान  की  खेती  की  कृषि  बागवानी  प्रौद्योगिकियों  में  सुधार  ।

 iii)  देश  ने  पान  की  किस्मों  का  पता  लगाना  तथा  संरक्षक  और  उपजाति  सुधार  ।

 (५)  जनित्रद्रव्य  सांमग्री  के  संरक्षक  के  लिए  पान  के  ऊतक  पालन  पर  अनुसंधान  +

 (९)  अन्य  जो  भी  प्रमुख  समस्याएं  हों  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 25  कि०सो०  रेस्ज  के  दूरदर्शन  ट्रांसमोंटरों  का  रेंज  बढ़ाना

 3020.  श्री  विष्णु  मोदो  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  समय  देश  में  चल  रहे  25  कि०मी०  रेंज  के  दूरदर्शन
 ट्रॉंसमीटरों  की  रेंज  को  बढ़ाने  का  है

 यदि  तो  राजस्थान  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  25  कि०मी०  रेंज  के

 ट्रांसमीटर  लगे

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  राजस्थान  के  25  कि०मी०  रेंज  के  ट्रांसमीटर  को

 हटाकर  जोरागढ़  किले  में  लगाने  का  है  जो  एक  ऊंची  पहाड़ी  पर  स्थित  और

 (a)  यदि  तो  इस  नये  ट्रांसमीटर  की  सीमा  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों  क ेनाम  क्‍या

 और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  व्यापक

 दूरदर्शन
 कवरेज  उपलब्ध  करने  की  अनुमोदित  योजना  अनुसार  कुछ  उन  अल्प  शक्ति  वाले

 दूरदर्शन  ट्रांसमीट  जिनकी  औसत  सेवा  परिधि  लमभग  25  किलोमीटर  के  स्थान  पर  उच्च

 झबित  वाले  ट्रांसमीटर  लगाए  जां  रहे  हैं  +  ,

 राजस्थान  में  अल्पशक्ति  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  गंगा
 बीक  जेसलमेर  तथा  बाड़मेर  में  कार्य  कर

 रहे

 नहीं  ।  अजमेर  के  अल्प  शक्ति  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  को  स्थानान्तरित  करने  या

 इसके  स्थान  पर  उच्च  शक्ित  वाले  ट्रांसमीटर  लगाने  की  इस  समय  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  है  ।

 oy ow
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 राजस्थान  के  जिन  क्षंत्रों  में  दूरदर्शत  सेवा  उपलब्ध  नहीं  है  उनमें  दूरदर्शश  सेवा  उपलब्ध

 भावी  योजना  अवधियों  के  दोरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 समाज  के  सभी  वर्गों  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  योजना

 ]
 भरी  क्रद  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  जल्द  ही  एक  ऐसी  राष्ट्रीय  आवास  योजना  तैश्वार  करने

 रही  है  जिसमें  समाज  के  सभी  वर्गों  क ेलिए  आवास  को  परिकल्पना  को  गई  और

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मिर्माण  ओर  आबास  मंत्री  अछुल  ओर  देश  में  आवास

 यी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  योजनाएं  बनायी  जा  रही  हैं  जिन्हें  सातवीं  पंच  वर्षीय
 योजना  में  शामिल  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  को  शीघ्र  ही  अन्तिम  रूप  दे  दिये  जाने  की

 बना  है  ।

 सई  बिल्ली  मगर  पालिका  के  कर्मचारियों  को  आवास  का  आवंटन

 3022.  श्री  चित्त  माहाटा  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सम्पदा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  कमंचारियों  को आवासीय

 इकाइयों  का  आबंटन  करता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 नि  «  e  ५५  5
 आबंटित क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  अपने  कमंचारियों  को  आवसीय  एकक  आबंटित

 नटरीं  किए  गए  हैं  और  वे  पिछले  15  वर्ष  से  उसके  लिए  प्रतिक्षा  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 :  निर्माण  और  आधास  मंत्री  अब्दुल  :  ओर  नई  दिल्‍ली  नगर
 सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  नियन्त्रित  सामान्यपूल  रिहायशी  वास  के  आबंटन  के  लिए  पात्र  कार्यालय

 नहीं  नई  दिल्ली  नगरपालिका  को  उनके  कर्मचारियों  को  आबंटन  के  लिए  सामास्यपूलक
 यास  के  कुछ  एकक  उनको  सरपे  गये  हैं  ।

 हां  ।  पालिका  वास  के  आबंटन  के  लिए  कई  कमंचारी  प्रतीक्षा  में  हैं  ।
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 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  कक्‍्वाटरों  का  निर्माण  करने  हेतु
 भारत  सरकार  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 से  भूमि  प्राप्त  करने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठा

 रही  है  और  कर्मचारियों  को  आबंटन
 के

 लिए  किराया  खरीद  आधार  पर  फ्लैट  मुहैया  करने  के  लिए
 भी  दिल्‍ली  विंकास  प्राधिकरण  से  उन्होंने  अनुरोध  किया  है  ।

 ह  ह

 बंगलोर  में  केनशरीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्‍्वाटरों  का  निर्माण

 त्री  यह  बताने  की  कृपा )3.  श्री  बो०एस०  कृष्ण  अग्पर  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास

 करेंगे  कि  :

 कया  बंगलोर  शहर  में  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारियों  क ेलिए  इस  समय  उपलब्ध

 सरकार  कमचारियों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं
 ह

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  प्रयोग  के  लिए  बंगलौर  शहर  में  और  क्वार्टरों

 का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्वार्टरों  के  निर्माण  हेतु  भूमि  के  आबंटन  के  लिए  राज्य

 सरकार  अथवा  बंगलौर  विकास  प्राधिकरण  से  अनुरोध  किया  है

 निर्माण  और  आवास  मंत्रो  अब्दुल  :

 विभिन्‍न  टाइपों  के  लगभग  170  क्वार्टरों  को  निरभित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 क्वार्टरों  के  निर्माणार्थ  भूमि  के  आबंटन  हेतु  बंगलोर केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  क्वार्टरों  के

 विकास  प्राधिकरण  से  सम्पर्क  किया  ।

 संपुक्त  प्रामीण  प्रशिक्षण  तथा  प्रो  योगिक  केन्द  खोखना

 बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 3024.  भी  हरोश  राबत  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बषं  विभिन्‍न  राज्यों  में  संयुक्त  ग्रमीण  प्र  शिक्षण  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  खोलने

 का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 राज्य-बार  ब्यौरा  कया  है

 कृषि  और  ग्रमोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 जी  संयुक्त  ग्रामीण  प्रशिक्षण  तथा  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  की  स्थापना  एक  नई  योजना  जिसे

 ४०
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  चूंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को

 अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इसलिए  पूर्ण  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 बम्बई  दूरदर्शन  पर  भराठो  कार्यक्रमों  को दिया  गया  समय

 3025.  श्रो  डी०बो०  पादिल  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  इस  आशय  की  कुछ  शिकायतें  हैं  कि  बम्बई  दूरदर्शन  पर  मराठी  के  कांयंत्रमों

 को  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्‍या  करने  का  विचार  ओर

 बम्बई  दूरदर्शन  पर  विभिन्न  भाषाओं  के  लिए  प्रति  सप्ताह  औसतन  कितना  समय

 आबंटित  किया  जाता  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  और

 दूरदर्शन  केन्द्र  दर्शकों  की  बड़ी  संख्या  वाले  भाषायी  समूहों  से  युक्त  महानगरीय  क्षेत्र  में

 सेवा  प्रदान  करता  विभिन्न  भाषायी  समूहों  से  मराठी  सहित  उनकी  अपनी  भाषाओं  में

 और  अधिक  कार्यक्रमों  के  लिए  समय-समय  पर  सुझाव  मिलते  रहते  इन  अनुरोधों  को  प्रेषण
 केन्द्र  में  उपलब्ध  निर्माण  सुविधाओं  आदि  के  अन्दर  स्वीकार  करने  का  प्रयास  रहता

 दूरदर्शन  बम्बई  में  दूसरा  टी  ०वी०  चेनल  चालू  करने  की  हाल  ही  अनुमोदित  की  ग  ई
 स्कीम  के  कार्यान्वित  हो  जाने  पर  मराठी  कार्यक्रमों  क ेलिए  कुछ  और  समय  उपलब्ध  हो  जाने  की
 उम्मीद  है  ।

 दूरदर्शन  बम्बई  द्वारा  प्रति  सप्ताह  मूल  रूप  से  टेलीकाह्ट  किए  जाने  बाले
 कार्यक्रमों  की  अवधि  के  रूप  मराठी  के  कार्मक्रम  की  अवधि  पिछले  13  सप्ताहों  की  औसत  के
 आधार  6  हिन्दी  के  कार्यक्रमों  की  अवधि  17  प्रतिशत  गुजराती  के  कार्यक्रमों  की

 अवेधि  10  अंग्रेजी  के  कार्यक्रमों  की  जंवधि  6  प्रतिशत  और  उठदू  के  कार्यक्रमों  की  अवधि
 .2  प्रतिशत  केन्द्र  द्वारा  जैसी  भाषाओं  के  कार्यक्रम  भी
 टेलीकास्ट  किए  जाते  हैं  ।

 कवि  उत्पादन  मूल्य  निर्धारण  समितियां

 3026,  क्री  एन०बो०  रत्मम  :  क्‍या  कषि  ओर  ग्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  प्रत्येक  राज्य  की  अपनी  कृषि  उत्पाद  मूल्य  निर्धारण  समितियां
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 क्‍या  सभी  राज्य  अपनी  समितियां  गठित  करने  की  लम्बे  समय  से  माँग  कर  रहे
 और

 उन्हें  अपनी  मूल्य  निर्धारण  समितियां  गठित  करने  की  अनुमति  न  देने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 कवि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  ।

 देदा  में  कषि  उत्पादों  के लिए  लागत  सूथकांक

 3027.  भ्री  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  कर  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  औद्योगिक  उत्पाद  सूचकांक  की  भांति  देश  में  कृषि  उत्पाद  के

 लिए  कोई  लागत  सूचकांक

 क्‍या  सरकार  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  तंत्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्रों  बूटा  :  का  देश  में  कृषि  उत्पादन  के  लिए  कोई

 लामत  सूचकांक  नहीं  है  ॥  लामत  संरचना  का  अध्ययन  करने  तथा  फसलों  की  उत्पादन

 लागत  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रमुख  फसलों  की  खेती-उत्पादन  की  लागत  का  अध्ययन  करने  की  एक

 1  योजना  1970-71  से  चल  रही  है  इस  योजना  का  लक्ष्य  वास्तविक  तथा  वित्तीय  दोनों  रूपों

 में  आदानों  तथा  उत्पादनों  पर  प्रतिनिधि  आंकड़े  एकत्र  करना  तथा  उनसे  प्रमुख  चुनिंदा  राज्यों  में

 मुख्य  फसलों  की  खेती  की  लागत  और  प्रति  क्विटल  उत्पादन  लागत  प्राप्त  करना  है  ।

 भोर  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  तथा  उत्पादन  अनुमान  लागत  संबंधी  विशेष  विशेषज्ञ

 समिति  मुश्य  फसलों  के  लिए  लायत  सूचकांक  बनाने  का  सुझाव  देती  यह  सुझाव

 सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  लिया  गया  है  ।

 मद्रास  यूरव्धान  में  दूसरे  खनल  का  प्रावधान

 3028.  कली  आर०  अन्‍्मानास्बी  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मद्रास  दूरदर्शन  में  दूसरे  चनल  का  प्रावधान  करने  का  विचार  कर

 स्ट्टी
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 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  थी०एन०  :  और

 दूरदर्शन  मद्रास  में  दूसरे  टी  ०वी०  चेनल  की  व्यवस्था  करने  की  स्कीम  हाल  ही  में  अनुमोदित
 कर  दी  गई  सेवा  के  1985  के  अंत  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पटना  से  प्रकाशित  उदूं  समाचार  पत्र

 ]

 3029.  भी  अम्दुल  हस्तान  अन्सारी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पटना  से  प्रकाशित  उदू  दैनिक  समाचार  पत्रों  के  क्‍या  नाम

 इन  समाचार  पत्रों  को  1983  से  20  1985  तक  द्वारा

 कितने  विज्ञापन  आबंटित  किए

 क्‍या  सरकार  को  विज्ञापनों  के  आबंटन  में  उदूं  समाक्षारपत्रों  के  विरुद्ध  भेदभाव  की

 बड़ती  हुई  प्रवृत्ति  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  और

 क्‍या  भेदभाव  के  मामलों  की  जांच  करने  का  सरकार  का  विचार

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  वो  ०एन०  :  एक  विवरण

 संलग्न  है  जिम्तमें  अपेक्षित  सूचना  दी  हुई  है  ।

 विज्ञापन  ओर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  1983-84  के  दोरान  पटना  से

 प्रकाशित  होने  वाले  उद्ू  के  15  उन  देनिक  समाचार  जो  उसकी  माध्यम  सूची  में

 में  38,757  कालभ  सेंटीमीटर  स्थान  का  उपयोग  वर्ष  1984-85  के  बारे
 में  इसी  प्रकार  की  सूचना  संकलित  की  जा  रही  है  और  उसको  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख

 दिया  जाएगा  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 हमारा  नारा

 सदा-ए-आम

 कौमी  तंजीम

 एक  कौम

 सदाकन्त

 संगम

 कोमी  आवाज

 नवाई-ए-शुभ

 अजीमाबाद  एक्सप्र  स

 कोहकान

 कोमी  स्वर

 हालात-ए-बिहार

 पैगाम-ए-बिद्दार

 पैगाम-ए-नेह ूरू

 मोसल्लस

 हमारा  बिहार
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 21.

 22.

 ३3.

 24.

 25.

 26.

 27.  ,

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 जनूबी  बिहार

 भविष्य  वाक

 इसार

 अ्रश्ोक  बिहार॑  को  झुश्णियों  का  हटाया  जाना

 3030.  भरी  ड्मरलाल  बैठा  :  क्‍या  लिर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अशोक  विहार  दिल्ली  के  प्रायः  सभी  नसंरी  पा्कों  में  तथा  विशेष  रूप
 से  और  ब्लाकों  के  बीच  स्थिति  ससंरी  पार्क  में  अनेक  झुग्गियां  खड़ी  कर  ली  गई  यदि

 हां  तो  सरकार  का  विचार  इन  शुरिगशों  को  हटाने  के  लिए  क्या  कायंब्राही  करने  का

 क्‍या  विलली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इनमें  से  अनेक  झुग्गी-वासियों  को  वेकल्पिक

 भूमि  आयंटित  की  जा  चुकी  है  लेकिन  वे  फिर  भी  उम्हीं  शुग्गियों  में  रह  रहे  हैं  और  यदि  तो
 इन  भुग्गियों  को  न  गिराये  जाने  की  क्‍या  कारण  और

 इन  झुग्गियों  को  किस  तारीख  तक  खाली  करवा  करके  गिरा  दिया
 जावेगा  ?
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 निर्माण  ओर  आवास  मत्री
 :  अशोक  विहार  में  बहुत  सारी

 झुगगी  झोपड़ियां  हैं  जिनमें  अशोक  विहार  के  बी  तथा  सी  ब्लाकों  के  मध्य  पार्कों  के  बाढ़
 युकक्‍त  क्षेत्रों  में  ।9  और  12  शुग्गियों  वाले  दो  झुग्गी  समृह  शामिल  हैं  ।  उन्हें  हटाने  की  कार्यवाही
 केवल  तभी  सम्भव  हो  सकती  है  जब  इन  झग्गी  निवासियों  को  आबंटन  के  लिए  वेकल्पिक  स्थान
 उपलब्ध  हो  जायें  ।  ‘

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  आबंटन  के  पूरे  ब्योरों  की

 अनुपस्थिति  में  यह  सत्यापित  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  कि  इन  झुग्गी  झोपड़ी  निवासियों  को

 पहने  भी  वैकल्पिक  आबंटन  किये  गये  है  अथवा  नहीं  ।

 वैकल्पिक  स्थलों  की  उपलब्धता  पर  हैग्गियों  का  हटाना  निर्भर  इसलिए  इस
 स्तर  पर  उनको  हटाने  की  कोई  समय  सीमा  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 कवि  में  मज्रो  लागू  करना

 3031.  डा०  कृपासिस्थु  भोई  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंके  कि
 १  हा  क्रिद्रे

 न्यूनत  ज  लाग  ग्रे  श््यग  नाएं  बन क्‍या  कृषि  में  न्यूनतम  मजूरी  लागू  करने  की  योजनाएं  बनाई  गई

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 यह  योजनाएं  संगठित  और  असंगठित  क्षेत्र  में  कृषि  मजदूरों  को  किस  सीमा  तक
 सहायक  सिद्ध  होंगी  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  टो०  :  से  कृषि  क्षेत्र  में  श्रमिकों  के
 लिए  न्यूनतम  मजदूरी  का  निर्धारण  और  संशोधन  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  राज्य
 क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  न्यूनतम  मजदूरी  1984  के  उपबन्धों  के  अधीन  किया  जाता
 निर्धारिक  मजदूरी  को  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  भरी  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  रार  ज्य
 सरका  रों/संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों  को  ही  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  उपभब्ध
 मूचना  के  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  को  लागू  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  कछ
 राज्यों  जैसे  और  पंजाब  ने  इस  प्रयोजनाथं  अलग  तंत्र  गठित  किए  अन्य  रज्यों
 ने  अतिरिक्त  स्टाफ  की  नियुक्ति  करके  ओर  श्रम  विभाग  के  अलावा  अन्य  विभागों  के  अधिकारियों
 को  अधिनियम  के  अधीन  निरक्षकों  की  शक्तियां  प्रदत्त  करके  अपने  प्रवर्तन  तंत्र  को  सुदृढ़  किया  है  |
 न्यूनतम  मजदूरी  के  कार्पान्वयन  को  देखने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  त्रिपक्षीय  कार्यान्वयन
 तनियां  भी  गठित  की  गई  अधिकांश  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों  ने  स्यूनतम
 मजदूरी  सलाहकार  बोडों  का  गठन  किया  केन्द्रीय  सरकार  20  सूत्री  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  कृषि
 में  न्यूनतम  मजदूरी  को  स॑  शोधित  करने  ओर  ६  गू  करने  को  नियमित  रूप

 से  मानीटर  क्र
 रही  है  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  क्षेत्र  में  प्रवर्तन  तंत्र  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  अभी  हाल  ही  में  एक  नई  योजना  प्रारम्भ  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 सबते  पहले  वित्तीय  सहायता  मध्य  उड़ीसा  भौर  मणीपुर  राज्यों  को  दी  जाएगी
 ताकि  वे  ऐसे  ब्लोकों  में  200  निरीक्षक  नियुक्त  कर  सके  जहां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  क्रषि  श्रमिकों  की  संख्या  70%  से  अधिक  सभी  राज्य  सरकारों  को  अभी  हाल  ही  में  सलाह
 दी  गंई  है  कि  वे  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी  का  संशोधन  करने  तथा  इसे  लागू  करने  के  लिए  किए
 गए  उपायों  की  गहन  समीक्ष  करें  ।  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनिपम  के  अधीन  कृषि  तथा  अम्य  अनुसूचित
 रोजगारों  में  न्यूनतम  मजदूरी  को  लागू  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  जिसे  मंत्रालय  में  विभिन्‍न  स्कीमों

 के  अन्तगंत  श्रमिक  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यत्रमों  द्वारा  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  ।  कृषि  में  न्यूनतम  मजदूरी
 को  लागू  करने  का  काभ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  सृजित  करने  को  विभिन्‍न  स्कीम  जैसे

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमਂ  और  ग्रामीण  श्रमिक  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रमਂ  द्वारा  अनुपूरित  किया

 जाता  है  जिनका  कृषि  क्षेत्र  में  मजदूरी  बढ़ाने  पर  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 आायातित  सामान  के  बारे  में  विशापन  पर  रोक

 3032.  बी०  के०  गढ़बो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आयातित  सामान  विशेषकर  इलैक्ट्रानिक  के  सामान  गौर  घड़ियों  के

 बारे  में  सराचारपत्रों
 में

 प्रकाशित  अनेक  विज्ञापनों  की  जानकारी  हैं

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  विशापनों  पर  रोक  लगाने  का

 है  ताकि  आयातित  वस्तुओं  के  प्रति  रुचि  को  रोका  जा  ओर

 हैं  ? इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  बो०  एन०  :  हां  ।

 *  नहीं  ।  ५

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दूरबर्शत  में  सासास्य  सहायकों  को  निर्माण  सहायकों  असिस्‍ट्र
 के  रूप  में  खपाया  जाना

 3033.  भी  राधाकान्स  दियाल  :  क्‍या  खूचता  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दूरदर्शन  में  इस  समय  केन्द्र  वार  कितने  सामान्य  साहायक  कार्यरत
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 क्या  सरकार  ने  इन  पदों  को  समाप्त  करने  के  आदेश  दिए

 इनमें  से  सामान्य  सहायकों  को  निर्माण  सद्दायकों  के  रूप  में  खपाया  गया

 भौर

 शेष  सभी  सामात्य  सहायकों  को  निर्माण  सहायकों  के  रूप  में

 कब  तक  खपाया  जायेगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राक्य  मस्त्री  बो०  एन०  :  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएया  ।

 आकाशवाणी  और  दूरदशंन  के  स्टाफ  आट्िस्टों  को  उनके  विकल्प  तथा  स्क्रीमिंग  के

 अधीन  रहते  हुए  सरकारी  कर्मचारियों  में  परिवर्तित  करने  की  योजना  के  अन्तगंत  सामान्य  सहायकों

 के  पदों  को  लिपिक  के  बराबर  मान  लिया  गया

 निर्माण  सहायक  के  पद  सामान्य  सहायकों  के  पदों  के  लिए  प्रोन्नति  के  पद  नहां  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 को  उत्पादन  लागत

 3034.  भो  अनवारो  लाल  बे  रबा  :  गया  कृषि  झोर  ओप्रामोण  विकास  मन्‍्त्री यह  बदाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  द्वारा  दूध  की  उत्पादन  लागत  के

 सम्बन्ध  में  कोई  स्व्रतंत्र  अध्ययत्त  किया  गया

 यदि  तो  उमम्रे  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 *
 तत्सम्बस्त्री  ब्यौरा  क्‍या

 कषि  और  ग्रामोण  बिकास  मन्‍्त्रो  बूदा  से  दूध  की  उत्पादन  लागत

 का  अंनुमान  लगाने  की  संतोषजनक  तकनीक  का  विकास  करने के  लिए  भारतीय  कृषि  सांख्यिकी  ,

 अनुसंधान  संस्थान  ने  कुछ  चुनिंदा  क्षेत्रों  में  मुख्य  नमूना  सर्वेक्षण  किये  है  ।  इनरवेक्षणों  के  आधार  पर
 एक  प्रेणाली-विकसित  की  गई  और  चार  केन्द्रों  में  उसका  प्ररीक्षण  किया  इन  अध्ययनों  से

 पता  चला  है  कि  आहार  और  श्रम  लागत  उत्पादन  लागत  के  मुख्य  घटक  आह्वार  उत्पादन  लागत

 का  50%  से  600८  और  श्रम  !  5%६  में  30%
 हु
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 2.  1907  लिांबत  उत्तर

 भारत  में  ओर  अन्य  देशों  में  दालों  को  प्रति  हेक्टेयर  ओसत  उपज

 3035,  भ्री  थो०  सोभानेद्रीसबारा  राब  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  विभिन्‍न  दालों  की  प्रति  हेक्टेयर  औसत  उपज  क्‍या  है  और  यह  जापान
 ब्रिटेन  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  जेसे  अन्य  देशों  में  प्रति  हैक्ठेयर  उपज  से  किस

 ,  प्रकार  तुलनीय

 क्‍या  देश  में  कम  उपज  के  कारण  जानने  के  लिए  कोइ  अध्ययन  किया  गय

 विदेश  में  अधिफ  उपज  के  कया  कारण

 उपज  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का  विचार  और

 निर्धारित  लक्ष्यों  और  अब  तक  प्राप्त  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्षि  ओर  ग्रामीण  विकास  मन्‍्त्री  बूटा  1983  के  दोरान  भारत  में  बना

 और  कुल  दलहन  की  औसत  चुने  गए  देशों  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  के  साथ  नीचे

 दी  गई  है  :--

 प्रति
 चला  न  चना

 रा  पर
 कुल  दलहन

 ह
 भारत  715  541

 चीन  ना  1239

 जापान  ला  957

 नीदर  लैंड  बन  3857

 फ्रांस  3369

 ब्रिटेन  2624

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ना  1617

 विश्व  714  676
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 और  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  कम  उपज  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 निम्नलिखित  कारण  हैं  :  —
 |  ह

 (1)  सिंचाई  के  अन्तर्गत  कम  क्षेत्र

 (2)  दलहन  की  खेती  अधिकतर  सीमांत  और  उप  सीमांत  क्षेत्रों  तक  सीमित  जिसके

 सम्बन्ध  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  का  निषेध  है  ।

 (3)  उरबरकों  और  वनस्पति  संरक्षण  उपायों  का  कम  और

 (4)  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  के  तहत  कम  क्षंत्र  लाना  ।

 दलहन  की  उपज  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गये  कदमों  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  सिचित  क्षेत्रों  मे ंदलहन  का  विस्तार  करना

 (2)  रबी  मौसम  में  अवशेष  नमी  का  उपयोग  करके  चाथल  की  परती  भूमि  में  दलहन  की

 अल्पावधि  किस्मों  के  तहत  अतिरिक्त  क्षेत्र

 3)  प्रांष्म  में  त्िचाई  करके  अन्तवंर्ती  फसल  के  रूप  में  मृंग  और  उड़द  की  अल्पावैधि  किस्मों

 (4)  सिंचित  और  गैर  सिंचित  दोनों  ही  स्थितियों  में  गन्‍नाऔर

 मूंगफली  में  अरहर  फसल  और

 (5)  उन्नत  बीजों  का  उपयोग  वनस्पति  संरक्षण  और  मूल्य  समर्थन  सहित  उन्नत

 पैकेज  पद्धतियां  अपनाकर  उपज  के  स्तर  को  अधिकतम  करना  ।

 हूसके  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  विभिन्‍न  केन्द्र/केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजनाओं  के  द्वारा  दलहन  के  उत्पादन  और  उपज  में  वृद्धि  करने  के  लिए  के-द्रीय  सरकार  वि/भिन्‍न
 विकास  कार्यक्रम  क्रियान्वित  कर  रही

 छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  दलहन  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  130  लाख

 मीटरी  टन  ।  इसकी  तुलना  1983-84  के  दौरान  126.5  लाख  मीटरी  टन  उत्पादन  प्राप्त
 किया  गया  ।  1984-85  $  के  लिए  अभी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।

 बसूलो से  खावल  को

 3036.  भर
 हर  टी  बोर  |

 :  वया  लाह्म  और  नागरिक  पृति  मम्त्री  यह  बताने

 केरल  के  लिए  आन  प्रदेश

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  उपलब्ध  होने  वाले  च्रावल  ओर  वहां  की  मांग  के  बोच  भारी

 अन्तर  के  बारे  में  जानकारी

 कया  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  केरल  में  आंध्र  प्रदेश  के  उबले  चावलों की  किस्म

 को  सबसे  अधिक  पसन्द  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  केरल  राज्य  नागरिक  पूर्ति  निगम  को  आंध्र  प्रदेश  से  चाबल  प्राप्त  करने
 की  अनुमति  देगीं  विशेष  रूप  से  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केन्द्र  सरकार  जिन  राज्यों

 के  पास  फालतू  चावल  हैं  वहां  से  गैर-सरकारी  एजेंसियों  को  चावल  खरीदने  की  मन्जूरी  देता

 ओर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  और  य  दि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्री  बीरेस्द्र  :  राज्य  सरकार  ने  कुल

 कताओं  की  तुलना  में  चावल  के  आबंटन  में  कमी  की  सूचना  दी  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  आंध्र  कर्नाटक  ओर  तमिलनाडु  से  चावल  का  आबंटन  करने

 के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 7)  और  केरल  सरकार  से  इस  संबंध  में  जब  कोई  अनुरोध  प्राप्त  होगा  तो
 ॥॒  तु  +

 इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  समय-समय  *  की  परिस्थिति  पर  निर्भर

 ब.रते  हुए  गुण-दोष  के  आधार  पर  चांच  की  की

 हिसाचल  प्रदेश  में  पोते  के  पानो  को  सप्लाई  को  योजनाएं

 3037.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  की  कोई

 योजना  पूरी  हो  चुकी  है  या  पूरी  होने  वाली

 यदि  तो  योजनाओं  के  नाम  कया  हैं  तथा  उनकी  अनुमानित  लक्ष्य  तिथियां

 तथा  निर्माण  की  अवधि  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  इनसे  कितने  गाँवों  और  जनसंख्या  को  फ़ायदा  होने
 बी  सम्भावना  और

 क्‍या  उन  योजनाओं  को  जो  अभी  तक  लम्बित  पड़ी  हैं  ओर  निर्माणाधीन  चालू  वर्ष
 1985-86  में  पीने  के  पानी  की  कमी  और  वतंमान  सूखे  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  पूरा  किया  जायेगा  ?
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 निर्माण  ओर  आबास  भस्‍्त्री  अब्दुल  जलपूतति  राज्य  का  विषय ४
 ग्राथीण  पेय  जलपूर्ति  मुहैया  करने  की  योजनायें  राज्यों  द्वारा  बनाई  और  निष्पादित  की  जाती  हैं  ।

 त्वरित  ग्रामीण  जल  पति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किसी  राज्य  में  कार्यक्रम  के  लिए  अनुदान  समग्र  रूप  स
 जारी  किए  जाते  हैं  और  न  कि  किसी  विशेष  योजना  के  लिए  |

 उपयुक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  पूर्ण  को  योजनाओं  या  पूर्ण  होने  वाली

 योजनाओं  की  संख्या  के  बारे  में  ठीक-ठीक  सूचना  केवल  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध
 त्वरित  ग्रामीण  जल  पूर्ति  कार्यक्रम  (1977-78)  को  पुनः  आरम्भ  करने  के  समय

 हिमाचल  प्रदेश  में  3648.46  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  9,43,296  की  आबादी को
 लाभ  पहुंचा  ने  के  लिए  4883  गांवों  को  जलपूर्ति  मुहैया  करने  की  वोजनाओं  का  तकनीकी  अनुमोदत्त
 इस  मन्त्राजय  के  केन्द्रीय  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  संगठन  द्वारा  किया

 +  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्टों  के  त्वरित  ग्रामीण  जल्लतृति  कार्यक्रम  के

 गंत  (1971  की  6,96,488  की  आबादी  वाले  3426  सास्याग्रस्स  श्रामों  में  इस

 ग्रेजना  के  आरम्भ  से  1984  तक  स्वच्छ  पेय  जल  का  कम  से  कम  एक  स्त्रोत  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 कार्यक्रम  के  सूत्र  8  के  तहत  राज्यों  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा  करने

 हेतु  आयोजित  बैठकों  सभी  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  के  अन्त  तक  अधिक  से  अधिक  समस्याग्रस्त  ब्रामों  को  लाभान्वित  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार  से  प्राप्त  ज्ञापन  के  आधार  उच्च  स्तरीय  राहत  समिति  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  सूखे  से

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  पेय  जल  पूति  के  लिए  1984-85  में  27  लाख  रुपये  और  1985-86  में  15  लाख

 रुपए  तक  केन्द्रीय  सहायता  की  सिफार्रिश  की

 ही

 उत्तर  प्रदेश  में  किसासता  को  आलुओं  के  रत  मका रो  सृत्ण

 ]
 3038.  भरी  जेनूल  बदार  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  आलू  उस्पादकों  को

 आलुओं  की  उत्पादन  लागत  की  तुलना  में  कम  मूल्य  मिल  रहा

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  शीतभंडार  गृहों  की

 पूरी  क्षमता  का  उपरोग  करने  के  बाद  भी  वहां  ब  ही  मात्रा  में  आलू  खराब  हो  रहे

 यदि  तो  किसानों  को  आलओं  के  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  और  इस
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 प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  शीतभंडार  गृहों  की  क्षमता  बढ़ाने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कथि  और  गासोण  दिकास  मन्त्रो  बूटा  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  परामर्श
 में  चालू  बर्ष  के  लिए  अच्छी  औसत  किस्म  के  आलू  का  मूल्य  50  रु०  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया

 गया  राज्य  सरकार  ने  आलू  की  लाल  किस्स  के  लिए  भी  40  रुपये  प्रति  क्विटल  मूल्य  भिर्धारित
 किया  है  '  विपरण  हस्क्षेप  सम्बन्धी  कार्यवाई  ओर  किसानों  को  उचित  लाभ  दिलाने  के  उद्देश्य से  इन्हें
 नि  शात्मक  मूल्यों  के  रूप  में  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  शीत  भण्डारण  क्षमता  की  कमी  के  कारण  आलू  सड़ने  की  रिपोर्ट  अभी
 सक  प्राप्त  नहीं  हुई

 किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  आलू  विपरणन  हस्तक्षेप  संबंधी  योजना  राज्य  में
 19-1-1985  से  चल  रही  इसे  उत्तर  प्रदेश  सहकारी  विपरणन  संघ  ओर  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि
 सहका  री  विषरणन  संघ  के  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  योजना  के
 ग्रहत  सम्बन्धित  प्राथमिक  कृषि  सहकारी  समितियों  द्वारा  16  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  59  केन्द्रों

 के  माध्यम  से  क्रियान्वयन  एजेंसियों  द्वारा  50  रुपये  प्रति  क्विटल  मूल्य  पर  खरीद  की  जाती  इसके

 हाल  ही  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  चार  और  राज्यों  को  शामिल  करने  का  निर्णय  लिया
 गया  विपणन  हस्तक्षेप  सम्बन्धी  कार्य  जारी  हैं  ।

 कुल  मिला  कर  उत्पादन  में  वृद्धि  के  साथ  उत्तर  प्रदेश  में  शीत  भण्डारण  सुषिधाएं  बढ़ाई
 गई  निजी  और  सहकारी  क्षेत्रों  में  कुल  शीत  भण्डारणਂ  क्षमता  1979-80  के  12  लाख  मीटंरी
 टन  से  बढ़  कर  1983-84  में  21.12  लाख  टन  हो  यई  है  ।  सहकारी  क्षेत्र  में  103  शीत
 मैंडारों  में  से  जिनकी  क्षमता  3.166  लाख  मीटरी  टन  59  यूनिटें  जिनकी  क्षमता  1.366  लाख
 मीटरी  टन  है  स्थापित  की  जो  चुकी  है  और  43  जिनकी  क्षमता  1.60  लाख  मीटरी  टन

 निर्माणाधीन  हैं  ।

 शीत  भण्डार  स्थापित  देश  में  आलू  के  सहकारी  विपणन  को  बढ़ावा  देने  की  योजना

 का  एक  अनिवार्य  अंग  किश्व-बंक  कार्यक्रमों  के  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 उत्तर  प्रदेश  सहित  आलू  उत्पादक  राज्यों  में  सहकारी  शीत  भण्डारण  क्षमता  को  बहाने  में  सहायता
 कर  रहा

 भसारतोय  खास  निगम  की  गेर  सरकारो  ट्रांसपोर्टरों  पर  निर्भरता

 ]

 3039.  श्री  भोला  माथ  सेल  :  क्‍या  खाह्  ओर  नागरिक  पृत्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  खांद्य  निगम  को  विभिन्‍न  विशेष  रूपं  से  खाद्यान्नों  की  दुलाई
 के  सभ्वन्ध  में  गैर  सरकारी  ट्रॉसपोर्ट  रों/ठेकेदारों  पर

 पूर्णतया  निर्भर  रहने  क ेकारण  भारी  समस्याओं

 का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  खाद्य  निगम  को  ढुलाई  सम्बन्धी
 नीति  के  पुननिरू्पण  अथवा  ढुलाई  के  काम  को  सुब्यक्स्थितਂ  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 है।क रने  का  विचार  है  ?

 लाश  ओर  नागरिक  पूति  मन्त्री  वीरेर्र  :  और  भारतीय  खाद्य  निगम

 द्वारा  खाद्याननों  समेत  विभिन्‍न  जिन्‍्सों  के  हैंडलिग  की  मौजूदा  प्रणाली  इक्का-दुक्का  मामलों  को

 छोड़कर  ठीक  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  है|  जहां  ट्रांसपोर्ट  रों/ठकेदारों  के  कारण  प्रचालन  व्यवस्था

 अस्त-व्यस्त  हुई  वहां  निगम  द्वारा  चूककर्ता  ठेकेदारों  के जोखिम  और  लागत  पर  बंकल्पिक

 प्रबन्ध  किये  गए  हैं  ।

 बीड़ी  सजदूरों  के  लिए  उपकर  एकत्रित  करता

 हिस्दो
 3040.  थी  डाल  चन्द्र  जन  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  एकत्र

 +
 बीड़ी  उपकर  के  राज्यवार  आंकड़े

 क्या

 बीडी  मजदूर  कल्याण  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में  मद-वार  कितना  ब्यय  किया

 क्‍या  भविष्य  के  लिए  बोंडी  मजदूरों  के  कल्याण  की  कोई  योजनाएं  भी  हैं  ;  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अस  संत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  टी०  :  ब्योरे  संलग्न  विवरण-एक  में  दिए

 गए  हैं  ।

 व्यय  स  म्बन्धी  आंकड़  क्षेत्र-वार  एकत्र  किए  जाते  वर्ष  1983-84  में  किए

 व्यय  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-दो  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  निम्नलिखिम  कल्याण  योजनाओं  को  लागू  किया  जा  रहा  है  :--

 (1)  स्थिर  और  स्थिर  व  चलती-फिरती  डिसरपेंसरियों  की  स्थापना

 (2)  अपना  मकान  स्वयं  बनाओं
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 (3)  बीड़ी  श्रमिकों  क ेआर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  आवास

 (4)  बीड़ी  श्रमिकों  के  बच्चों  को  छात्रवृतियां  प्रदान

 (5)  तपेदिक  के  अस्पतालों  में  पलंगों  को  आरक्षित

 (6)  बीड़ी  श्रमकों  की  सहकारी  सोसाइटियों  को  शैडों  और  गोदामों  का  निर्माण  करने
 के  लिए  विक्तीय  सहायता

 (7)  कंसर  से  पीड़ित  श्रमिकों  का  इलाज  करने  पर  आस्तव  में  हुए  खर्च  को  प्रतिमूति

 (8)  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए  एक  सेट  ड्रेंस  खरीदने  हेतु  वित्तीय  सहायता

 (9)  खेल-कूद  क्रोडाएं  और  सांस्कृतिक  कार्यकलाप  आयोजित  करने  के  ब्िए

 (10)  घरखाता  श्रमिकों  समेत  बीडी  श्रमिकों  को  निःशुल्क  बश्मे  सप्लाई  करने  की  योजना  ।

 चिन रण  कक

 जोड़ी  कर्सकार  कल्याण  निधि  के  अन्तर्गत  उपकर  को  प्राप्तियां

 राज्य  1982-83  82-83  1983-84  1984-85

 दिसम्बर  तक

 »  असम  45,495.68  47;394°34  32,202.65

 .  बिहार  15,16,819.63  18,86,486.00  9,05,906,32

 पश्चिमी  बंगाल  21,66,845.76  22,29,151.62  7,04,420.10

 »  उड़ीसा  3,36,5  21.45  3,28'672.90  2,24,092.02

 उत्तर  प्रदेश  9,79,510.26  21,48,190.95  8,79,50  3.03

 आंध्र  प्रदेश  50,99,858.77  55,26,315.50  29,81,168.36

 केरल  15,30,307.43  14,65,059.54  6,33,526.43

 कर्नाटक  48,78;520.59  52,88,366.55  32,65,630.92
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 1  2  3  4

 9.  तमिलनाडु  41, 54,  248.02  45,13,604.83  21,76,858.67

 10.  राजस्थान  4,09,275.55  3,63,956.15  1,70,022.86 6

 गुजरात  1,33,326  22  1,00616.10  /.  48,100.85

 12.  महाराष्ट्र  38,87,214.22  32,02,48  2.33  22,10,655.21

 13.  मध्य  प्रदेश  170,53,368.8  4  74,75,186,37  51,16,69  2.45

 कुल  :  3,19,91,312.42  45,*5,686-18  1,96,48,779.87

 विवरण-दो

 बोड़ी  कर्मकार-कल्याण  निधि  के  बारे  में  वर्ष  1983-84  के  लिए  क्षेत्रवार
 -  और  मब-्वतरु  व्यय  शनि  बाला  विवरण

 ___  लाखों —
 र्

 क्षेत्र  प्रशासन  स्वास्थ्य  मनोरंजत  आवास
 ता  ड:3र:5टफफफसजसससफफॉइस्‍क्‍स्‍_++“”“““““अक्‍क्‍्/"”४”क्‍”इक्‍इईइ"०"क्‍"णणछो७कआकः

 1  2  3  4  5  6
 वि

 इलाहावाद  4.15 -  -.  16.68  6.81  0.10  न

 और

 उत्तर

 जबलपुर
 4.45  14.50  18.00  0.08  न

 प्रदेश  ग

 और

 बंगलोर
 7.76  51.52  14-45  _  17.33

 आन्ध्

 भर  केरल  )

 भीलवाड़ा  1.90  11-58  5.48  0-09
 न

 और
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 2-  3  4  5  6

 भुवनेश्वर  3.95  9.67  1.00  0.25  —
 पश्चिम

 बंगाल  ओर

 पूर्वी

 धान  की  फसल के  लिए  प्रति  एकड़  पानो  की  आवश्यकता

 ]

 3041.  भो  बो०  सोभमाद्रीसबरा  क्‍या  क्रावि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  हमारे  देश  में  औसतन  प्रति  एकड़  घान  की  फसल  की  सिंचाई  के  लिए  पानी
 की  कितनी  मात्रा  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  तथा  जापान  चीन  के  तत्सम्बन्धी  तुलनात्मक  आंकड़े
 क्या

 ४.  जा

 प्रधान  प्रयोगों  के अनुसार  कपास  की  काली  मिट्टी  में  एक  एकड़  घान  की  फसल
 के  लिए  पान  कितनी  मात्रा  को  आवश्यकता  होती

 क्या  कुछ  राज्यों  में  फालतू  सिंचाई  के  रूप  में  पानी  व्यर्थ  किया  जा  रहा  यदि
 तो  तत्मम्बन्धी  ब्योरा  और

 विभिन्न  माध्यमों  और  साधनों  से  किसानों  में  पानी  व्यर्थ  न  करने  की  आवश्यकता  का
 प्रचार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  और  गत्रमीण  दिकास  मंत्री  शृटा
 :  चीन  और  जापान  में

 तने  प्रति  एकड़  सिंचित  धान  की  फसल  पर  उपयोग  किए  जाने  वाले  पानी  की  मात्रा  4032-
 ३445  3454  एम  और  2804-5242  एम  है  ।  ह॒

 सिंचित  स्थितियों  के  अन्तर्गत  कपास  की  काली  मिट्टी  में  प्रति  एकड़  धान  की  फसल
 के  लिए  अपेक्षित  पानी  की  मात्रा  अनुसंघान  परीक्षणों  के  अनुसार  7187  एम»  है  ।

 सामान्य  रूप  पानी  उपलब्ध  होने  पर  सभी  स्थानों  पर  कृषक  धान  के खेतों  में  आवश्यकता
 में  अधिक  पानी  का  इस्तेमाल  करते  ऐसा  इस  अशंका  के  कारण  किया  जाता  है  कि  अगली  बार

 नहर  में  संभवतः  पानी  ठीक  से  न  आए  ।  इसके  कभी-कभी  घान  के  खेतों  में  श्वरपतबारों
 के  कारगर  ढंस  से  नियन्त्रण  के  लिए  भी  अधिक  पानी  देने  की  जरूरत  पड़ती

 ढ
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 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  अपने  अखिल  भारतीय  जल  प्रवन्ध  समन्बित  प्रायोजना
 के  मान्यम  में  जो  देश  में  भा०  कृ०  अ०  प०  के  संस्थानों  के  34  केन्द्रों  में  फैले  हुए
 धान  की  फम्तल  के  लिए  पानी  के  सही  उपयोग  का  प्रसार  कर  रही  है|  परिषद  ने  जल  के  नुकसान
 को  कम  करने  और  उसके  उपयोग  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  स्थान  विशेष  के  लिए  उपयुक्त
 विधियों  का  प्रदर्शन  किया  है  ।  अधिकांश  स्थानों  में  ये  कार्यक्रम  परिचालन  अ  गुसंधान  प्रायोजना  के

 नाम  से  जाने  जाते  हैं  तथा  इन्हें  कमाण्ड  क्षेत्र  विकास  प्राधिकारियों  के  सहयोग  से  चलाया  जाता  है|
 पानी  के  कारगर  लपयोग  के  लिए  उपयुवत  ्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  कृषकों  को  जानकारी  देने

 तथा  उनके  लाभ  के  लिए  क्षेत्र  रेडियो  एवं  विस्तार  व्याख्यानों  का  आयोजन  किया

 जाता

 ६  का  नोति

 3042.  भरी  बो०  थो०  देसाई  :  वया  कृषि  और  गग्रमोण  विकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  1985  के  दौरान  देश  को  अश्वासन  दिया  था  कि  कृषि

 क्षेत्र  म ंनव  जीवन  संचार  के  लिए  वेन्‍्द्र  द्वारा  जल्दी  ही  विभिन्‍न  कदम  लठाये

 यदि  तो  क्‍या  कोई  नई  कृषि  नीति  बनाई  जा  रहो  है  और
 #

 ब्यौरा  क्‍या

 जोर

 यदि  तो  नइ  नीति  की  मुख्य  बातें  कया

 कृषि  ओर  गप्रमोण  थिकास  मंत्रो  बूटा  :
 प्रधान  मंत्री  कृषि  का

 और  अधिक

 विकास  करने  विशेष  कर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  सन्दर्भ
 में

 समय-समय  पर  विशेष  वल

 देते  रहे  हैं  ।

 और  उपरोक्‍त  सन्दर्भ  में  मामलों  कीं  जांच  की  जा  रही  है  और  अन्य

 संबंधित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  ब्योरे  तंयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 निर्माण  बिहार  में  शारयिग  स्कूलों  आदि  के  लिंए  नियत  भूमि  के  लिए  भुगयान

 3043  ञआरी  कमरूमाथ  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निर्माण  विहार  में  पट्टाधारी  अर्थात्‌  सहकारी  आबास  निर्मण  समिति  ने  वहां

 शापिंग  स्कूलों  आदि  के  लिए  नियत  भूमि  के  मूल्य  का  भुगतान  कर  दिया  है  और  बिजली  की

 पानी  की  सीवरों  तथा  भूमि  को  समतल  बनाने  जेसी  सेवायें  उपलब्ध  करा  दी

 और
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 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  भूमि  के  इन  प्लाटों  के  बिक्री  धन  में  उक्त

 शहकारी  जो  कि  भूमि  की  पट्टाधारी  हैं  जिसने  इसके  विकास  पर  भारी  धन  राशि  जचं

 की  और  जिसके  प्रयास  से  प्लाटों  का  मूल्य  बढ़ा  का  भागीदार  क्‍यों  नहीं  बनेगा  ?

 निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्रो  अब्दुल  :  जी  हां  ।

 समिति  के  साथ  निष्पादित  करार  की  शर्तों  के  अनुसार  विपणन  सकल  दृत्यादि
 के  लिए  उद्दिष्ट  विकसित  भूमि  पट्टाकर्ता  के  अधीन  पट्टाकर्ता  को  रियायती  लाटों  के  लिए
 ऊद्विष्ट  भूमि  के  अतिरिक्त  भूमि  को  किसी  को  भी  ओर  किसी  भी  तरीके  जिसे  वह  उचित  समझता

 बेचने  का  अधिकार  समिति  किसी  भी  राशि  अथवा  उसके  किसी  भाग  जो  प्रीशियम  के  लिए
 की  गई  हो  अथवा  समिति  द्वारा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  के  विकास  पर  खर्च  की

 गई  को  वापस  लेने  का  कोई  अधिकार  नहीं  रखतो  है  ।  अतः  भूमि  के  ऐसे  प्लोटों  के  विक्रय  से
 प्राप्त  होने  वाली  आय  में  समिति  के  भ्रागीदार  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गंदी  बस्तियों  में  रहने  बालों  महिलाओं  को  स्थिति

 3044.  श्री  प्रियरंजन  दास  सु  क्या  और  आबास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  उन्हें  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि

 कानपुर  और  पटना  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाली  हरिजन  और  अनुसूचित  जाति  से

 सम्बन्धित  महिलाओं  की  दशा  अत्यधिक  बुरी

 क्‍या  उनके  लिए  सम्बन्धी  सहायता  और  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  रैसे  कोई

 जिशिष्ट  कार्यक्रम  सरकार  के  विचाराधीन  भौर

 सरकार  कलकत्ता  और  हावड़ा  की  गन्दी  बस्तियों  में  महिलाओं  के  लिए  किन  विशेष
 कार्यक्रम  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 निर्माण  और  आबास  भम्जी  अब्दुल  मलिन  बस्तियों  में  रहन-सहन  की

 स्थितियों  का  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  नद्ढीं  किया  गया  है  ।  यह  एक  आम  जानकारी  का  मामला

 है  कि  मलिन  बस्ती  वासियों  की  परिस्थितियां  तथा  विशेषकर  उस  श्रेणी  जिसका  माननीय  सदस्य  ने

 सन्दर्भ  दिया  नितान्त  असन्तोषजनक  हैं  ।

 नगरीय  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  योजना  के  अन्तर्गत  शौचालय  सुवि
 वाओं  समेत  इन  क्षंत्रों  को  स्वच्छता  परिस्थितियां  सुधारी  जानी  &  प्रसूति  सहायता  स्वास्थ्य  देख  भाल
 फार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सपलब्भ  हैं

 ।  इसके  #  लिए  स्वयं  रोजगार  की  योजनाओं
 ता

 ष्द
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 को  यूनिसेफ  सहायता  से  चयनित  बगरों  में  गरीब  लोगों  को  नगरीय  मूलभूत  सुधिधाओं  के  विस्तार  के

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लिए  जा  रहे  नए  नगरों  में  आरम्भ  की

 कलकत्ता  में  इस  क्षत्र  के  कार्यक्रमों  को  कलकत्ता  महानगर  विकास  प्रधिकरण  द्वारा
 कार्यान्वित  किया  जा  रहां  बस्ती  सुधार  परियोजना  के  अन्तर्गत  कलकत्ता  महानगर  विकास

 प्र  धिकरण  मलिन  बस्तियों  में  स्वच्छता  एवम्‌  अन्य  सामुदायिक  सुविधाएं  कलकत्ता  तथा  हावड़ा
 समेत  अपने  क्षेत्र  में  मुहैया  कर  रहा  कलकत्ता  महानगर  विकास  प्राधिकरण  बस्ती/मलिन  बस्ती

 वासियों  एवम्‌  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  प्रसूति  तथा  शिशु  देख-भाल  समेत  एकीकृति

 समुदाय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  का  भी  प्रस्ताव  करता  छोटे  पैमाने  के  ठकेदारी

 कार्यक्र  म  करने  के  तहत  कलकत्ता  महानगर  विकास  कलकत्ता  के  चारों  ओर  एवम्‌  हावड़ा

 में  बैंकों  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता/ऋण  के  प्रबन्ध  द्वारा  महिलाओं  सहित  मलिन  बस्ती

 वासियों  के  बीच  एवम्‌  रोजगार  उन्‍नत  कर  रहा  है  ।

 विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  ०)  के  अम्तर्गत  राजस्थान  नहर  क्षत्र  के  विकास

 के  लिए  सहायता

 3045  ओऔ  वढ्धि  चन्द्र  क्‍या  कि  ओर  ग़ामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 राजस्थान  नहर  क्षेत्र  और  नहर  प्रणाली  का  विकास  करने  ओर  उन्हें  पूरा  करने  हेतु

 विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  से  किस  प्रकार  की  सहायता  उपलब्ध

 उक्त  नहर  प्रणाली  ओर  उसके  आसपास के  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  पृथक-पृथक

 विश्व  खाद्य  कार्मक्रम  का  कुल  योगदान  क्या  रहेंगा  ओऔर  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  अतिरिक्त

 कामगार  लगाए  जा  सकते  और

 उक्त  सहायता  की  शर्ते  क्या  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 जाएगा  ?

 ्व  और  प्रामीण  विकास  मन्त्री  बटा  सिछ  )  )  बिश्व  खाद्य  कार्यक्रम  1968

 से  इन्दिरा  गांधी  नहर  पर  पहले  *जस्थान  नहर  के  रूप  में  जाना  जाता  कार्य  करते

 वाले  श्रमिकों  को  खाद्य  तेला  और  स्प्रेंटा  दुग्ध  चूग  के  रू  मेंਂ  जिन्‍्स  सहायता  मुहैय्या  कर

 रहा

 अजब  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  ने  उपरोक्त  में  उल्लिखित  प्रयोजन  सम्बन्धी

 थोजना  के  लिए  280  लाख  ब्रौंकन  डालर  की  अगुमानित  लायत  पर  102,000  मीटरी  टन  गेहू

 और  10,000  मीटरी  टन  ते«  व्रथा  दलहनों  गसे  अन्य  जिन्स  हैं
 ।

 इस  समय  इस  परियोजना  पर

 है
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 ओऔसतन  उगभग  25,000  कामगार  रोजाना  कार्यरत  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  से  यह  सहायर
 प्रत्यक्ष  रूप  में  परियोजना  संप्ताघनं  के  अतिरिक्त  नहीं  चंकि  ये  जिन्स  बाजार  मलय  के  आ
 पर  उपलब्ध  कराए  जाते  अतः  इससे  उसके  पौषणिक  स्तरों  में  सुधार  होगा  और  उसकी  निव

 गृह  आमदनी  में  वृद्धि  होगी  ।

 यह  सहूयता  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  द्वारा  उपहार  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  इस  दे
 में  निःशुल्क  निर्यात  सुपुरदंगी  की  जाती  राज्य  की  परिवहन  और  प्रशासनिक  या

 कोई  हों  तो  पूरा  करने  के  साथ-साथ  सूजित  घन-राशि  के  प्रयोग  की  योजना  प्रस्तुत  करनी  होती  है

 यह  धनराशि  बाजार  मूल्य  के  आधे  पर  जिन्‍सों  की  बिक्री  की  सहायता  की  बजह  से  सृजित  होती  है
 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  अब  तक  12.17  करोड़  रु०  सुद्धित  किया  गय

 जिसमें  स ेलगभग  7.22  करोड़  रुपए  जून  1985  तक  सामाजिक  सुविधाओं  और  प्रामीण  अवसं
 रचना  के  निर्माण  में  उपयोग  किए,जाने  की  सम्भावना  है  और  शेष  1988  तक  मंजूर  किए

 गए  कार्यक्रमों  पर  खर्च  की  जाएगी  ।

 भारत  में  कालो  भिर्य  को  उत्पादकता

 3046.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  कृषि  और  ग्रामोण  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 बरेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  काली  मिर्च  को  प्रति  हेक्टेयर  सबसे  कम  उत्पादकता

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 काली  मिर्च  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 क॒षि  ओर  ग्रामोण  विकास  सख्त्रो  बूटा  सिह  |:  भारत  में  काली  मिर्च  की  उँथादकता

 का  लगभग  250  कि०  ग्राम/हेक्टेर  का  स्तर  विश्व  में  कालो  मिर्च  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख
 देशों  में  इसके  उत्पादकता  स्तर  से  कम  है  ।  छोड़

 काली  मिर्च  की  कम  उत्पादकता  के  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1.  उद्यान  सेग्रतमभावित  ओर  कृृमि  प्रभावित  बेलों  का  बड़ी  संख्या
 भें  होना  ।

 *

 एकगाक  शिक्राहीर  एही  के  शिड्ुछ  कह्ाश्ध्न  ॥कत  छाक्त
 2.  काली  मिर्च  के  उद्यानों  की  अपर्याप्त  व्यवस्था  ।

 विशिनिनिमनीमनडि
 एक्षिगय

 पता  पा  का  णेक्राकरों छ 2  ध्फि  अंक  पुशाम  व  हाले  सेਂ  हु  कटिंग  के  उत्पाद  के

 अनुरक्षण  हेतु  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  शऔर॑गकेधा  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  क्रियान्वित की  जा  रही  है  ।
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 2.  भारत  सरकार  की  शतप्रतिशत  वित्तीय  सहायता  से  एक  अन्य  योजना  केरल  में  केरल

 कृषि  विश्वविद्यालय  और  महाराष्ट्र  में  कोंकंण  कृषि  दपोली  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा

 रही  है  ।

 3.  केरल  सरकार  ने  नवीकरण  काय॑क्रम  क्रियान्वित  किया  जिसके  तहत  विज्यमान

 काली  भिचं  उच्चानों  का  10,000  हेक्टार  क्षेत्र  और  छडी  योजना  के  दौरान  राज्य  क्षेत्र  के तहत
 5000  सेक्‍टोर  क्षेत्र  में  नया  पौध  रोपण  किया  गया  है  ।

 4...  केरल  क्रषि  विकास  परियोजना  के  तहत  काली  मिर्च  पुर्न  स्थापन  कार्यक्रम  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  इसके  तहत  राज्य  में  17.500  हैवटार  क्षेत्र  कवर  किया  जा  रहा  है  ।

 अर्मा  से  चावल  की  खरोद  वि

 3047.  भो  जी  जो०  स्वेल  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  ,
 करेंगे  कि  :

 हु

 क्‍या  भारत  ने  1983-84  में  वर्मा
 से  500.000  टन  चावल  छरीदा

 -  बर्मा  को  कुल  कितनी  धतराशि  का  भुगतान  किया  गया  और  चावल  का  प्रति  टन  क्या

 मुल्य

 क्‍या  भारत  ने  1984-85  में  भी  बर्मा
 से

 चाबल  खरीदा  है  और

 क्या  भविष्य  में  बर्मा  स ेचावल  की  खरीद  जारी  रखने  का  विचार  है  ?

 लायय  और  नागरिक  पूर्ति  शमत्रो  बोरेद्  1983-84  में  बर्मा  से  3.50

 लाख  मीटरी  टन  चाबल  का  आयात  करने  का  ठेका  किया  गया

 इस  चावल  की  जहाज  पर  निष्प्रभार  कुल  अनुमानित  कीमत  679  लाख  अमरीकी

 डालर  भी  तथा  जहाज  पर  निष्प्रभार  औसत  लागत  194.00  अमरीकी  डालर  भ्रति  मीटरी  टन  थी  ।

 नहीं  ।

 इस  समय  चावल  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 काज्‌  का  उत्पादन  बढ़ाते  के  लिए  प्रक्षिक्षण  कार्यक्रम

 3048.
 हे  कलाम  कोना

 :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :
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 कया  काजू  उत्पादक  राज्यों  में  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  एक  विशेष  उत्पादन
 और  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  कयंक्रम  किन.किन  राज्यों  में  कार्याम्वित  किया  जा  रहा  और

 इस  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  यह  कहां  तक

 सहायक  होगा  ?

 कषि  ओर  ग्रामोण  विकास  भग्त्री  धूटा  :  ओर  आंध्र

 प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  में  बिश्व  बेंक  की  सहायता  से  काजू  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  एक  विशेष
 कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।

 इस  कार्यक्रम  के  तहत  मुख्य  कार्यकलाप  ये  हैं  कि  53775  हैंक्टार  क्षेत्र  में  नया  पोध
 रोपण  किया  जाता  है  और  काजू  के  वर्तमान  पोध  रोपण  के  7500  हैक्टार  क्षत्र  की  उन्नत  कृषि
 पद्धतियों  के  तहत  लाया  जाना  उन्नत  कामिक  प्रवर्धन  पद्धतियों  और  बेहतर  क्रषि  तकनीक  में

 क्षेत्रीय  और  परयंवेक्षी  क्ंच्रारियों  को  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  काज  अनुसंधान  केन्द्रों  का

 सुधार  तथा  विस्तार  करके  और  एक  नया  केन्द्र  स्थापित  करके  काजू  अनुसंधान  को  सुद॒ढ़  किया  जा

 रहा  नए  पौध  रोपण  तथा  बतंमान  पौध  रोपण  में  सुधार  करके  और  प्रबंध  की  बेहतर  पद्धतियां
 अपनाने  से  आशा  है  कि  काजू  का  उत्पादन  काफी  बढ़

 गोबा  में  गम्दो  बस्तियों  को  समस्या

 3049.  भ्री  एडलार्डो  फैलोरो  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गोबा  के  नगरों  में  गन्दी  बस्तियों  की  समस्या  हल  करने  सम्बन्धी  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  भर
 |

 इस  बारे  में  अब  तक  क्‍या  कार्य  किया  गया  है  ?

 निर्माण  ओर  आधास  मंत्री  अम्हुल  गफूर  ):  शहरी  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरणीय

 सुधार  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  योजना  गोवा  के  शहरों  में  कार्यान्वित  कीं  जा  रही  इस  योजना  के

 अन्तगंत  शहरी  मलिन  बस्तियों  में  पथ  सड़कों  पर  खडजे  नालियों  तथा

 सामुदायिक  स्नानगृह  तथा  सामुदायिक  शौचालय  आदि  जैसी  मूलभूत  सुबिधायें  मुहैया  की
 जाती

 ॥॒

 छठी  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  27.68  लाख

 हपए  व्यय  करके  17800  मल्िन  बस्ती  निवासियों  क  लाभान्वित  किया  गया  1984-85  984-85
 हू न  |]
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 के  दौरान  1985  तक  4300  और  मछिन  बस्ती  निवासियों  को  लाभान्वित  करने  के  बारे

 में  संघ  राज्य  क्षेत्र  ने  सूचना  दी

 अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुत्षंघान  संस्थान  द्वारा  किया  गया  ३  नुसंधान

 3050.  भ्री  कै०  राममूरति  :  क्‍या  क्षि  ओर  ग्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंघान  संस्थान  द्वारा  किस  प्रकार  का  अनुसंधान  किया  जा  रहा  है

 और  भारतीय  कृषि  क्षेत्र  में  वह  किस  प्रकार  लाभदायक  सिद्ध  हुआ  है  ?

 कषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  भारत  सरकार  और  सी०  ज्ञी०  आई०

 ए०  आर०  की  ओर  से  कार्य  करने  वाले  फोर्ड-फाउन्डेसन  के  मध्य  हन्टरनेशनल  क्राप्स  रिसर्च

 इन्स्टीट्यूट  फार  द  सेमी  एरिड  ट्रापिक्स  की  स्थापना  के  लिए  1972  में  एक

 झौता  शापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसके  इक्रीसेट  इस  प्रकार  कार्य  करेगा

 ज्व  मोटे  चीकपी  तथा  मं,गफली  के  सुधार  के  लिए  विश्व  केन्द्र  सुधरी  फसल

 पद्धतियों  तथा  खेती  के  प्रणाली  के  विकास  तथा  अ्रदर्शन  को  बढ़ाबा  देने  हेतु  एक  केन्द्र  जोकि  कम  वर्षा

 मौसमी  सूखा  तथा  अर्ध  शुष्क  उष्णकटिबन्ध  में  मानव  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  का

 बादी  उपयोग  कर  सकें  ।  एक  केन्द्र  इस  प्रकार  के  अन्य  कार्यक्रम  या  इन  कार्यक्रमों  के  विस्तार

 का  भार  ले  सके  जैसाकि  इसको  शासी  निकाय  निर्धारित  करे  |  दस  संस्थान  की  प्रमुख  गतिविधियां

 झौते  में  दी  गई  हैं  जिसमें  साथ-साथ  यह  शामिल  होगा  (3)  पांच  मेनडेट  क्राप्स  के  उत्पादन  से

 म्घित  पौध  प्रजनन  सहित  प्रयोगात्तक  तथा  सैद्धान्तिक  समस्या  पर  अनुसंधान  (11)  राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय

 स्तरों  के  सुधार  तथा  उत्पादन  कार्यक्रमों  के
 उपयोग  के  लिए  मूल  जनित्रद्रव्य  तथा  सुधरी  हुई

 पौध  सामग्री  का  संचयन  परिचालन  तथा  वितरण  (iis)  शिक्षा  तथा

 कार्यवाई  कार्यक्रमों  में  लगे  वैज्ञानिकों  का  प्रशिक्षण  (iv)  अनुसंधान  परिणामों  का  प्रकाशन  और

 प्रचार  ।

 इक्रीसेट  द्वारा  प्रकाशित  बाषिक  रिपोर्ट  से  यह  पता  चलता  है  कि  कृषि  पद्धति

 के  आनुवंशिक  सत्षाधन  और  तकनिशियनों  /छात्रों/वैज्ञानिकों  को  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र

 में  महस्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  ।
 )

 इसने  इेऋधिर  प्रीत्ीगिकी  की  इपयुक्तंता  की  जांच  के  लिए  फाम॑

 किम  मा  हक़ पाक  कीडों  डे  कर  कैफ  शक  Wins किरफ्रोकिलकिपाय
 में  पर्याप्त

 +  हक फज  न  ७  एके  TAFE  कालिति  कफ  किंग
 करिए

 ९

 ॥  4०]  क्षप्रातीकिंग  पार्मिकातें  ऐड  कारक  दृक्ा[ालिक  क्रीटकरिकारीछ
 ज्क्रबय्:फैदावार

 के  आरभाका  कक  की
 कि

 लक
 फेल  एीकफके

 Senegal  एंजीक+कलीहोरात
 आटे

 ने
 इन

 कार्यों  पर  निगरानी  रखी  और  ये  उसकी  अन्य  विभिन्‍न  अनुसंधान  उपलब्धियों  मैंहैसीकुछ  हैं  ।

 सके  साथ  ही  इसने  पांच  मैतडेट  क्राप्स  में  महत्वपूर्ण  सफलता  पाई  इस  अन्तर्राष्ट्रीय

 ए्गाउसं  शत  त  कै  फर्ताजमं  प्सा  आफ  का  बह  का्रमा्ातसॉश्क  इलशैश्मीरितीदे  वेकिरितिकी  को  भी  बहुत

 हुआहे  का  ह्की  कि  झिसछ  कीए  00871  कक  छड्छ  /78

 £01104
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 1984  के  दोरान  फिल्मों  का  प्रमाणोकरण

 3051.  भरी  के०  राममूर्ति  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1984  के  दोरान  सेंसर  की  गई  फिल्‍मों  के  भाषावार  और  प्रमाणपत्रवार  क्‍या

 आंबड़े

 क्‍या  50  प्रतिशत  से  अधिक  तमिल  फिल्मों  को  प्रमाणपत्र  दिए  गए
 और

 फिल्मों  को  प्रमाणपत्र  दिए  गए
 ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  वर्ष  1984
 के  दोरान  प्रमाणित  की  गई  भारतीय  फीचर  फिल्मों  के  आंकड़े  तथा  इस
 प्रकार  है  :--

 क्रम  भाषा  ह  श्रेणियां

 संब्या  बू  परूर है  क्ला  हजह्नाः

 ओ  2  न  4  5  हद
 ok

 हिन्दी  94  26.  45.  -  465

 2.  गुजराती  29  न+  --  30

 3.  भोजपुरी  9  न  न  --  9

 4.  मराठी  22  न
 +-+  25

 5.  पंजाबी  न  न  ---

 6.  हरियानबी  4  ना  --  4

 7.  ब्रज  भाषा  न  न

 8.  नेपाली  4  4

 9.  अंग्रेजी  न
 ज+  2

 उड़िया  ना  2  न
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 2  3  4  5  6

 11.  मणिपुरी  2  --  --  2

 12.  खासी  न  1  ज+  न

 13.  असमिया  5  न
 न+

 न  5

 14  बंगला  26  4  5  35

 15.  तमिल  45  14  89  —  148

 16.  तेलुगु  91  4  75  न्यू  170

 17.  कन्‍नड़  40  5  36  न+  81

 18.  तुलु  1  ज+  _

 19.  मलयालम  65  10  46  न+  121

 20.  राजस्थानी  2  न
 —

 न  2

 21.  1  —
 न  ।

 22.  गढ़वाली  1  ना
 न

 —  1

 23.  सिंधी  1  न  _  न

 कुल  :  465  67.  301  “-  833

 हां  ।

 किसी  भी  भारतीय  फीचर  फिल्म  को  प्रमाणपत्र  प्रदान  नहीं  किया  गया  था+

 .  निम्नलिखित  डाकुमेंद्री  फिल्‍मों  को  वर्ष  1984  के  दोरान  प्रमाणपत्र  प्रदान  किए कमेंट

 गए  हैं  :--
 ह

 |;  क्रिअटिब  डन्‍न्टिस्ट्री--एडप्टिक

 2.  इन्फैक्शन  कंट्रोल  इन  सर्जिकल  पैशैन्ट्स

 मम

 33

 3.  सुट्यू्स  नीडल्ज  एण्ड  स्किन  क्लोजर  मैटिरियल्ज

 4.  सर्जिकल  स्क्रब  प्रोसीजर

 5.  क्‍लोज्ड  कफ  मैथड  आफ  ग्रोइग  एड  ग्लोविंग  टेक्सीक

 ६  106  ्  हि



 25  1907  लिखित  उत्तर

 6.  प्रोक्सीमेट  आई०  क्यू०  एस०  स्टेप्लर

 7.  कंट्रोल  रिलीज  मीडल्ड  सुट्यू्ज

 8.  यूज  आफ  ए  टीश्ोम्बोटिक्स  इन  कंट्रोल्ड  स्टडीज

 -  9.  मिनिलापरोटमी  टेक्नीक्स

 10.  पेल्विक  एग्जेमिनेशन  फार  कम्ट्रासैप्शन

 11.  पशुपालन

 12.  पेवरोनिकंस  डिसेस  सर्जिकल  एक्सी  से  एक्सप्लेन  एक्टोग्राफ  टरनिका  वाजिलीज
 )

 13.  मैनेजमेंट  आफ  पोस्ट  ट्रोमेटिक  प्रास्टाटोमी-हृपनकंस  उरेध्यल  स्टिक्चर

 14.  विजिट्स  इन  उरोलोजी  रिवास्कुलडाईजेशन  फार  हारपरटेंशन

 15.  टेक्नीक  आफ  रेड्यल  रिप्रोपब्लिक  प्रोस्टाफंक्टोमी

 16.  पर  कुटानियस  रिमूवल  आफ  रेनल/यूरेतरल  स्टोन्स

 17.  बिजिद्स  इन  यूरोजीजीः  यूरिनरी  इसकटीनेंस  इन  वुमन  यूरिनरी  इन्फैवशज
 अंग्रेजी  )

 18.  ऐटिकोलिनरजिक्स  इन  ए  मैटर  आफ  सेफ्टी

 एओरट  फ  मोरल  बिद्‌  मेडाक्स  कुली  डबल  वेलरभ्रफ्ट

 20.  माड़िफाइड  हा  मन  अम्बिलिकल  वेन  ग्राफ्ट  एज  एक्सेस  भार  कोमिक
 )

 हिमोडायलीसिस

 फेमोरल  पैरामियल  बाइपास  विदू  गलुटा  रल्डेलीडे  स्टेबिलाइज्ड  अम्यिलिकल  वेद
 ग्राफ्ट

 22.  फेमोरल  पोपलिंटियल  बांइपास  विद  गलुटा  सहल्डेलिठे  हा,मन
 अम्बिलिकल  वेन  ग्राफ्ट  ॥॒

 ह॒

 23.  मीडोक्स  डारडिजो  बायोग्रफ्ट  टेक्नीक  फार  मटिसल  रिजल्ट्स

 24.  एक्सट्रा  ऐनटामिकल  बाइपास  प्रोसीजर
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 =  ००  जन्नत

 25.  सर्जरी  फोर  होदइड्रोन्सेनहलुस  यूजिम्र  उपाध्याय  लंटਂ

 26.  इक्सप्लोजन  फीट्स  आफ  ए  बेथपुल्स  फ़िल्टर  सिस्टम  बिव्‌:प्रशर  रिलीफ  डिबराइसिस

 27.  दि  मिरेकलः  आफ  लाइफ

 देक्ष  में  बाढ़  को

 3052.  भी बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकासਂ  मंत्री  यहਂ  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1984  में  धाढ़  की  स्थिति  उतनी  बुरी  नहीं  शही  जितनी  कि  ब  1983  के

 दौरान

 यदि  तो  क्या  बाढ़  के  बारे  में  राज्यों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1984

 तक  लगभग  595  करोड़  रुपए  की  कुल  क्षति  हुई  * ४

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  1983  में  2460  करोड़  रुपए  की  क्षति  होने  का  अनुमान

 लगाया  गग्ा
 हे

 बाढ़  के  कारण  वर्ष  1984  में  कौन-कौन-से  सबसे  अ  प्रसवित  हुए

 क्या  सभी  राज्यों  ने  वर्ष  1984  में  बाढ़  से  हुई  क्षति  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 सूचित  कर  दिया

 इन  राज्यों  को  कितनी  सहायता  प्रदान  की  और

 वर्ष  1985  में  बाढ़  के  खतरे  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  क्या  उपाय

 करने  पर  विचार  रहो

 कवि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा  :  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी

 गई  जान  कारी  के  अनुसार  घरों  तथा  सार्वजनिक  उपयोगिताओं  को  समुद्री  तूफान  तथा

 भारी  बर्षा  के  कारण  हुई  कुल  हानि  1983  में  2495.“  5  करोड़  रुपए  तथा  1984  में  1653.26

 करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 तथा  (३3)  आंध्र  प्रदेश  /

 मध्य  मेघालय

 उत्तर  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  ओर  पॉडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र
 ने  1984  के  दोरान  बाढ़ों

 तूफान  आने  की  सूचना  दी  है  ।

 198
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 1984-85  के  दोरान  बाढ़/समुद्री  तूफान  से  प्रभावित  राज्यों
 को
 अधिकतम

 लिखित  के-द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  है  :

 राज्य  दपए
 1.  आंध्र  प्रदेश  42:53  (1985-86  के  लिए  12-79

 ॥  करोड़  रुपए  शामिल

 2.  2.  असम  3912

 3.  बिहार  5894

 4.  कर्नाटक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 5.  केरल  21°33

 6.  मध्य  प्रदेश  591

 7.  मणिपुर  0:28

 8'  मेघालय  [4:76

 9.  उड़ीसा  23-43

 10.  राजस्थान  499

 11.  सिक्किम  390

 12.  तमिलनाइु  27°96

 13.  त्रिपुरा  799  (1985-86  के  लिए  0:68
 करोड़  रुपए  शामिल

 14.  उत्तर  प्रदेश  47:89

 15.  पश्चिमी  बंगाल  5868  (1985-86  के  लिए
 10:65  करोड़  रुपए

 शामिल

 16.  पाण्डिचेरी  0-19

 बाढ़  नियंत्रण  राज्य  का  विषय  बाढ़  विध्वंस  कम  करने  के  लिए  अपेक्षित  योजनाएं

 109
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 विन  पनभ+

 संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी  राज्य  योजनाओं  के  तहत  तैयार  और  कार्यान्वित्‌  की  जाती

 128  लाख  हैक्टार  क्षेत्र  बचाने  के  लिए  1984  तक  राज्य  सरकारों  द्वारा  निम्नलिखित

 बाढ़  नियंत्रणसं  बंधी  कार्य  किए  गए  हैं

 (1)  बांध  12531  कि०  मी०  ,

 (2)  जल  निकास  नालिय  26942  कि०  मी०

 (3)  नगरों को  बचाया  गया  '  353

 (4)  गांव  बसाए  गए  )
 '

 4696

 इसके  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  सभी  प्रमुख  बाढ़  प्रवण  बेसिनों  में  ठीक  समय

 पर  बाढ़  की  पूर्व  चेतावनी  देने  के  लिए  बाढ़  पूर्व  चेतावनी  संगठन  स्थापित  किया  ताकि  संबंधित

 ब्राधिक रण  राहत  तथा  बचाव  के  लिए  भग्रिम  कार्यवाही  कर  सकें  ।  प्रत्येक  वर्षा  मानसून  शुरू  होने

 से  पूर्व  यह  संकट  कां  सामना  करने  हेतु  तैयारी  संबंधी  आदर्श  कार्यकारी  योजना  में  दिए
 *  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  के आधार  पर  तैयारी  के  अग्रिम  उपाय  करने  के  लिए  राज्यों/संध  राज्य

 क्षेत्रों  को  पत्र  लिखता  है  ताकि  लोग  आपदा  के  समय  बेखबर  होकर  फंसन  इस  वर्ष  भी

 मानसन  आने  से  पहले  इसी  भ्रकार  की  सूचना  भेज  दी  जाएगी  ताकि  ठीक  समय  पर  उपयुक्स  अग्रिम

 कार्यवाही  करके  हानि  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ।

 तमिलनाडु  के  लिए  सूखा  सहायता

 3054.  श्री  बो०वो  देपाई  .  क्या  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बरैन-कौन  से  राज्य  सूखे  से  प्रभावित  हुए

 उक्त  सूखा  प्रभा  वित  क्षेत्रों  को  अब  तक  कुल  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता

 प्रदान  की  गई  है

 तथा  हेन्‍्द्रीय  सरकार  का  सूखा  प्रभावित  राज्यों  की  सहायता  करने  के  लिए  और  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  और

 कया  तमिलनाडु  सरकार  ने  राज्य  में  सूले
 की  रियिति

 से
 निपटने

 के  लिए  केन्द्र
 से

 67
 मा

 करोड  रुपए  की  सहायता  मांगी  है

 कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  उड़ीसा 'और  के  दौरान  आन

 हिमाचल

 मध्य उंड़ीसा'और उत्तर प्रदेश राज्यों
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 ने  सूखे  की  परिस्थितियों  की  सूचना  दी  और  घूला  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  अनुरोध

 अब  तक  इन  राज्यों  को  200.66  करोड़  रुपए  की  अधिकतम  केन्‍्द्  ऐय  सहायता  मंजूर
 की  गई  सरकार  ने  सूखे  की  तीव्रता  को  कम  करने  के  लिए  दीर्घकालीन  उपायों  के  रूप  में  सूखा
 प्रवाण  क्षेत्र  संकट  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  न्यूनतम  आवश्यकता

 प्रोत्सहन  बारानी  खेती  योजना  आदि  ज॑सी  कुछ  योजनाएं  पहले  से  ही  शुरु  की

 हुई  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सिमिता  स्थित  चेस्ट  क्लिनिक  के  लिए  धसराति  का  आबंडन

 3055.  श्री  जायमल  अवेदिन  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मुशिदाबाद  जिला  में  निमिता
 स्थित  चैस्ट  क्‍्लिनिक  मुंक्िदाबाद  और  मालदा  जिलों  से  संबंद्ध  लाखों  बीड़ी  मजदूरों  के  कल्याण  के

 लिए  इसलिये  कोई  सार्थक  भूमिका  नहीं  निभा  सकता  क्‍योंकि  उसकी  ओषधियों  के  लिए  प्रतिवर्ष
 केवल  15,000  रुपये  की  धनराशि  ब्लाबंटित  की  जाती

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  आबंटन  का  राशि  में  वृद्धि  करने  का  है
 ताकि  उक्त  क्लिनिक  अपना  कतंव्य  समुचित  रूप  से  पूरा  कर  ओर

 यदि  तो  उसमें  क्‍या  कारण  हैं  ?  ;

 क्रम  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  टो०  से  वर्ष  1984-85
 में  औषधियों  पर  39,032/-  रुपये  खर्च  किए  गए  हैं  और  चेस्ट  क्लिनिक  के  काम-काज  की

 पुनरीक्षा  करने  के  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  ओषधियों  के  लिए  स्वीकृत  राशि  में  वृद्धि  की  .

 जाएगी  ।

 समेकित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  का  चयन

 3056.  भरी  जायनल  अवेदिन  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  में  से निधंनतम  व्यक्तियोंਂ  में
 से  लाभाधियों  के  चयन

 के
 सम्बन्ध  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  समुचििम  कार्यान्वयन  में
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 «---+++लवन्‍न्‍  &ड<कडफफफई  ससफफकसडसबचस  ड  न  न्‍क्‍स  न  न  चाय  5  ७  +  me  «-----  .....  -------

 बाधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  बैंक  अधिकारी  इसमें  ऋण  देने  हेतु  व्यवहायंता  का  अभाव

 पाते

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  है/करने  का

 है  कि  लाभाथियों  का  चयन  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों के
 अनुसार  किया  और जग है

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कषि  ओर  प्रामोण  विकात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  छठी  योजना  के  दोरान  1985  तक  15

 मिलियन  परिवारों  को  सहायता  प्रदान  करने  का  लक्ष्य  जबकि  15.6  मिलियन  परिबारों  को

 सहायता  प्रदान  की  जा  चुकी  इससे  यह  स्पष्ट  होगा  कि  कुछ  चुने  हुए  लाभार्थियों  के  लिए  बैंकों

 से  ऋण  जुटाने  के  फ्रस्वरुप  यह  संभव  हो  सका  है  ।

 और  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  1983-84  में

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  शुरू  किया  उनकी  रिफपॉट  की  प्रतीक्षा  कीं  जा

 रही

 भाई  पटेल  ।  ः 3057
 ह  मोहन  सिह  राठबा

 |: क्‍या  थे  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 किन-किन  देशों  से  खाद्य  तेल  का  आयात  किया  गया

 किस-किस  ब्रान्ड  का  खाद्य  तेल  आयात  किया  गया  है  और  किस  दर  और

 देश  में  खाद्य  तेल  की  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  वर्ष  1985  के  दोरान  खाद्य  तेल  का

 आयात  करते  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  तथा  कितनी  मात्रा  आयात  किए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बरस  व  सरकार  विभिन्‍न  देशों

 खाद्य  तेलों  का  उनकी  किसी  तेल  विशेष
 के  लिए  उपभोक्ता  की

 उनकी  प्रतियोगि  दरें  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  में  करती
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 वित्तीय  वर्ष  1983-84  के  दोरान  846  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  14.09  लाख  मीटरी

 टन  खाद्य  तेलों  का  आयात  क्रिया  गया

 खाद्य  तेल  की  आयात  की  जाने  थाली  मात्रा  का  निर्णय  सरकार  द्वारा  समय-समय

 पर  बहुत  सी  जैसे  देशी  तेलों
 की  खाद्य  तेलों  की  सम्भावित  मांग  और  विदेशी

 मुद्रा  की  उपलभ्यता  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है

 जत्रिपक्षोय  औद्योगिक  समिति

 3058.  भ्रो  थम्पत  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  अंतर्गत  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  समितियां

 यदि  तो  समितियों  और  उनके  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दौरान  इन  समितियों  की  भायोजित  की  गई
 बैठकों  का  क्‍या  ब्यौरा  और

 इन  समितियों  ने  वर्ष  1983,  1983  और  1984  में  हुई  अपनी  बैठकों  में  क्‍या

 महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए  अथवा  सिफारिशें  की  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  हां

 और  गठित  की  गई  ओऔद्योगिक  उनके  सदस्यों  तथा  आयोजित  की

 गई  बेठकों  के  ब्योरे  विवरण  एक  में  दिए  गए  हैं  ।

 इन  सप्तितियों  द्वारा  किए  गए  निर्णयों  की  सिफारिशों  का  सार  विवरण  दो  में  दिया
 गया
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 विवरण-दो हर

 जट  उद्योग  संबंधी
 भौद्योगिक  समिति

 बागान  उद्योग

 सम्बन्धी  औद्योगिक
 समिति

 सिफा  रिश्लों  का  सार

 समिति  ने  निर्णय  लिया  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  जूट  उद्योग

 ट्रेंड  युनियनों  तथा  नियोजक  संगठनों  को  शौघ्र  त्रिपक्षीय  बैठः
 बुलानी  चाहिए  ताकि  मांग-पत्र  तथा  राज्य  श्रम  मंत्री  द्वारा  जूट  मिः
 श्रमिकों  के  कार्य  भार  और  वेतन  के  ग्रेडों  तथा  वेतनमानों  में  संशोध  ;
 के  संबंध  में  वर्ष  में  दिए  गए  करार  पंचाटों  को  लागू  न  करने  £
 बारे  में  विचार-विमर्श  किया  जा  सके  और  यह  मामला  छह  माह  5

 भीतर  तय  किया  जा  सके  ।  यदि  प्रस्तावित  त्रिपक्षीय  बैठक  किर्स
 निर्णय  पर  पहुंचने  में  असफल  रहती  है  तो  इस  मामले  को  ओऔद्योगिय
 विवाद  अधिनियम  के  अधीन  तय  किया  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम

 छट्टी  के  मामलों  के  निपटाने  के  लिए  एक  बठक  बुलानी  चाहिए  औः

 इस  मामले  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  देनी  पश्चिम
 बंगाल  में  विधि  मंत्रालय  के  अधीन  एक  कानूनी  सेल  गठित  करने  तथा
 दोषी  मिलों  द्वारा  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  अदा  न  करने  पर
 जूट  मिलों  को  सहायता  ,  के  रूप  में  भुगतान  के  लिए  मुख्य
 आयात  और  निर्यात  के  पास  बाकी  पड़ी  राशि  को  समजित  करने  के
 लिए  हर  संभव  प्रयास  किए  जांय  ।  समिति  ने  यह  भी  निर्णय  लिया
 कि  कारखाना  सलाह  रोवा  और  श्रम  विज्ञान  केन्द्र  महानिदेशांलय
 जूट  उद्योग  में  सुरक्षा  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक
 निर्देश  राज्य  सरकारें  इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाई  के
 बारे  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेंगी  ।  वे  राज्यों  में  निरीक्षण  तंत्र  को  भी

 सुदृढ़  बनाए

 यह  निर्णय  लिया  गया  कि  जो  राज्य  सरकारे  बागान  श्रम
 नियम  और  नियमों  को  लागू  कर  रही  उन्हें  इसके  कानूनी
 उपबन्धों  को  लागू  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  करने  चाहिए  और

 पीने का  चिकित्सा  शिशुगृहों  आदि  की  पर्याप्त

 सुविधाएं  सुनिश्चित  करनी  चाहिएं  ।  जहां  तक राज्यों  में  आवास
 घाओं  का  सम्बन्ध  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  इन  सदस्यों  पर  पहले

 सम्बन्धित राज्यों के आवास सलाहकार बोर्डो/समितियों में
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 विमर्श  किया  जाना  चाहिए  और  निर्माण  और  उनकी
 आवास  मन्त्रांलय  को  भेजनी  उनकी  टिप्पणियां  प्राप्त  कर
 लेने  के  इस  मामले  पर  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  वित्त  मन्त्रालय  के
 साथ  आगे  कार्यवाई  की  जानी  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बन्द  पड़े
 तथा  रुग्ण  बागानां  का  अधिग्रहण  करने  के  बारे  यह  सझाव  दिया
 गया  कि  श्रमिकों  ओर  नियोजकों  के  प्रतिनिधि  इस  मामले  पर  एक
 शञापन  तैयार  करें  ओर  उसे  वित्त  तथा  वाणिज्य  मन्त्री  को  प्रस्तुत  करें  ।
 इसके  याद  सम्बन्धित  मन्त्रियों  क ेसाथ  बैठठ  भी  की  जा  सकती  है
 तांकि  बागान  उद्योग  द्वारा  सामना  की  जा  रही  समस्या  को  उनके  ध्यान

 में  लाया  जा  सके  ।  भर

 रसायन  उद्योग  रेयन  और  स्टेपल  फाइवर  इंडस्ट्रीज  में  जबरी  तालाबन्दी

 सम्बन्धी  ओर  कामबंन्दी  के  बारे  समिति  ने  निर्णण  लिया  कि  इस  सम्बन्ध

 समिति  में  एक  नोट  बनाया  जाय  और  वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  जाँच  करने

 हेतु  उन्हें  भेजा  ज|।य  ।  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  प्रदूषण से  बचने  के

 लिए  तरन्त  और  समुचित  उपाय  किए  जाने  चाहिएं  ।

 दूरदर्शन  केस्ट्रों  को  स्थापना

 3059.  श्री  डाल  चन्द्र  जेस  :  कया  सूचता  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पन्‍ना  और  दमोह  जिलों  जैसे  क्षेत्रों  जहां  आसं-पास  के  क्षेत्रों  में  कोई  दूरदर्शन  केन्द्र  नहीं

 दर्शन  केन्द्रों  की  स्थापनां  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्या  मंत्री  बो०  एन०  :  देश  में  दूरदर्शन
 :  सेवा  का  विस्तार  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  चरणबद्ध  ढंग  किया  जा  रहा  इस

 पन्‍ना  और  दमोह  सहित  देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं
 उनमें  दूरदर्शन

 सेबा  की  व्यवस्था  करना  भावी  योजना  अवधियों  के  दोरान  दूरदशन  के  विस्तार  के  लिए  संसाधनों  के

 वास्तविक  आबंटन  पर  निर्भर  करेगा  |

 लेथो  चोमो  का  मल्य  बढ़ाता

 3060.  क्लवी  सो०  डो०  गामित  :  कया  खाथ  और  नागरिक  पूतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गन्ना  उत्पादकों  को  अलाभकारी  मूल्य  दिए  जाने  के  कारण  सहकारी  चीनी  मिलों
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 a  लत  है  वन  न्‍  न्‍  वी  नं  बीस

 के  प्रबंधकों  ने  लेवी  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  गैर-लेवी  की  चीनी  का  कोटा  बढ़ाने  की

 अनुमति  देने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  एस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  स्‍्लोर  नागरिक  पति  मंत्री  बोरेद  ओर  नेशनल  फेडरेशन
 फो-आपरेटिव  शुगर  फैक्ट्रीज  लिमिटेड  जो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सहकारी  क्षेत्र  में  फेक्ट्रियों  क ेलिए
 शीषस्थ  संस्था  ऐसी  कोई  विशिष्ट  मांग  प्राप्त  नहों  हुई  इस  क्षेत्र  में  पेश  आः

 रही  समस्याओं  के  सम्बध्ध  में  तथा  लेवी  मूल्यों  में  संशोधन  करने  के  लिए  घखालू  मौसम  के
 दौरान  विभिन्‍न  एसोसिएशनों/संस्थाओं  तथा  व्यक्तिगत  चीनी  फंक्ट्रियों  से  समय-समय  पर  सामान्य
 प्रकार  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  विभिन्‍्त  मुद्दों  और  सुझावों  की  जांच  की  गई

 पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  जिनमें  चीनी  मिलों  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों  को  गन्ने  का  लाभकारी

 मूल्य  देने  की  अवश्यकता  शामिल  सरकार  ने  1  1985  से,संशोधित  लेबो  मूल्य  अधिसूचित  ह

 किए  हैं  ।

 गुजरात  को  आधश्यक  वस्तुओं  को  सप्लाई

 306.  श्री  सी०  डो  ०  क्‍या  क्षाद  ओर  तागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  ने  मे  के  दौरान  प्रत्येक  तिमाही  में

 मोटे  मिट्टी  के
 तेत  और  खाद्य  तेलों  के  कितनी-कितनी  मात्रा  मांगी

 उक्त  उत्पादों  की  कितनी-कितनी  मात्रा  मंजूर  की  गई  और  बास्तव  में  कितनी  मात्रा

 सप्लाई  की  और

 गुजरात  की  मांग  पूरी  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ज्ाद  ओर  नागरिक पूल  मस्त्री  (  राब  बोरेस्द्र सिह  )  :  और

 न्य

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 खाद्यान्नों  तथा  खाद्य  तेलों  के  आबंटन  खले  बाजार  में  उपलब्धता  के  केवल  अनुपूरक

 ।

 स्वरूप के होते अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थिति ऊपर उल्लिखित बिवरण में बताई गई
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 हजार  मीटरी  टन

 वस्तु  जन  वरी  से  जुलाईसे  अक्तूबर  अक्तूबर
 1984  1984  1984  1984

 चावल  मांग  75.0  75.0  75.0  75.0

 आबंटन  22.5  22.5  22.5  22.5

 उठान  21.7  24.6  23.5  22.0

 मांग  84.5  95.7  99.8  121.8

 आबंटन  89:4  89.4  111.9  122.7

 उठान  18.5  28.9  37.5  50.3

 चीनी  मांग
 ं

 क्
 .  के

 46-1  46.1  46.1  46.1

 उठान  €्  @

 मिट्टी  मांग  मंक  केक  कक  कक

 का  तेल  आबंटन  138.2  128.9  127.6  144.2

 उठान  137.8  128.7  126.7  143.9

 खाद्य  मांग+॑  26.0  26.0  26.0  26.7  »

 तेल  आबंटन  14.5  16.8  24.0  वि  23.0

 उठान  4  198  25.7  19.8

 मोटे  अनाज  :  कोई  नियमित  मांग  अथवा  आबंटन  नहीं

 »  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  का  आवंटन  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  जरूरत  अथवा  मांग

 के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  1-10-1983  को  परियोजित  जनसंख्या  के  लिए  425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति

 उपलब्धता  के  आधार  पर  है  ।
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 ५८  इसमें  सीमा  सुरक्षा  बल/केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  को  आबंटित  की  गई  अल्प  मात्रा

 शामिल  नहीं
 है

 ८0  आबंटित  लेवी  चीनी  को  राज्य  सरकार  स्वयं  अपने  नामितों  के  जरिये  फंक्ट्रियों  से
 उठाने  की  व्यवस्था  कर  रही  है  ।

 *+
 गुजरात  सहित  विभिन्‍न  राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  मिट्टी  के  तेल  की  मांग  जरूरत

 का  मूल्यांकन  पिछले  वर्ष  की  उसी  अबधि  के  दौरान  किए  गए  आबंंटनों  में  की  अनुमति
 देकर  चार  मास  के  खण्ड  वर्ष  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  नियमित  आबंटन  के

 सूखे  एल०  पी०  जी०  तथा  साफ्ट  कोयले  बी  जेसी  विशिष्ट  स्थिति  से  निपटने  के  लिए
 अतिरिक्त  तदर्थ  निर्म  क्तियां  भी  की  जाती  है  ।

 +  -  तिमाही  औसत  आधार  पर  गणना  की  गई  है  ।

 हिन्दो  सलाहकार  समिति  को  बंठक

 3062.  श्रो  कृष्ण  प्रताप  क्‍या  कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 बरेंगे  कि  :  ि

 वष॑  1984  में  उनके  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  कितनी  बैठक

 हुई

 इन  बंठकों  में  कौन  से  प्रस्ताव  पारित  किए  और

 इन  प्रस्तावों  के  क्रियान्वयन  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  ओर  ग्रामोण  बिकास  मंत्री  :  कृषि  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार
 समिति  की  एक  बेठक  1984  के  दोरान  हुई  थी  ।

 और  समिति  ने  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  पारित  नदीं  किया  ।  समिति
 ने  प्रगति  की  समीक्षा  की  और  सरकारी  काम  काज  में  हिन्दी  का  प्रयोग  बढ़ाने  की आवश्यकता  पर
 बल  दिया  ।

 ]

 3063.  री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  खद्य  और  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  सरकार  ने  शहरों  के  बाजारो ंमें  शोधितः  आयालित  ल्लाद्य  तेलों  की  माँग  के

 दबाव  को  कम  करने के  लिए  छोटे  नंगरों  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  पैकेटो ंमे ंउक्त  तेल  की  सप्लाई

 करने  का  निर्णय  किया
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  राज्यों  में  आयातित  खाद्य  तेलों  को  पैक्ेटों  में  बन्द  करते  का  विकेन्द्रीकरण  और

 विस्तार  करके  उपभोक्ताओं  को  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  निर्देश  जारी  किए  गए  और

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  की  आवश्यकता  पर  भी  विचार  किया  है  और  इस  पर  बल

 दिया  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  इस  प्रकार  सुव्यवस्थित  किया  जाए  कि  उफ्भोक्ताओं

 को  विशेषकर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएਂ  उपलब्ध  हों  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेनद्र  :  और  छोटे  पैक  राज्य
 _

 सरकारों  को  अथवा  उनके  द्वारा  नामित  अभिकरणों  को  दिये  जाते  जो  उन्हे  नगरों  तथा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  उचित  दर  की  दुकानों/सहकारी  केन्द्रों  के  माध्यम  से  बेचने  के  लिए

 स्व॒तंत्र  शुरू  यह  योजना  चार  दिल्‍ली  और  मद्रास  में  मुरू  की

 गयी  परन्तु  अब  यह  योजना  बीस  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  स्थानों  में  जागू  की  जा

 चुकी
 e

 सार्वजनिक  क्षेत्र  का  प्रतिष्ठान  हिन्दुस्तान  बेजीटेबल  आयल्स  कारपोरेणन  आयातित  खाद्य

 तेलों  को  छोटे  पैकों  में  पैक  कर  रहा  है  ।  इस  निगम  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  पैकिंग  यूनिटों  की  स्थापना

 की

 जी  हां  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आअंटित  प्लाटों  का  खालो  रहना

 3064.  भरी  राम  बहादुर  तिह  :  क्‍या  सिर्माण  और  आबधास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  में  1975-76  के  दौरान  लाटरी  के

 माध्यम  से  आबंटित  प्लाट  अभी  तक  खाली  पड़े  हैं  और  आबंटितियों  ने  भवनों  का  निर्माण  कार्य  अभी

 तक  प्रास्म्भ  नहीं  किया  भर

 सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  विचार  है  कि  ये  भाबंटी  अपने  प्लाटों

 को  ऊंचे  लाभ  पर  मुख्तारनामे  पर  न  बेच  दें  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अब्डुल  :  हां  ।
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 eee  हारी  ला

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सावधानी  बतौर  भूमि  के  अन्तरण  वाले  सामान्य  मुख्तारन'में  के

 पंजीकरण  बन्द  कर  दिए  पट्टा  विलेख  की  शर्तों  के  सिवाय  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  के

 अनुमोदन  आबंटी
 को  10  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  प्लाट  के  अपने  अधिकारों  को  पुनः  बेच  देने

 अथवा  अन्तरण  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  जब  भी  पढ्टे  की  शर्तों  के  उल्लंघन  अथवा

 मुख्त।रनामे  पर  आधारित  सौदे  उनके  ध्यान  में  आते  हैं  ।  दिल्ली  विकनस  प्र  घिकरण  सम्बन्धित

 आरबटियों  के  पटटों  को  निरस्त  करने  की  कार्यवाही  करता  है  ।

 विल्‍ली  में  बनस्पति  धी  को  सप्लाई  ५

 |

 3065.  श्री  राम  बहावुर  ,  म््री
 लो  कालो  प्रसाद  पाष्डंय

 |
 ता  सोध  और  नार्गाःक  पू्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  वनस्पति  घी  के  मूल्य  वनस्पति  उत्तादकों  के  साथ  परामर्श  करके

 निश्चित  किये  गये

 यदि  तो  निश्चित  किये  गये  नये  मुल्य  कण

 खुले  बाजार  में  वनस्पति  घी  की  पर्याप्त  उपलब्धना  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या
 प्रयास  करने  का  विचार

 क्‍या  इससे  पहले  राशन  कार्डधारी  अपने  वास्तधिक  उपयोग  के  लिए  वनस्पंति  थी  का

 एक  बढ़ा  टिन  ब्रति  मास  प्राप्त  कर  सकता

 क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  सुविधा  को

 कारण  और

 43  पर  लेलिया  यदि  तो  इसके  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विद्वार  दिल्ली  के  लोगों  के  लिए  यह  सुविधा  फिर  से  बहाल  करने
 का  है  ओर  यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ? ।  94

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  बीरेम्  :  वनस्पति  बिनिर्माताओं  को  दो

 एसोसियेशनों  के  साथ  हुए  विचार-विमर्श  के  उद्योग  द्वारा  एक  स्वैच्छिक  मूल्य  समझौते
 का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  विभिन्न  पैकों  के अधिकतम  खुदरा  मूल्य  करों  को  निम्न
 प्रकार  नियत  किए  गए  हैं  .
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 लव  ता  ४ਂ  नतनतनतननन  लन  नी  जननी  न ननयः।तयनननानन-नननननन-ननन-ननयनमन-3++-+++3...ब..>.>+-कम+3»-...

 पेक

 अधिकतम  खुदरा  मूल्य
 20  कि०  ग्रा०  तीन  318.90

 15  कि०  ग्रा०  टीन  '  244.50

 10  कि०  ग्रा०  टीन  171.60

 10  कि०  पोली  जार  169.10

 5  कि०  ग्रा०  टीन  90:00
 '

 $  कि०  ग्रा०  पोली  जार  87.20

 2  कि०  क्रा०  टीन  39°00

 2  कि०  ग्रा०  पोली  जार  37.00

 1  कि०  ग्रा०  पोली  जार  _  18.75

 1  कि०  ग्रा०  पोख  16.70

 3  कि०  ग्रा०  पोच  8.60

 खुले  बाजार  में  वनस्पति  घी  की  उपलब्यता  सुनिश्चित  करने  के  सरकार
 स्पति  उत्पादन  की  परिवीक्षा  कर  रहीं  है  और  उसने  देश  भर  में  एक  समान  अधिकतम

 मूल्य
 निर्धारित  किया  इसके  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  को  सलाह  दी  गई  है  कि
 वे  राज्य  सरकार  के  नामितों  अथवा  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बिक्री  के  लिए
 अपने  क्षेत्रों  में  उत्पादिन  वनस्पति  की  लगभग  30%  मात्रा  की  वसूली  कर  सकते

 संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  ने  सुपर  बाजार  की  सभी  थोक  उपभोक्ता
 सहकारी  केन्द्रीय  दिल्ली  राज्य  नागरिक  पूर्ति  निगम  और  राष्ट्रीय  उपभोक्ता

 कारी  संछ  के  माध्यम  से  वनस्पति  घी  की  बिक्री  की  व्यवस्था  की  सरकारी  क  लोनियों  और  उन
 कालोनियों  में  जहां  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोग  रहते  में  इसे  चलती-फिरती  दुकानों  के
 माध्यम  से  भी  बेचा  जाता  है  ।

 से  दिल्ली  प्रग्गासन
 के

 राशन  काइंधारियों  को  प्रतिमाह  वनस्पति  का

 एक  टीन  सप्लाई  करने  की  सुविधा  को  थोक  विक्र  ताओं  द्वारा  कदाचार  किए  जाने  के  अप्रैल

 1984  से  समाप्त  कर  दिया  गया
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 किः  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  कुल  भंडारण  क्षमता  कया

 भंडारण  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिये  बया  प्रयास  किये  गये  और

 क्या  थाद्यानों  की  फालतू  मात्रा  के  निर्यात  का  विचार  है  और  यदि  तो  तस्सम्बन्धी
 न्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद  ओर  नागरिक  पूतति  मंत्री  बोरेत  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास
 31-12-1984  को  अपनी  और  किराये  की  मिलाकर  ढ़की  हुई  भंडारण  क्षमता  192.6  लाख

 मीटरी  टन  थी  ।

 निगम  के  पास  उपलब्ध  अपनी  और  किराये  दोनों  की  भंडारण  क्षमता  में  वृद्धि  हुई

 यह  क्षमता  31-3-1980  को  161.9  लाख  मीटरी  टन  थी  जो  कि  बढ़कर  31-12-84  2-84  को  192.6

 लाख  मीटरी  टन  हो  इसमें  30.8  लाख  मीटरी  टन  की  बढ़ोत्तरी  हुई  ।  निगम  1985-86

 के  दोरान  ।5.25  लाख  मीटरी  टन  अरिरिक्त  क्षमता  का  निर्माण  करवाने  की  सम्भावना  है  और  बह
 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  राज्य  भाण्डाग,र  निगमों  और  अन्य  स्रोतों  से  अतिरिक्त  क्षमता  कि  राये

 पर  लेने  के  लिए  भी  प्रयत्न  कर  रहा  इसके  निगम  अपेक्षित  मात्रा  में  कवर  और  प्लिंथ
 भण्डारण  सुविधाओं  के  रूप  में  अस्थायी  भण्डारण  प्रबन्ध  भो  कर  रहा  है  ।

 ह
 सूखे  से  प्रभावित  कुछेक  अफ्रीकी  देशों  को  सहायता  के  रूप  में  एक  लाख  मीटरी  टन

 गेहूं  सप्लाई  करने  का  फैसला  किया  गया  भारत-सोवियत  व्यापार  प्रोटोकोल  में  सोवियत  रूस  को

 पांच  लाख  मीट  टन  गेहूं  का  निर्यात  करने  की  ब्यवस्था  की  गई  (»  यदि  आवश्यक और  ब्यवहाय॑

 हुआ  तो  सरकार  देश  से  और  गेहूं  भी  निर्यात  कर  सकती  है  ।

 भण्डागार  निगम  को  भण्डारण  क्षमता

 3067.  भीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  भण्डागार  निगम  स्थापित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 क्‍या  केन्द्रीय  भण्डार  सावेजनिक  क्रण्डागार  योजना  के  अन्तर्गत  अतिरिक्त

 भण्डारण  क्षमता  बढ़ा
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 यदि  तो  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  द्वारा  वर्ष  1985-86  में  कितनी  अतिरिक्त
 भण्डारण  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार  और

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बौरेम्द  :  सेन्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन
 की  स्थापना  क्रषि  उबंरकों  तथा  कुछ  अन्य  वस्तुओं  का  भण्डारण  करने  के  लिए  उपयुक्त
 स्थानों  पर  भण्डारण  सुविधाएं  देने  के  लिए  की  गई  है  ।  ।

 है

 हां  -

 और  सेन्ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  द्वारा  1985-86  के  दौरान  6.00
 लाख  मीटरी  टन  भण्डारण  क्षमता  प्री  कर  लिए  जाने  की  उभ्मीद  1985-86  के  लिए
 अनुमोदित  परिव्यय  18.52  करोड़  रुपये  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  और  परिव्यय  को

 3, अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 जमशैवपुर  दूरदशन  केन्द्र  से  दोषपूर्ण  प्रसारण

 3068.  श्री  हस्तान  सोल्लाह  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  उन्हें  जमशेदपुर  सिटीजन्स  जमशेदपुर  के  महासचिव की
 ओर  से  जमशेदपुर  दूरदर्शन

 के  रिले  केन्द्र  के  दोषों  को  दूर  करने  के
 लिए  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 और

 यहि  तो  इन  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०

 हां  ।

 दूरदर्शन  के  स्वीकृत  फ्रीक्वेंसी  बेंड  में  कुछ  स्थानीय  सिगनल  उपकरणों  के

 प्रचालन  के  कारण  जमशेदपुर  के  द्रदर्शन  रिले  के  प्र  षणों  में  हुए  हस्तक्षप  को  उस

 फ्रीकवे ंसी  बैंड  मे ंसिगनल  उपकरणों  के  प्रचालन  को  रिक्त  करके  दूर  किया  जा  चुका  है  ।

 -  राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  को  क्रियान्विति

 3069.  श्री  बृद्धि लन्‍्द  जेन  :  क्‍या  कृषि  और  ग्रामोम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  राज्यों  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंत्रम  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  से

 कार्यक्रम  के  लक्ष्य  प्राप्त  हों  गये
 .

 क्‍या  सरकार  का  योजना  को  और  अधिक  सफल  बनाने  के  लिए  इममें  कुछ  ओर

 सुधार  करने  का  और

 क्‍या  धनराशि  की  मात्रा  बढ़ाने  का  सरकार  का  विधार  है  ?

 कृषि  ओर  विकास  मंजालय  में  दास्य  संत्री  अन्टूलाल  :  विभिन्‍न

 राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यावयनत  की  प्रगति

 कुल  मिलाकर  संतोषजनक  रही  है  तथा  इस  कार्यक्रम  के  उद्देश्य  सामान्यत  हासिल  कर  लिए
 गये  है  ।

 ह
 नव

 इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सुधार  लाने  के  लिए  सब  प्रकार  के  प्रयास  किए
 जा  रहे  इस  समय  कार्यक्रम  के  मूल  विषय  में  कोई  बुनियादी  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं

 है  ।

 1985-86  के  केन्द्र  सरकार  के  बजट  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए
 230  करोड़  रुपये  की  राशि  का  प्रस्ताव  किया  गया

 है
 ।  यह  1984-85  की  राशि  के  बराबर  है  ओर

 यदि  जरूरत  हुई  तो  इसे  बाद  में  बढ़ा  दिया  जाएगा  ।

 संसद  समाचारों  का  प्रसारण

 3070.  श्री  बो०  सोमनाप्रीसवरा  राब  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 ढ्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संसद  सभाचार  इस  समय  केवल  हिन्दी  और  अंग्रेजी  भाषा  में  ही  प्रसारित  किये

 जाते  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  संसद  सत्र  के  आकाशवाणी  ने  संसद्‌
 समाचारों  का  प्रसारण  प्रतिदिन  प्रत्येक  राज्य  में  उस  राज्य  की  सरकारी  भाषा  में  करने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठाने  का  है

 ?

 सूचता  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  हां  ।

 इम  पालियामेंटਂ  या  समीक्षाਂ  को  संजाल  के  सभी  केन्द्रों
 द्वारा  रिले  किया  जाता  व
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 खाड़ो  के  देशों  में  कुशल  ओर  अक्वशल  भारतीय  अभिक

 3071,  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्ताबत  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  अरब  अमीरात  जंसे  खाड़ी  के  देशों  में  कार्य  कर  रहे

 कुशल  और  अकुशल  भारतीय  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  ॥॒

 क्‍या  इन  श्रमिकों  को  ऐसी  गर-सरकारी  अथवा  कम्पनियों  में  नियुक्त
 किया  गया  है  जहां  उन्हें  यूरोप  तथा  अन्य  एशियाई  देशों  के  श्रमिकों  की  तुलना  में  कम  वेतन  दिया

 जाता  और

 ु
 यदि  तो  क्‍या  इन  श्रमिकों  के  साथ  हो  रहे  भेदभाव  ओर  आ्थिक  शोषण  को  दूर

 करने  के  लिये  सरकार  इन  देशों  के  दूतावासों  के  साथ  बातचीत  करेगी  जिससे  कि  किसी  न्यायोत्रित

 समझौते  पर  पहुँचा  जा  सके  ?
 वि

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  संयुक्त

 अरब  अमीरात  ओर  खाड़ी  के  देशों  में  इस  समय  कार्य  कर  रहे  कुशल  तथा  अक्ुशल  भारतीय  श्रमिकों

 की  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 संयुक्त  अरब  अमी  रात

 '
 2,50,000

 सऊदी  अरब  2,40,000

 कुवैत

 ह
 1,15,000

 ओमान  1,00,000

 कातार
 40,000

 लीबिया
 40,000

 *  बहरीन  30,000

 यमन  अरब  रिपब्लिक  8,000

 यमन  जनतंत्रीय  गणराज्य  2,000

 इन  देंशों  में  भारतीय  श्रमिक  निजी  व  सावंजनिक  तथा  सरकारी  एजेन्सियों  दोनों  में

 नियोजित  एशियाई  देशों  के  श्रमिकों  को  दी  गई  मजदूरी  की  तुलना  में  इन  श्रमिकों  की
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 मजदूरी  ज्य;दा  जबकि  तदनरूपी  वर्गों  के  यूरोपियन  श्रमिकों  को  दी  गई  मजदूरी  की  तुलना  में

 भारतीय  श्रमिकों  की  मजदूरी  कम  है  ।  ‘

 जब  कभी  इन  श्रमिकों  के  साथ  हो  रहे  भेद-भाव  और  आधिक  शोषण  का  कोई

 मामला  सरकार  के  ध्यान  में  आता  तो  उंस  मामले  को  भारतीय  दूतावासों  के  माध्यम  से  संबंधित

 देश  की  सरकार  के  साथ  उठाया  जाता

 3072.  श्री  डो०पी०  जबेजा  :  कया  कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वर्ष  1984  और  1985  में  जिन  कम्पनियों  को  विदेशी  मत्स्य  नोकाओं  को  किराए  पर

 दिए  जाने  के  लिए  मंजूरी  प्राप्त  हुई  उनका  ब्योरा  क्या

 इन  कम्पनियों  के  निदेशकों  के  ब्योरे  क्य  और

 विदेशी  मत्स्य  पोतों  का  उपयोग  ब.रने  के  लिए  इस  प्रकार  के  धार्टर  लाइसेंस  मंजूर
 करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  ओर  विकास  मंत्री  बूटा  :  ओर  1985  के  दौरान  83
 के  लिए  27  कम्पनियों  को  विदेशी  मत्स्यन  ट्रालर  किराये  पर  लेने  के  लिए  मांग  पत्र  आरी

 किए  1984  तथा  1985  के  दोरान  ]।  जलयानों  को  भाड़े  पर  लेने  के  लिए

 5  कंपनियों  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  को  ही  अनुज्ञा-पत्र  जारी  किए  गए

 विवरण  संलग्न  है  ।

 भारतीय  समुद्री  जोन  जजयानों  द्वारा  मत्स्यन  1981
 के  प्रावधानों  तथा  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  द्वारा  चार्टर  नीति  लागू  की  जाती  इस  नीति

 का  लक्ष्य  भारतीय  चार्टरों  द्वारा  अनिवायं  खरीद  के  माध्यम  से  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले

 जलयानों  के  बेड़े  को  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  अपरम्परागत  मछलियों  के  लिए

 समुद्र  पर  मंडियां  स्थापित  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  आधिक  ब्यवद्यायंता  स्थापित

 करना  है  ।
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 5.  मैसर्ज  लिओण०्सी०  फूड  प्राण्लिण  2  श्री  शमशेर  सिंह
 नई  दिल्‍ली  श्री  जै०एम०  भंडारी

 नई दिल्‍ली श्री  तकनीकी  निदेशक

 श्री  आर०एस०
 संचालन  निदेशक  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंधान  संस्थान  की  शालाओं  पर  शच्च  को  गयो  धरराशि

 3073.  श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  कृषि  ओर  ग्रामोण  यिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अन्तर  ष्ट्रीय  फसल  अनुसंधान  संस्थान  ने  जम्मू  और  काश्मी
 उत्तर  जोधपुर  और  ग्वालियर  में  अपनी  शारूएं  खोली  और

 इस  संस्थान  का  तथा  उसकी  शाखाओं  का  कुल  वार्षिक  खर्च  कितना  है  ?

 कवि  और  ग्रामोण  विकास  मंत्री  बूटा
 :  भारत  में  इक्रीसेट  की  इस  तरह

 की  कोई  शाला  नहों  फिर  जम्मू  ओर  उत्तर  प्रदेश  ओर  ग्वालियर  में  दूसरों  के
 साथ  इसका  सहयोगात्मक  कार्यक्रम  है  ।

 वर्ण  1984  के  दोरान  इक्तीसेट  के  सस्पूर्ण  कार्यक्रम  पर  कुल  करीब  20.9  मिलियन 1

 यू०एस०  डालर  खर्च  किया  गया  ।

 नये  द्रदह्न  पारेवण  केन्द्र  खोलता

 3074.  क्री  मूल  लम्द  डागा  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  वर्ष  1981  एक  लाख  अथवा  उससे  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  स्थानों
 220  दूरदश्शन  पारेषण  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  सिया  गया  था

 यदि  तो  उनमें  कितने  केन्द्र  खोल  दिये  यये  हैं  और  वर्ष  1984-85  और  1985-8
 के  दोरान  कितने  केम्द्रों  ने  पारेषण  शुरू  कर  दिया

 वर्ष  1982-83  ओर  1983-84  के  दोरान  दुरदर्शन  पारेषण  केन्द्रों  की  स्थापना
 कितनी  धनराश्षि  खर्च  की  गई  है  और  उनके  आयात  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  भौर

 12



 लिखित  उत्तर  15  1985

 चलन  न  बनननननभनानाना  न  की  यन  +9कनानिनन  जमाने  बेमननब  न  ननानकन अमम+  ५  नम  नननजा  जल  जल  मन  जन  कलम  —  ज्ल-+  जज  नलजनतओ  «०»

 इस  क्षेत्र  में  कितने  अधिकारियों  ने  विदेश  से  प्रशिक्षण  लिया  है  और  उनके  प्रशिक्षण

 पर  कितनी  घनराशि  खर्च  हुई
 है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  छठी

 योजना  के  अंत  तक  देश  में  दरदर्शन  ट्रांसमीटरों  की  संख्या  बढ़ा  कर  180  करने  के  उद्देश्य  से

 दर्शन  के  विस्तार  की  विशेष  योजना  1983  में  अनुमोदित  की  गई  थी  ।  एक  लाख  तथा  इससे
 अधिक  ट्रांसमीटरों  के  स्थानों  का  निर्णय  करने  के  लिए  मुख्य  बातों  में  से  एक  थी  ।

 1984-85  के  दौरान  127  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  किए  गये  थे  जिससे  देश  में
 इस  समय  कार्य  कर  रहे  दरदर्शन  ट्रांसमीटरों  को  कुल  संख्या  172  हो  गई  1985-86  के
 दौरान  अब  कोई  दरदर्शन  ट्रांसमीटर  चालू  नहीं  किया  गया  है  ।

 1982-83  तथा  198  3-84  के  दौरान  दूरदर्शन  ट्रांममीटरों  की  स्थापना  पर  हुए  खर्च
 को  राशि  तथा  उसमें  इस  मंत्रालय  द्वारा  रिलीच  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  भाग  इस  प्रकार  है  न

 वर्ष  खर्च  को  गई  राशि
 ओ  हु

 के  लिए  रिलीच
 .  की  गई  विदेशी  मुद्रा

 1982-83  1093.52  लाख  रु०  154.36  लाख  रु०

 1983-84  2113.35  स्लाख  रु०  124.61  लाख  रु०
 हरा

 विशेष  योजना  की  परियोजनाओं  के  आयोजन  या  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  दूरदर्शन
 के  किसी  अधिकारी  को  विदेश  में  प्रशिक्षित  नहीं  किया  गया  ।

 वर्ष  1981-83  के  दोरान  कारखातों  में  दर्धघटनाओं  में  मरने  बाले  श्रमिकों  के
 उत्तराधिकारियों  को  दिया  गया  मुआवजा  ।

 ]
 3075.  भ्री  मूल  अन्‍्द  डागा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981,  1982  और  1983  में  कारखानों  में  काम  करते  हुए  दुघंटनाओं  के  कारण

 मरने  वाले  श्रमिकों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 अब  तक  कितने  मृतकों  के  उत्तराधिकारियों  को  मुआवजे  की  अदायगी  कर  दी  गई

 प्रत्येक  मृतक  के  उत्तराधिकारी  को  अब  तक  कितनी  शनराशि  मुआवजे  के  रूप  में  दो

 गई
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 अब  तक  कितने  मृतकों  के  निकट  संबंधियों  को  मुआवजे  की  अदायगी  नहीं  की  गई  है
 और

 (8)  तत्सम्वन्धी  कारणों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  सूत्रना  राज्य
 संत्र  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  यथा-समय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी

 जाएगी  ।  जे

 देश  में  गंदो  बस्तियों  में  रहने  व  लो  को  बुनियादी
 सुविधाएं  उपलब्ध  कराना

 3076  श्रो  मूल  अम्द  डागा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 45.  ३७
 १ देश  में  कुल  कितने  व्यक्ति  गन्दी  बस्तियों

 उपलब्ध  नहीं

 .  क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गंदी  बस्तियों  क ेलिए  एक  णोजना  बनाई  गई  थी  कि
 गंदी  बस्तियों  में  रहते  वाले  कम  से  कम  एक  करोड़

 लोगों  को  पर्यावर्णीय  सुधार  का  लाभ  मिलना
 और

 रह  रहे  जहां  बुनियादी  सुविधाएं

 यदि  तो  शहर-वार  और  राज्य  वार  गंदी  बस्तियों  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की
 गई  और  उससे  कितने  लोगों  को  लाभ  हुआ  ?

 निर्माण  और  आवास  भन्‍त्री  अब्बुल  :  देश  में  उन  मलिन  जहां
 मूलभूत  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  में  रह  रहे  लोगों  की  कुल  संब्या  का  पता  लगाने  के  लिए  अखिल
 भारतीय  आधार  पर  कोई  बिस्त॒त  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  राज्य  सरकारों  द्वारा  लगाये
 गये  अस्थाई  अनुमानों  के  आधार  पर  देश  में  मलिन  बस्ती  निवासियों  की  संख्या  280  लाख  के
 करोब  है  ।

 हां  ।

 छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  किये  गये  व्यय  तथा  लाभान्वित  मलिन  अस्ती
 निवासियों  के  राज्य-बार  ब्यौरों  का विवरण  अनुलग्नक  में  दिया  गया  शहर-वार  ब्यौरे  उपसब्ध

 नहीं  हैं

 ।



 '
 लिखित  उत्तर  15  1985

 Sac  किक

 छठी  योजना  के  दोरान  नगरीय  मलिन  बस्तो  पर्यावर्णीय  योजना  ०  यू०एस०  )
 के  अंतर्गत  व्यय  को  गई  राशि  तथा  लाभाग्वित  किए  गए  सलिन  अस्तो

 शआासियों  को  संख्या  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण

 ने  जन  लानत  न
 ऋणसं०  राज्य|संघ राज्य  क्षेत्र  ई०आईण०्यू०एस०  (1980-81  से  लाभान्वित  व्यक्तियों  की

 1983-84  पर  संख्या  (1980-81  से
 व्यय  की  गई  राशि  1984-84

 रुपये  में  )  1985

 जप
 -

 णाणन्‍न्‍शन्‍०्णणििण

 आंधा  प्रदेश  '  ena

 2.  असम
 45.00  36285

 3.  बिहार  209.00  36285

 4.  गुजरात  234.99  183087

 4.  हरियाणा  350.00  356156

 6.  हिमाचल  प्रदेश  350.00  291758

 7.  जन्मू  तथा  कश्मीर  559.00  37514

 8.  केरल  559.00  173298

 9.  कर्नाटक  549.25  90114

 9.  मध्य  प्रदेश  549.25  382231

 10.  महाराष्ट्र  .  2229.52  371761

 1.1.  मणिपुर  2229.52  6243

 12.  मेघालय  13.42  2204

 ३4.  उड़ीसा
 18.77  89350

 14.  पंजाब  445.00  89350
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 16.  राजस्थान  438.55  316538

 17.  सिक्किम  10  00  188  35

 18.  तमिलनाडु  1416.59  1059094

 19.  त्रिपुरा  28.39  2720

 20.  उत्तर  प्रदेश  830.40  839278

 21.  पश्चिम  बंगाल  2176.00  666000

 योग  :__ 12248.50  8196268  683748
 22.  दिल्‍ली  825.00  683748

 24.  गोआ  27.68  25000

 24.  मिजारम  35.22  25000

 25.  पांडिचरी  35.22  792048
 योग  906.50  792048

 ६9883

 व्यय  के  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  तथा  84-85  के  व्यय  आंकड़े  उपलब्ध  नहों  हैं  ।

 चावल  ओर  बाजरा  के  लेबो  मूल्य  में  वृद्ध

 ]

 3077.  श्री  एस  ०एप्र०  गुरड़डो
 :  क्या  खाद्य  और  नागारक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कुछ  बस्तुओं  के  लेडी  मूल्यों  में  ब॒द्धि  की

 यदि  तो  वर्ष  1882  से  1985  तक  चावल  और  बाजरा  के  लेवी

 मूल्यों  में  वृद्धि  की  वर्षवार  स्थिति  क्या  और

 क्‍या  यह  वृद्धि  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  सभी  सार्वजनिक  खरीद

 एजेंसियों  द्वारा  अपनाई  गई  है  ?

 133
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 न  -  न  िनिनाओन  चना 4  नी  ललीीतीनय  +  वनीनीनग>:2तलनीन-नीनननीनन-+-+ न  लन-+  कक  अननन-नन  गन  4333.  न  न ONE  +  ललिता  क्‍अननिनजओऑिलन  पनजगननननान->+  3  उनजरनग#2फनननगनफग->ऋपन्‍त  oe  हर  ०

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेख  :  और  विपणन  मौसम
 3  से  142/-..  तक  गेहूं  धान  और  बाजरा  के  +सूली/समर्थन  मूल्य  निम्नानुसार  है  :

 विकास  प्रति

 गेहूं
 बाजरा

 बढ़िया  बहुत  बढ़िया

 530/-

 घोषित  नहीं  किए  गए  घोषित  नहीं  किए  गए

 हां  ।

 उड़ोसा  के  लिए  कृषि  बिकास  कार्यक्रम

 3078.  भरी  जगस्नाथ  पटमायक  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कौन-कौन  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  कृषि  विकास

 कार्यक्रम  क्रियान्वित  करने  का  विचार  भौर

 -  योजना  अवधि  के  दोरान  उड़ीसा  में  क्रियान्वित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  का

 ब्यौरा  क्या

 कंथि  और  ग्रामोण  विकास  मंत्री  दूटा  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  संरचना

 के  दौरान  आदान  आपूर्ति  आदि  गति  के  अनुरूप  मुख्यतः  सांस्थानिक  संरचना  के

 निर्माण  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  अनेक  कृषि  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  द्वारा  सातवीं  योजना  पास  किए  जाने  के  बाद  इन  भ्रस्ताबों
 को

 अन्तिम  रूप  दिया

 प्रस्तावों

 सात  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  उड़ीसा

 राज  में  क्रियास्ययन  सम्बस्धी  प्रस्ताथों  के  तहत  कृषि  ओर  उससे  सम्बद्ध  क्षेत्रों  अर्थात  फसल  उत्पादन

 तथा  पौध  संरक्षण  सम्बन्धी  मात्स

 विस्तार आदि सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख कार्यकलापों को लाए जाने की संभावना है ।
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 मिजोरम  को  चावल  को  पूर्ति  में  परिवहन  सम्मस्धी  बिलस्थਂ

 3079.  भ्रो  लालडहोमा  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मिभोरम  को  आबंटित  बड़ी-मात्रा  में  चावल  गोहाटी  और  न्यू  बोंगाइगांव  की  बड़ी

 लाहन  के  स्थानों  पर  लम्बे  समय  तक  बिना  भेजे  पड़े  रहते  हैं  जिनके  कारण  मिजोरम  के  लोगों  को

 भूख  से  तीड़ित  रहना  पड़ता

 क्‍या  दुलाई  ठेकेदारों  को  कई  बार  कहा  गया  है  कि  वे  गोहाटी  की  बजाए  जहां  मिजोरम

 सरकार  के  इनाई  ठेके  नठीं  हैं  और  इसके  कारण  अत्यधिक  अ  पु  प्रत्वा  होती  है  किस्टी  अन्‍य  स्थानों

 से  चावल  की  सुपुदंगी  प्राप्त

 1984  से  1985  के  बीच  न्यू  बोंगाइगांव  और  गोहाटी  स ेकिस-किस  तारीख

 को  चावल/गेहूं  की  ढुलाई  के  लिए  डिब्बे  युक्त  किये  गए  और  वे  डिन्के  किन-+िन  तारीखों  को

 सिलचर  में  अपने  गतब्य  स्थान  पर  और

 गंतव्य  स्थान  अर्थात  सिलचर  में  समय  पर  और  निगमित  सुपुर्दंगी  के  लिए  रेलवे  और

 रोडवेज  के  माध्यम  से  चावल/गेहूं/चीनी  की  ढुलाई  में  बेटतर  समन्वय  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 खायय  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  बरेग  :  ओर  मिजोरम  को  खाद्यान्नों

 की  सप्लाई  सामान्यतः  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सिलचर  स्थित  डिपो  से  की  जाती  लुमडिंग

 ब<रपुर  सेक्शन  से  आगे  रेलवे  की  सीमित  दुलाई  क्षमता  को  देखते  हुए  और  रेल  संचलन  की  अनुपृति
 के  उह्श्य  से  कभी-कभी  गुहाटी  और  अन्य  ब्राड  गेज  स्थलों  से  सड़क  द्वारा  खाद्यान्‍्नों  का  संचलन

 किया  जाता  है  |  मिजोरम  सरकार  गुहाटी  और  अन्य  भ्राड़  गेज  स्थलों  से  प्रतिमास  2000  मीटरी

 टन  चावन  उठाने  के  लिए  हाल  ही  में  सहमत  हुई  चावल  की  शेष  मात्रा  की  सप्लाई  सिल्खर

 ह्थित  डिपो  से  की  जाती  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  भी  खाद्य,न्नों  को  गुहाटी  तथा  बोंगाहगांव
 से  भिल्चर  ले  जाने  के  लिए  ठेकेदार  नियुक्त  किए  हैं  ।

 न्यू  बोंगाइगांव  तथा  गुहाटी  से  बुक  किए  गए  रेल  बंथनों  और  उनके  सिल्वर  पहुंचने
 के  तारीख-वार  ब्यौरे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  1984  तथा  1985  के  बीच  सिल्‍्खर
 में  निम्नलिखित  बेगन  रिलीज  किए  गए  थे  :

 मास
 ः  मा

 किए  गऐ  बंगनों  की  सख्या

 >  _ __.___ई.[.:.:. -  बल  गे  बड़े

 1984  456  न

 353  323  656

 1985  333  342  540
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 थाद्याननों  और  चीनी  की  दुलाई  में  बेहतर  समन्वय  करने  के  लिए  मिजोरम  सरकार

 को  गुवाहाटी  तथा  अन्य  ब्लाड  गेज  स्थलों  से  सड़क  द्वारा  चाबल  का  स्टाक  उठाने  की  अनुमति
 रेलवे  की  सलाह  से  अन्तर  डिपो  संचालन  की  व्यवस्था  मिजोरम  को  सप्लाई  करने  के  लिए
 करीमगंज  तक  नदी  मार्ग  द्वारा  खाद्यान्नों  को  ले  जाने  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगाने  के  लिए
 देश  जारी  किए  गए  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  को  खाद्यान्नों  के  प्र षक  में  वृद्धि  करने  के  लिए  रेलबे  से

 अनुरोध  किया  गया  है  और  स्थिति  पर  बराबर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 सिजोरम  में  अदरक  को  सजअरोी  बिक्री

 3080.  को  लाल  डहोमा  :  क्‍या  कृषि  ओर  ग्रमोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्ली  कलकत्ता  और  गोहाटी  में  अदरक  के  वर्तमान  थोक  खुदरा  मूल्य  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मिजोरम  में  अदरक  की  मजबूरी  में

 ब्रिक्री  हो  रही  जिसके  परिणामस्वरूप  उत्पादकों  को  भारी  हानि  हुई

 यदि  तो  कीमतें  गिरने  के  क्या  कारण  और हक

 मिजोरम  के  अदरक  उत्पादकों  को  बेहतर  मण्डियां  ढू  ढने  में  सहायता  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कवि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्रो  बूटा  अदरक  के  थोक  और  खुदरा  मूल्य
 में  उतार-चढ़ाव  होता  अदरक  की  प्रति  क्विटल  थोक  दर  गुण  पर  निर्भर  करती  जो

 कलकत्ता  में  180  रु०  ओर  200  ०,  दिल्ली  में  200  रुपए  और  250  तथा  गोहूटी  में

 100  रुपए  और  120  रुपए  के  बीच  में  दिल्ली  में  खुदरा  मूल्य  3  रुपए  और  5  रुपए  प्रति

 किलोग्राम  के  बीच  में  है  ।

 और  अधिक  भारी  अधिशेष  ओर  बाजार  की  खामियों  के  कारण

 मिजोरम  में  अदरक  के  मूल्यों  में  गिरावट  आई  मिजोरम  सहकारी  विपणन  संघ  द्वारा  दिए
 जाने  वाले  मूल्य  की  तुलना  में  किसानों  को  खुले  बाजार  में  कम  मूल्य  दिए  जाने  की  सूचना
 मिली  है  ।

 अद रक  उत्पादकों  की  सहायता  क  रने  के  लिए  विपणन  हस्तक्षेप  कारंवाई  करने  के

 लिए  मिजोरम  प्रशासन के
 प्रस्ताव  को  मान  लिया  गया  क्रियान्वयन  ए  जेंसी  अर्थात्‌  मिजोरम

 सहकारी  विपणन  संघ  द्वारा  हस्तक्षेप  कार्य  किए  जा  रहे  योजना  में  यह  व्यवस्था  की  गई

 कि  अदरक  उत्पादकों को  विषणन  सम्बन्धी  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उचित  ओसत
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 किस्म  के  अदरक  को  एजल  में  200  vo  प्रति  क्विटल  की  दर  पर
 खरीदा

 मिजोरम

 राहकारी  विपणन  संघ  को  प्रारम्भ  में  25,000  क्विटल  अदरक  की  खरीद  करने  के  लिए  प्राधिकृ्ते
 किय  गया  है  ।

 समग्वित  ग्रामोग  बिकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभाधियों  कौ  मकद  भुगतान

 3081.  भ्री  लाल  डइहोमा  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  भ्रष्टाचार  रोकने  के  लिए  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाभाधथियों
 को  नगद  भुगतान  करने  पर  बिचार  करेगी  ?

 क्षि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्न्दूलाल  :  जी  नहीं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहों  है  ।

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  हइ  डिया  ओर  अ्रसिक  संगठनों  के  बोच  हुए
 समझोते  का  कार्यान्वयन

 308 2.  थ्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इन्डिया  के  प्रबंधकों  ओर  इसके  दो  श्रमिक  संगठनों  अर्थात्‌
 यूनाइटे  बैंक  आफ  इन्डिया  श्रमिक  कमंचारी  समिति  और  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इन्डिया  एम्पलाईज

 यूनियन  के  बीच  दिल्ली  के  मुख्य  श्रम  आयुक्त  की  मध्यस्था  में  8  1984  को  किसी  समझौते  पर

 हस्वाक्षर  हुए

 यदि  तो  क्या  समझौते  को  पूरी  तरह  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  हैं  ओर  किस  पक्ष  द्वारा  समझौते  का  उल्लंघन  क्या
 जा  रहा  है  !

 अरम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  उन  यूनियनों  जिन्होंने  आन्दोलन
 शुरू  किए  और  यूनाइटिड  बैंक  आफ  इन्डिया  के  प्रबन्धतंत्र  के बीच  8-5-1984  को  हुए  समझौते  और
 तदस्तर  विचार-विमर्श  के  इस  मामले  में  सुलह  कार्यवाही  की  गई  ।  सुनहू  कार्यवाही
 चल

 रही  है  ।  मुख्य  श्रमायुक्त  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  कार्यवाही  को  शीघ्र  अन्तिम
 रूप  द  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 भारत  में  भाँडागारों  को  पर्याप्तता

 ]

 3083.  श्रो  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 गत  पांच  वर्षों  के दौरान  भारत  में  भांडागार  योजनाओं  का  कितना  विकास  हुआ

 क्या  इससे  देश  में  पर्याप्त  भांडागारों  की  स्थापना  से  सम्पूर्ण  देश  को  इनके  अन्तर्गत
 लाये  जाने  में  सफलता  मिली

 यदि  तो  सरकार  का  इस  कमी  को  किस  तरह  दूर  करने  का  बिचार  और

 योजना  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेन्द्र  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  और

 16  राज्य  भाण्डागार  निगम  मिलकर  देश  में  भाण्डागारण  सुविधाओं  के  विकास  में  लगे  हुए  इन
 निगमों  के  पास  भाण्डागरों  की  संख्या  अपनी  और  किराये  की  मिलाकर  31-3-1980  को  1330
 थी  जोकि  बढ़कर  31-1-1985  को  1525  हो  गयी  थी  ।  इस  अवधि  के  दोरान  उनकी  ढ़की  हुई
 भण्डारण  क्षमता  अपनी  और  किराये  की  मिलाकर  81.0  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  112.8  लाख

 मीटरी  टन  हो  गयी  थी  ।

 से  केन्द्रीय  और  राज्य  भाण्डागार  निगमों  ने  कारोबार  सम्बन्धी  सम्भाव्यता

 ओर  परिचालन  कारणों  को  ध्यान  में  रखकर  देश  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  भाण्डागार  स्थापित  किए

 हैं  ।  बढ़ती  हुई  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  भाण्डागारण  क्षमता  में  वृद्धि  की  जाती  है  और  यह

 एक  निरन्तर  प्रक्रिया  1985-86  के  दौरान  इन  निगमों  द्वारा  12.0  लाख  मीटरी  टन  अतिरिक्त

 क्षमता  का  निर्माण  करवाने  की  सम्भावना  है  ।

 पश्ष्चिसों  बंगाल  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  प्राप्ति  में  कमी

 3084.  भरी  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 तथा  अन्य  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  ग्रामीण  निधेनों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए

 निर्धारित  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  कोई  कमी  हुई

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 क्या  ऐसे  लोगों  जिन्हें  सहायता  दिए  जाने  के  बावजूद  भी  वे  गरीबी  रेखा  से  ऊपर

 नहीं  उठ  पाए  सातवीं  योजना  में  गरीबी  रेखा
 से

 ऊपर  उठाने  फ  लिए  और  सहायता  दी

 जाएगी  ?

 कवि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्यूलाल  :  भर
 ५]  .  ५  हैं

 पश्चिम  बंगाल  में  गरीबी  दूर  करने  हेतु  चलाए  जा  रहे  मुख्य  कार्यक्रम  के  रूप  में  समल्वित

 आरमीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम

 तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 गररंटी  कायंतत्र  पश्चिम  बंगाल  में  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  छठो  योजना  लक्ष्य  तथा

 उपलब्धियां  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  हां  ।  छठी  योजना  के  दौरान  उपलब्ध  करायी  गयी  सहायता  से  जो  पात्र  परिवार

 गरीबी  की  रेखा  पार  करनमे  हेतु  पर्याप्त  अपनी  आय  में  अकारण  वृद्धि  नहीं  कर  पाए  थे  उन्हें  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  अतिरिक्त  सहाथता  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 गण  |
 उपलब्धियाँ

 1...  समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 परिवारों  की  संख्या  जिनकी  सहायमा

 की  जानी  लाख  10  05  5.82  85

 2.  राष्ट्रीय  ग्रमोण  रोजगार  कार्यक्रम

 सृजित  रोजगार  श्रम  1060.24°  1349.14  85 ह

 3.  मूमिहीत
 रोजगार  गारम्टी

 कार्यक्रम

 सृजित  रोजगार  श्रम  301.02**  37.04  85

 *बर्ष  1980-81  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  महीं  किया  गया  था  ।

 भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  15-8-83  को  आरम्भ  किया  गया

 198  3-84  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।
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 पश्चिम  बंगाल  में  तालाबन्शियों  ओर  प्रतिष्ठानों  के  बन्द  होने  के
 कारण  अ्रभ्रिक  दिसों  का  मकसास

 3085.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  भारत  के  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में
 प्रतिष्ठानों  के  बन्द  होने  और  हड़तालों  के  मामले  में  निरन्तर  पहले  स्थान  पर  बना

 रहा

 यदि  तो  तत्संम्बधी  ब्यौरा  कया

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  राज्य  में  श्रमिक  दिनों  की  तालाबन्दियों  और

 प्रतिष्ठानों  के  बन्द  होने  के  मुख्य  कारण  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  राज्य  में  श्रमिक  दिनों  की  द्वानि  में  सरकारी  क्षेत्र  का

 कप्रा  हिस्सा  और

 इस  राज्य  में  औद्योगिक  सम्बन्ध  सुधारने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने
 का  वचार  तो  वे  कया  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  श्रम  ब्यूरो  में  प्राप्त  सूचना
 के  राज्यों  में  पश्चिचम  ब  गाल  में  केवल  तालाबन्दियों  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिनों  की

 संख्या सब  से  अधिक  जो  1982  में  हानि  हुए  कुल  225  लाख  श्रम  दिनों  की  तुलना  में  156

 1983  में  219  लाख  की  तुलना  में  144  लाख  तथा  1984  में  149  लाख  की  तुलता  में  78  लाख

 हैं  ।  राज्य  सरकार  के  जब  कि  अधिकांश  तालाबन्दियां  कथित  श्रमिक

 हिंसा  और  काम  करोਂ  नीति  के  कारण  हुई  कामबन्दियां  सामान्यतः

 वित्तीय  कच्चे  माल  की  व्यवसाय  में  आई  मन्‍्दी  आदि  के  कारण  हुई  हैं  ।

 अब  तक  श्रम  ब्यूरो  में  प्राप्त  सूचना  के  राज्य  में  हानि  हुंए  कुल  श्रम  दिनों
 में  सावेजनिक  क्षेत्र  का भाग  1982  में  2.19  प्रतिशत  1983  में  4.24  प्रतिशत  तथा  1984  में

 18.32  प्रतिशत  था  ।

 और  राज्य  ओऔद्योगिक  सम्बन्धतंत्र  दोनों  ही उपचारी

 न्याय  निर्णयन  तथा  विवाचनके  माध्यम  से  कामबन्दियों  को  कम  करने  तथा  ओऔद्योगिक  शांति  बनाए

 रखने  के  प्रयास  करते  रहते  हैं  ।

 हैवराबाद  भवन  के  पढ्टे की  समाप्ति

 3086.  श्री  एमਂ  रघुमारेड्डो  :  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  हैदराबाद  नई  1944  में  भारत  सरकार  को  पट्ट  पर  दिया  गया

 था  और  पट्टे  की  अवधि  14  1984  को  समाप्त  हो  गई

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  अपने  पत्र  संख्या  8-192  दिनांक  10

 1984  के  दौरान  हैदराबाद  भवन  तुरन्त  रीलीज  करने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  हैदराबाद  भवन  करने  का  है
 और  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मनन्‍्त्रो  अब्बुल  :  हां  ।

 हां  ।

 नहीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्पत्ति
 की  खरीद  पर  बिचार  कर  रही

 3087.  श्रो  अमर  सिह  राठबा  :  क्‍या  ल्ाश्मय-ओर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आयातिंत  खाद्य  तेल  केवल  नगरों  में  ही  वितरित  किया  जाता  और

 a  प्र यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  अन्‍्त्री  बीरेन्द्र  जी  नहीं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आवंटन  राज्य  सरकारों को  करती  राज्य
 के  भीतर  विभिन्न  क्षेत्रों

 मे ंइनका  आगे  वितरण  करने  का  कार्य  राज्य  सरकार  के  ऊपर  ही  छोड़
 दिया  गया  राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  है  कि  वे  सभी  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से
 उपभोक्ताओं  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का उचित  और  समान  वितरण  सुनिश्चित  करें  ।  राज्य
 सरकारों  को  दूरस्थ  तथा  दुगंम  क्षेत्रों

 में  इस  योजना  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  दिशानिर्देश
 भी  जारी  किए  गए  हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  में  समस्यापग्रस्त  गांबों  को  पीने  का  पानो
 उपलब्ध  कराने  के  प्रस्ताव

 हि
 3089.  श्री

 प्रताप  भागु  छार्मा  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 के  ः
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 >>.  -  >>  >>  rn  +े  जी  जीना  5  +े  जनक  नम  अमन  अमन  लक  जन

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  1983-85  के  समस्याग्रस्त  गांवों  को  पीने  के

 पानी  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराते  के  लिए  कुछ  नए  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धं  ब्यौरे  क्‍या  ओर

 क्‍या  केन्दीय  सरकार  द्वारा  सभी  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गई  और

 1984-85  के  दौरान  राज्य  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मम्त्रो  अणुल
 :  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  मन्त्रालय  को

 2876.86  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  5589  ग्रामों  के  लिए  ग्रामीण  जलपूर्ति  योजनाएं

 प्रस्तुत की  इन  योजनाओं  में  समस्याग्रस्त  ग्रामों  के  अतिरिक्त  गत  वर्षो  में  आंशिक  रूप  से

 लाभान्वित  ग्रामों  तथा  अभावग्रस्त  ग्रामों  के  पूर्ण  लाभान्वयन  हेतु  प्रस्ताव  शामिल  हैं  ।

 1803.47  लाख  रुपये  की  लागत  पर  3955  ग्रामों  की  योजनाओं

 जिनमें  निर्धारित  मार्गनिर्देशनों  को  पूरा  किया  गया  तकनीकी  अनुमोदन  दे  दिया  था  ।

 1984-85  के  दौरान  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  तथा  प्रोत्साहन  योजना  के

 अन्तर्ग  ठ-अनुंदान  सहायता  के  रूप  में  मध्य  प्रदेश  राज्य  लाख  रुपये  दिए  गए  थे  ।

 बारंगल  में  उप-केक्रीय  भविध्य-निधि  आयुक्त ”
 क्वार्यालय  का  लोला  जाना

 3090:  श्री सो०  जंगा  रेंडूडो  :  क्‍या  श्रम्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  26  1983  की  अपनी  रिपोर्ट  में  आन्ध्र  श्रदेश  क्षेत्रीय  समिति  ने केन्द्रीय

 सरकार-से-आन्ध्र  प्रदेश में  में  एक  उपक्षेत्रीय  भविष्य-निधि  कार्यालय  खोलने  की  सिफारिश

 की  थी

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  टो०  :  जी

 कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  उप-क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  खोलने  के  बारे  में  पहले
 सम्बन्धित  क्षेत्र  की  कमंचारी  भविष्य  निधि  क्षेत्रीय  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाना

 उसके  बाद  उनकी  सिफारिशों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि के  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड  के  समक्ष  उसकी

 स्वीक्रति  हेतु  प्रस्तुत  किया  जाता  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड  की  .  स्वशेकृति  मिलने  के  श्रम

 142



 25  1907  लिखित  उत्तर

 बन  ++-+

 सन्त्रालय  द्वारा  मंजूरी  हेतु  उस  मामले  पर  विचार  किथा  जाता  कर्मचारी  भविष्य  निधि  का

 केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोडई  सारे  देश  में  प्रस्ताबित  कार्यालयों  की  आधिक  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते

 नए  उ  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  के  बारे  में  एक  रूपरेखा  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इसे  देखते  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  केन्द्रीय  म्यासी  बोर्ड  से  नए  उप  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को

 खोलने  के  बारे  में  एक्रीकृति  सापेक्ष  महत्व  प्लान  प्राप्त  होने  बारगल  में  उप-श्षेत्रीय  कार्यालय

 खोलने  का  विचार  आस्थगित  कर  दिया  गया  है  |

 राज्यों  को  घटिया  किस्म  के  ख।शानतों  को  सप्लाई

 ]
 .  3091,  थभ्रो  हरोश  रायत  :  कया  खाद्य और  सागरिंक  पूर्ति  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से  अनेक  राज्यों  को  घटिया  किस्म  के  खाद्यान्न

 सप्लाई  किए  जा  रहे

 यदि  तो  इसके  कारण  भारतीय  खाद्य  निगम  को  प्रतिवर्ष  कितना  घाटा  उठाना

 परता  और

 भ््यिः  का
 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जलाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मसत्री  :  (  राब  बो  :  से  राज्य  सरकारों
 और  उनकी  एजेन्सियों  कों  केवल  बही  खाद्यान्न  सप्लाई  किए  जाते  हैं  जो  कि  भारत  सरकार  द्वारा
 निर्धारित  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  और  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  विहित
 सीमाओं के  अन्दर  होते  हैं  ।

 स्टाक के  प्राप्त  कर्ताओं  को  स्‍्टाक  की  सुपुर्दंगी  लेने  से  पूर्व  स्टाक  का  निरीक्षण  करने  की

 सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  इसके  निर्देश  सम्बन्धी  प्रयोजनों  क ेलिए  दिए  गए  स्टाक  के

 मुद्रबन्द  प्रतिनिधि  तमूने  भी  दिए  जाते  हैं  ।

 लाशान्तों  का  उत्पादन  ओर  वितरण

 ]

 कक
 3092.  भी  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  ज्ाक्ष  ओर  नागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  में  खाद्याननों  का  राज्यशञर  कितना  उत्गादन  और  वितरण  हुआ

 क्‍या  प्रत्येक  राज्य  में  खाद्यार  नों  के  उत्पादन  और  वितरण  में  असन्तुलन  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  असन्तुलन  को  क्रम  करने  के  लिए  सरकार

 का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मम्न्री  बीरेन्द्र  वर्ष  1982,  1983  और

 1984  में  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  और  केन्द्रीय  भण्डार  से  इनकी
 निकासी  को  बताने  वाले  विवरण  1  और  2  संलग्न  हैं  ।

 और  साबंजनिक  बितरण  जेसी  इस  समय  खुले  बजार  में  बांद्यान्तों

 की  उपलब्धता  की  केवल  अनुपूरक  विभिन्‍न  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्यान्नों  के
 केन्द्रीय  भण्डार  में  स्टाक  की  समूच्री  विभिन्न  राज्यों  की  सापेक्ष

 बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए
 जाते  हैं

 विवरण

 हजार  मीटरी  टन

 राज्यसध

 रा

 क्षेत्र  1981-82  2  1982-83  2-83  1983-84

 ः  हैं  2  3  |
 _  4

 आस्ध्र  प्रदेश  1413.1  11172.3  11520.0

 असम  2419.1  2773.3  2726.6

 बिहार  8239.0  7316.2  9625.8

 गुजरात
 5088.6  4396.2  5743.6

 हरियाणा  6040.2  6649.7  6903.5

 हिमाबल  प्रदेश  1054-0  972.6  1015.9

 जम्मू  तथा  कश्मीर  1272.6  1260.7  1137.4

 कर्नाटक  7308.3  6021.4  7377.0
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 बेरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 उड्ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 मिक्‍्कम

 तमिजनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 :  अण्डमान  तथा  निक्रोबार

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश

 दादर  तथा  नगर  हवेली

 दिल्ली

 गोआ  दमन  तथा  दीप

 मिजो रम

 पाण्डिचरी

 अश्विल  भारत
 शी

 2

 1364.1

 128  34.2

 10571.4

 263.9

 154.7

 113.3

 5437.2

 13325.8

 7163.1

 63.7

 7400.4

 360.0

 24288.9

 6549.7

 21.9

 139.9

 26.0

 128.2

 129.3

 34.6

 89.6

 133294.8

 3

 1329.9

 11615.  2

 9215.6

 230.1

 153.6

 122.6

 4562.9

 14145.5

 8323.4

 63.4

 485832.8

 428.1

 26483.4

 5852.2

 21.3

 147.1

 25.2

 150.9

 127.2

 ५  51.8

 74.1

 129518.7

 लिखित  उत्तर

 4

 1267.4

 15277.2

 10947.6

 267.1

 163.2

 144.5

 6844.8

 14778.7

 10057.4

 75.8

 6217.5

 408.2

 29303.3

 9157.4

 22.3

 155.7

 26.5

 136.0

 132.3

 42  9

 67.6

 तल  कस33ली.त-.े्‌ऋऋ»०्ण्-ण्ण्ँि्णकषक
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 बिवरण-दो

 मीटरी  टन

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र राज्य  क्षेत्र  1982  1983  1994
 (arte)

 1
 या

 2  3  4
 है

 आनध्र  प्रदेश  625.8  1286.9  1201.5

 असम  467.5  547.2  554.7

 बिहार  720.7  913.4  550  9

 मुजरात  418.2  290.2  230.2

 हरियाणा  116.5  147.8  116.2

 हिमाचल  प्रदेश  82.8  79.7  63.0

 जम्मू  तथा  कश्मीर  257.5  306.0  404.9

 कर्नाटक  460.0  532.8  63.71

 केरल  1282.4  2.4  1547.7  1533.1

 मध्य  प्रदेश  471.6  456.3  235.0

 महाराष्ट्र  1367.6  1302.5  1016.5

 मणिपुर  39.6  44.8  42.2

 93.1  97.8  100.9

 नागालेंड  58.6  68.7  73.9

 उड़ीसा  255.2  457.1  244.9

 पंजाब  225.6  126.0  52.5

 राजस्थान  213.5  108.3  50.7

 तमिलनाडु  591-4  832.2  960.4
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 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 आण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश

 चण्डीगढ़

 दिल्ली

 दादर  तथा  नगर  हवेली

 दमन  तथा  दीब

 लक्षद्वीप

 मिजो रम

 पाण्डिचेरी

 सिक्‍कम

 लिखित  उत्तर

 2  3  4

 लिपुरा  110.8 ©  1070.  1033.

 952.7  976.2  544.6

 2762.6  2936.5  2145-3

 20.0  11.0  8.9

 34.1  35.2  39.7

 22.5  19.2  20.2

 879.0  841.8  756'7

 0.2  0.2  0.9

 71.7  67.6  66.4

 3.9  4.5  4.0

 59.6  602  65.6

 6.9  12.2  6.4

 35.6  4-18  39.3

 12708.2  «142588  «1770.1 जोड़  :

 अन  ०  इसमें  संशोधन  हो  सकता

 किसानों  को  बीजों  ओर  आदानों  को  ऊचे  मूल्यों  पर  सप्लाई

 3093.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या
 कृषि  और  प्रामीण  बिक्ास  मन्त्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  किसानों  को  बीजों  और  अन्य  आदानों  की  सप्लाई  ऊंचे  मूल्य  पर  की  जा
 रही
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 न्नता  अनाज  जज  बने  वन  मन»  अनक-ननक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  किसानों  को  ये  चीजें  सस्ती  दरों पर  सप्लाई  किए  जाने  के  लिए  अब  तक

 क्या  कदम  उठाए  जिससे  वे  अपने  कृषि  उत्पादों
 के  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  कर  सकें  ?

 कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  सम्त्रो  बूटा  ओर  बीज  और

 कृमिनाशी  प्रमुख  कृषि  आदान  हैं  :

 (1)  उवंरकों  के  मूल्यों  पर  सांविधिक  रूप  से  नियन्त्रण  किया  जाता  है  ओर  उनसे  अधिक

 मुल्यों  पर  किसी  प्रकार  की  बिक्री  करना  अपराध  है  ।

 (2)  जहां  तक  बीज  का  सम्बन्ध  इनके  प्रमुख  सप्लायरों  में  से  एक  सप्लायर  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के निगम  हैं  और  वे  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  उनके  मूल्य  निर्धारित  करते

 इसका  निजी  उत्पदकों  द्वारा  विपणन  किये  गये  बीजों  पर  भी  असर  पड़ता  है  ।

 (3)  इस  समय  कृमिनाशी  दवाओं  के  मूल्यों  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं  है  लेकिन
 बसूल  किये  जाने  वाले  अधिकतम  मूल्य  विनिर्माताओं  द्वारा  डिब्बों  पर  सूचित  किये
 जाते  हैं  ।  अतः  व्यापारी  किसानों  से  अधिक  मूल्य  नहीं  ले  सकता

 (4)  इस  समय  कृषि  उपकरणों  और  मशीनरी  के  मूल्यों  पर  कोई  साविधिक  नियंत्रण  नहीं

 है  ।  सरकार  समय  समय  पर  इनके  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  संबंध  में  निगरानी
 रखती  है  ।

 देह  में  सामान्य  मूल्य  स्तर  में  वृद्धि  होने  के साथ-साथ  बीज  आदि  जैसे  प्रमुख
 कृषि  आदानों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  तथापि  उबं  रकों  को  अधिक  मात्रा  में  राजसहायता  दी  जाती

 है  ।  राष्ट्रीय  प्रथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुये  चुंनींदा  तरीके  से  कृमिनाशी  दवाओं  और  बीजों

 को  भी  राजसहायता  दी  जाती  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पोने  के  पानो  को  सप्लाई

 3094.  प्रो०  भारायण  चन्द्र  पराहार  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  1982-1985  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेप  जल

 उपलब्ध  अराने  को  अत्यंत  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 यदि  तो  सातव्रीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  राज्य-वार  समस्याग्रस्त  गांवों

 की  संख्या  क्‍या  थी  और  31  1985  तक  प्रत्येक  राज्य  ।  संघ  राज्य  क्षत्र  में  कुन  कितने  गांवों

 को  पूर्णतः  या  इसके  अन्तर्गत  लिया
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 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सभी  समस्ठाग्रश्त  गांवों  को  कब  तक  इसके  अन्तर्गत

 लि*-जाने  का  विचार  और
 जजलल्ल  हज  हचा  न

 हक
 क्या  इस  कार्यक्रम  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  उदार  आबंटन  किया

 जाएगा  ?  ५  '

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रो  अब्दुल  :  हां  ।  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में
 त्थरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अत्तर्गत  राज्यों  को  अनुदान  देने  लिए  600  करोड़  रुपये  के

 प्रारम्भिक  प्रावधान  के  प्रति  1980-8  5  के  दोरान  त्वरित  ग्र  मीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  तथा
 प्रोत्माहन  योजना  के  अन्तगंत  919.71  करोड़  रुपये  की  राशि  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  दी  गई

 ~

 1-4-1980  को  समरयाग्रस्त  ग्रामों  सख्या  और  उन  जन्हें  1985
 तक  स्वच्छ  पेय  जल  का  कम  से  कम  एक  स्रोत  मुहैया  करा  दिया  गया  की  संख्या  के  राज्यवार
 आंकलों  का  एकਂ  विवरण  संलग्न  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाअवधि  में  37,000  समस्याग्रस्त
 ग्रामों  के  शामिल  किए  जाने  की  सम्भावना  31  1985  तक  जलपूर्ति  मुहैया  किए  गए  गांवों
 की  सही  संख्या  कुछ  समय  बाद  उपलब्ध  होगी  ।

 शेष  समस्याग्रस्त  ग्रामों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाअवधि
 के  दौरान  जलपूर्ति  मुहैया  करने  की  सम्भावना  है  ।

 1985-86  के  बजट  में  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लगभग  298
 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  संसद  ढ्वारा  बजट  पारित  करने  के  पश्चात्‌  ही  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षंत्रों  को  इससेंसे  नियतन  किया  जाएगा  ।  साक्तवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  ब्राभीण  पेय

 जलपूर्ति  क ेलिए  नियतन  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 विवरण

 ..

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  7-4-1980  को  1980-1985

 समस्या  ग्रस्त  ग्रामों  लाभान्वित  समस्याग्रस्त  ग्रामों
 की  संख्या  की  संख्या

 2  3  पु

 1.  आंध्र  प्रदेश  8206  7713*

 2.  असम  :  15743  .8058

 3.  ,  15194  12930*
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 है  है  ।

 4.  जुजरात  3.  4003*

 3.  हर्यिय्णा  ३९4७  है

 6.  ड्विक्लल  प्रदेश  य३  ४5  ६४742

 7.  लम्श  ओर  कश्झेर  46१५8
 v63*

 ,.  &  झल्कोटक  15356  15443*

 9.  केसल  1158  108  3*

 10.  शध्य  अरेश  24966 ©  23117"

 th,  बहाराष्ट्र  622935  11566%

 82-  शक्क्युर  1212  743९

 13.  2927  652*

 14.  उड्दीसा  23616  21830

 15.  नाधालेच्ड  हि  649  ३394

 16.  पंजाब  ॥767  478

 18.  राजस्थान  39803
 15501

 88.  सिक्किम  296  212*

 19.  तमिसनादु  6649  6547*

 20:  जियुरा  2800  2387*

 2:  उत्तर  देश  28505  24355

 22:  पश्चिम  25243-

 23.  अष्डमान  तथा  निकोबार  173.
 153

 24:  अजुणाअल  प्रदेश  174७  1267



 2$  येक  190)
 ९  ....  श्लिखित  उत्तर

 िएफऑछििए

 a  सच ee
 2.

 26.  99.»  8५

 27:  शारर  कया  बाणर
 ज+

 ज्+

 27:  चोशा  रुअल  सतलर  सोच  _  रे

 2%.  सशक्त  आर  38

 30.  सविशोरण  ॥०्थ

 30.  भॉष्िजेरोे  214 :  1@2)

 जोच  118  1७१  78843

 शिप्वयों  :  **॥०४५-४$  के  दोरश्य  ॥984  तक  के  उपलब्धि

 +%इजयें  ऑजिक  रूब  से  सालालकशल  दमस्व।ग्रंस्ते  अाथ  भी  शांजितव  हैं  १

 #++ ३  शभस्वाजस्थ  ग्राज  रिस्तो  विफल  जाखिकरण  को  अध्तरित  किश  यह  हैं  तथा
 १  खजस्वात्तस्थ  ग्रमण  उजह  यर  हैं  ।

 चरिचिल  संगास  के  बत्लरे  में  स्ट्थिटट  गे  शरण  ॥92९-४॥  सथा  1981-4)  के
 खर्थों  में  स्यूजतल  अश्यक्य  कता  कशयेकण  के  अन्तयेत्  जिला  भरियद  कशश्येकथ  के  अप्तोशेश  लाचार्यल
 सणस्थश्शरुत  अधथ  शाजिल  कहें  |

 सिहस्से  में  अनस्थिफृल  फतररेलिशों  करे  विकार  समश्लर  अर्थ  .

 30953.  और  िल  जलकर  :  सजा  सिकण  ओर  अखिस  बंदी  कह  वंताने  यो  दृभा  करेये
 हक

 रिस्खो  ओर  यई  रिल्लो  में  अयशिहुल  अश्यातीग  का  गोचियों  के  मल  क्या  ओर

 चतल्तू  बसे  के  टोराज  रस्टें  विधलिस  किश  जे।गे  के  लिए  लेकर  भग  कथा  काटय  इसश्से
 कर  चिचार  है  ?

 स्विजज  ओर  अस्यश्त  ज्यों  अस्युर  ओर  प्रशासभ जे  60१
 रेस  अयकिक्त  रशजोजियों  को  यूरो  सवेतकित  को  जिचये  3७-६-1१:१  तथा  1€८-2-7?  तक
 अवजिड्त  सिलयलो  शुणथ्‌  शाजिस्थिक  संरक्षयशभों  कर  विज  ५

 asi
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 Ge  Beg

 इन  कालोनियों  में  से  538  को  नियमित  किप्ठा  गया  है  तथा  56  कोलोनियों  को  तकनीकी

 सम्निति-ढ्ारा  वियमितीकरण  के  लिए  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  ।  शेष  13  कालोनियों  के

 को  चालू  वर्ष  में  अम्तिम रूप  दे  दिए  जाने  की  सम्भाचना  है  ।  जि

 ब्यशेस  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विल्वरण  ]  तथा  2
 में  दिया  गया  है  प्रिन्यालव  में

 रखे  गए ।  देखिए  संख्या  एल०  926/85  ]

 पश्चिम  अंग्ग्रल  को  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  आबंट्िल  को

 3096.  एस०  आर०  हल्दर  :  क्‍या  कृषि.झ्ौर  प्रामोण  विकास  यहबताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 6

 पश्चिम  बंगाल  को  ग्रामीण  विकास  कायंत्रमों के  लिए  वर्ष  1980-85  के  दौरान

 कितनी
 धनराशि  अरबंटित  की  गई

 कया  पश्चिम  बंगाल  स  कार  ने  आबंटित  धनराशि  का  सम्‌ृचित  उपयोग  किया  थ  ,

 यदि  नहीं  तो  कितनी  धनराशि  लोटा  दी  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  चन्दूलाल  :  से

 पश्चिम  बंगाल  में  जो  प्रमुख  ग्रामीण  विकास  योजनाएं  कार्यान्बित  की  जा  रही  वे

 न्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार

 यारन  टी  कार्यक्रम  और  सूखांग्रस्त  क्षेत्रीय  1980-85  के  दोरान  पश्चिम  बंयाल  में  इन

 योजनाओं  के  अन्तगंत  आबंटित  किए  गए  केन्द्रीय  बंटनों  तथा  प्रयुक्त  कुल  निश्चियों  को  दर्शाने

 बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  निध्चियों  के  बंटन  हेतु  निर्धारित  पद्धति  के  अनुसार  वर्ष  के  अन्त  में

 अप्रयुक्त  नधियों  का  उपयोग  करने  के  लिए  उन्हें  अगले  बर्कच  में  लाए  जाने  की  अनुमति  है  और

 उन्हें  लौटाए  जाने  की  जरुरत  नहों  है  ।
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 लिखित  उत्तर  15  1985

 अज्ञोक  बिहार  में  मध्यम  आय  वर्ग  योजना  के  अन्तर्गत
 फ्लेंटों  का  आबंटन

 3097.  भी  चित्त  महाता  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आबास  मन्‍्त्री  अशोक  बिहार  में  मध्यम  आय

 बगे  योजना  के  अन्तगंत  फ्लैटों  के  आबंटन  के  बारे  में  19  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 3670  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  अशोक  बिहार  में  मध्यम  आय  वर्ग  योजना  के  अन्तगंत  आई०  फ्लैटों

 का  निर्माण-कार्य  पूरा  हो  गया  है  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आवेदकों  को  उनका  आबंटन

 कर  दिया  गया  ओर

 यदि  तो  फ्लैटों  के  आबंटन  से  अनुचित  बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  है  तथा

 सम्बन्धित  आवेदकों  को  किस  तारीख  तक  इनका  आबंटन  कर  दिया  जाएगा  ?

 निर्माण  और  आबास  मंत्री  अब्बुल  :  अशोक  बिहार  में  निर्माणाधीन  144

 मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लैट  जिनका  1982  में  नियतन  किया  गया  था  उनके  1985

 में  तैयार  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 इन  पलेटों  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  श्ुटियों  को  दूर  करने  तथा  डूबर
 श<र,  जी०  आई०  पाइप  इत्यादि  जैसी  निर्धारित  सामग्रियों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  हुआ  |

 इन  फरैटों  के  1985  में  तेयार  हो  जाने  की  आशा  जिसके  बाद  इनका  आबंटन  आरम्भ

 होगा  ।

 महाराष्ट्र  में  सजा

 3098.  थी  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  कृषि  शोर  प्रामोण  िकास  मन्त्री  यह  वह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र के  बहुत  बड़े  भाग  ओर  देश  के  अन्य
 भागों  में  व्याप्त  सूखे

 की  स्थिति  की  जानकारी

 यदि  तो  इससे  कृषि  फसलों  को  राज्य-बार  कितना  नुकसान  हुआ  और

 प्रत्येक  राज्या  को
 कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्रो  बृटा
 :  जी

 सूले  से  प्रभावित  राज्यों  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  के  अनुसार  320.84  लाख  हैक्टार

 सस्पगत  क्षेत्र  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ  राज्य-वार  ब्याौरे  संलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  +
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 सूखे  से  प्रभावित  राज्यों  को  सूखा  राहत  के  लिए  1984-85  के  दौरान  निम्नलिखित

 अधिकतम  केगद्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  है  :--

 राज्य  करोड़  रुपये

 1.  आन्भ्न  प्रदेश  54.42

 2.  हिमाचल  प्रदेश  19.37  (1985-86  के  लिए
 6.67  शामिल

 3.  कर्नाटक  32.73

 4.  मध्य  प्रदेश  15.14  (1985-86  के  लिए
 3.76  शामिल

 5,  महाराष्ट्र  30.63

 6.  उड़ीसा  8.95  (1985-86  के  लिए
 6.00  शामिल

 7.  राजस्थान  31.32  (1985-86  के  लिए
 25.89  शामिल

 9.  उत्तर  प्रदेश  8.10

 विवरण

 करण  सं०  प्रभावित  सस्यगत  क्षंत्र

 ।  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  49.05
 :

 2.  हिमाचल  प्रदेश  1.98

 3.  कर्नाटक  38.74

 4.  मध्य  प्रदेश  52.45

 5.  महाराष्ट्र  8:.93
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 6.  उड़ीसा  ््ः

 7.  राजस्थान  40.32

 8  उत्तर  प्रदेश  _40.54 _
 योग  :  320-84

 राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  धत  का  उपयोग

 3099.  श्री  बालासाहिब  बिले  प/टिल  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भायी  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 के  घन  का  उपयोग  उन  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  किया  जा  रहा  है  जिनका  स्वरूप  उत्पादक  नहीं

 क्‍या  सरकार  के  पास  महाराष्ट्र  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  1983  और  1984  के
 दौरान  बनाए  गए  भवनों  का  कोई  हिसाब-किताब  है  और  इनमें  से  कितने  भवनों  का  उपयोग
 उत्पादक  कार्यों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  और  उनसे  क्‍या  लाभ  हो  रहा  और

 क्‍या  सरकार  इस  सम्पूर्ण  स्थिति  की  समीक्षा  करेगी  और  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि

 इस  दुलंभ  घन  का  प्रयोग  केवल  ऐसे  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  ही  किया  जाए  जो  सार्वजनिक

 उपयोग  के  तथा  उत्पादक  किस्म  के  हों  भोर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  रजय  मंत्री  जन्‍्दवृलाल  :  से

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ऐसे  निर्माण  कार्यों  को  लिया  जा  है
 जिनके  परिणामस्वरूप  स्थायी  स्वरूप  की  सामुदायिक  परिसम्पत्तियों  के  सृजन  तथा  ग्रामीण

 आधारभूत  ढांचे  को  मजबूत  बनाने  का  उद्देश्य  पूरा  होता  हो  ।  इन  कार्यों  में  उत्पादक  स्वरूप  के

 कार्य  तथा  ग्रामीण  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  वाले  कार्य  शामिल  होने  इस

 नीति  को  जारी  रखने  का  विचार  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जिन  कार्यों  को  शुरू  किया  जा

 सकता  वे  हैं  सामाजिक  भूमि  तथा  जल-संरक्षण  कार्य  जिसमें  लघु  बाढ़

 नालियां  तथा  जल-निकासी  के  कार्य  शामिल  जन  एकत्र  करने  के  ग्रामीण  सड़कों  का
 निर्माण  और  इमांरतों  का  जैसे  प्राथमिक  सामुदायिक  स्वास्थ्य  ग्रामीण

 शोदाम  तथा  पंचायत  घर  आदि-आदि  |  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  198  3-84
 तथा  1984-85  के  दौरान  म्हाराष्ट  में  किए  जाने  वाले  निर्माण-कार्य  संलग्व  विवरण  में  दर्शाए  गए
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 जिनसे  यह  पता  चलता  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  उत्पादक  स्वरूप  के  तथा  ग्रामीण  लोगों  की
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  वाले  निर्माण-कार्य  हाथ  में  लिए  जा  रहे  हैं  ।

 बिबरण

 ि

 मद  यूनिट  1983-84  1984-85 5 कर
 2  3  4

 सामाजिक  वानिकी

 क्षेत्र  हैक्टेयर  3957

 लगाए गए  पेड़  लाख  संख्या

 2.  अनुसूचित  जातियों/अनुमूचित
 जनजातियों  के  लाभ  के  कार्य  संख्या

 गृह  स्थलों  का  विकास  संख्या  है

 3.  ग्रामीण  तालाबों  का  निर्माण  संख्या  48

 4.  लघु  सिंचाई  कार्य  जिनमें  बाढ़

 सुरक्षा  से  संबंधित  कार्य  शामिल  हैं  हेक्टेयर  कि

 5.  भूमि  सुरक्षा  तथा  भूमि  सुप्रार  हेक्टेयर  न

 6.  पेय  जल  जल  स्रोतों  तथा

 पशुओं  के  लिए  तालाबों  आादि

 की  व्यवस्था

 पेय  जल  कुंए/छोटे कुंए  संख्या  236

 पशुओं  के  तालाब  संख्या  30  6.

 ".  प्रामीण  सहकें  किन्मी०

 8.  स्कूल  भवनों  का  निर्माण  संख्या  574

 9.  नहाने  और  धोने  के  घाटों  का

 निर्माण  संख्या  90  46

 बालवाड़ी  भवनों  का  निर्माण  संख्या  306  538

 पंचायत  घर  केन्द्रों

 का  संख्या  999
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 ह  2  -3  4

 12.  पिजरा  पोलों  का  निर्माण
 संख्या

 2

 रा

 >+

 13.  शमजान  घाटों  का  निर्माण  संध्या  20  10

 14.  झौचालयों  का  निर्माण  संख्या  170  137

 15.  सामूहिक  आवासों  का  निर्माण  संख्या  4  132

 16.  जल  तालाबों  का  निर्माण  संख्या  22  43

 17.  औषधालयों  के  भवनों  का  निर्माण  संख्या
 न  --

 नकलो  विदेशों  सामान  को  बिक्रो

 3100.  ओ  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  त्रोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  नकली  और  जाली  सामान  पर  अवैध  रूप  से

 विदेशी  बद्राण्ड  नाम  छपवा  कर  सोधी-सादी  जनता  के  साथ  बड़े  पैमाने  पर  धोखा  किया  जा  रहा

 और

 बड़े  पैमाने  पर  चल  रही  इस  धोखाधड़ी  को  रोकने  हेतु  सरकार  के  पास  क्या  प्रस्ताव

 खाद्य  और  नागरिक  पूि  मंत्रो  राव  :  अनधिकृत  नकली  वस्तुओं
 की  बिक्री  के  बारें  में  अखबारों  में  कुछ  खबरें  छपा  हैं  ।

 व्यापार  तथा  पण्य  वस्तु  चिहन  1985  में  नकली  व्यापार  चिहन  प्रमोग

 में  लाने  तथा  नकली  व्यापार  चिह नों  वाली  वस्तुओं  की  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  दाण्डिक

 उबबंध  मौजूद  संशोधित  स्वत्वाधिकार  अधिनियम  राइट  1957  और  एकाधिकार
 तथ'र  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  में  भी  इस  तरह  के  कार्यों  स ेनिपटने  के  लिए
 उपवन्ध  मौजूद  हैं  ।

 स्वच्छिक  उपभोक्ता  संगठनों  उाभोक्‍ता  शिक्षा  कार्यक्रमों  द्वारा  उपभोक्ताओं  में  जागरूकता

 वेद  करने  के  अनुदान  सहायता  दी  जाती  है  ।



 लिखित  उत्तर

 सव्रास  दूरदर्शन  से  रंगीन  प्रसारण  शुरू  करता

 3101.  श्री  आर०के०  अन्यामाम्थी  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 जा
 क्‍या  सरकार  मद्रास  दूरदर्शन  से  रंगीन  प्रसारण  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रही

 25  1907

 यदि  तो  उक्त  प्रसारण  कब  से  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  और

 दूरदर्शन  मद्रास  के  स्टूडियो  में  से  एक  को  वर्ष  1986-87  के  दोरान  रंगीन  कार्यक्रमों  के

 निर्माण  के  लिए  सुसज्जित  किए  जाने  की  उम्मीद  है  ।  रंगीन  में  क्षेत्र-आधारित  कार्यक्रमों  क ेसीमित

 निर्माण  के  लिए  कुछ  उपकरण  केन्द्र  को  पहले  ही  उपलब्ध  किए  जा  चुके न  का  बा  आती  रा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोरापुट  व्रदर्शन  केरद  को  चालू  करना

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोरापुट  दूरदर्शन  केन्द्र  से  जो  कि

 28  1985  को  शुरू  किया  गया  था  प्रसारण  होने  वाले  कार्यक्रम  20  किलोमीटर  दूर
 जैपोर  में  देखे  जा  सकते

 यदि  तो  यहां  के  कार्यक्रम  न  दिखने  के  न्‍्या  कारण  और

 इस  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंक्रसप  के  राज्य  मंत्रो  वो०एन०  :  हां  ।

 मध्यवर्ती  पहाड़ियों  के  छाया  क्षेत्र  में  पड़ता  और  इस  लिए  उसको  कोरापुट
 के  अल्प  शक्ति  बाले  ट्रांसमीटर  से  कवरेज  प्राप्त  नहीं  होते  ।

 उड़ीसा  के  भागों  सहित  देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहीं  उनमें

 दूरदर्शन  सेवा  की  व्यवस्था  करना  भावी  योजना  अवधियों  के  दोरान  दूरदर्शन  के  विस्तार  के  लिए
 संप्ताधतों  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।
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 जजजज+ज+--व्ंीानी---++ततततमततमत eee  -  यह

 ऊन  के  उत्पादन  में  गत्याधरोध

 श्रोमती  जयंती  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  और  प्रासोण  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  ऊन  के  उत्पादन  में  निरन्तर  गत्यावरोध  आता  रहा

 यदि  तो  कब

 इस  गत्यावरोध  के  मुख्य  कारण  क्या

 भेड़ों  और  ऊन  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  और

 तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  और  ग्रामोण  थिकास  मंत्रों  बूटा  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  महीं  उठते  ।

 और  (2)  भेड़  और  ऊन  के  विकास  के  लिए  क्रियान्वित/शुरू किए  जा  रहं  कुछ
 कार्यक्रम  ये  कम  उत्पादन  करने  वाले  भेडों  का  सुधार  करने  के  लिए  विदेशी  बढ़िया

 देशी  तथा  संकर  नस्ल  के  मेढ़े  का  प्रयोग  करना  बढ़िया  देशी  नसस्‍लों  का  चयनात्मक  उन्नत

 मेढ़े  तैयार  करने  के  लिए  भेड़  प्रजनन  फार्मी  चारागाह  स्वास्थ्य  संबंधी

 सुविधाओं  को  बढ़ाना  और  राज्यों  में  भेड़  तथा  ऊन  विकास  से  सम्बन्धित  संघ/बोडें  निगम  की

 स्थापना/सुदृढ़ीकरण  ।

 राष्ट्रीय  कार्य  क्रम  का  प्रसारण

 3104.  प्रो०  सरधु  वण्डकते  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  दूरदशशन  कार्यक्रम  देखने  वालों  ने  यह  रोष  प्रकट  किया  है  कि

 दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के समय  में  नये  बदलाव  के  वे  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  दूरदर्शन
 केन्द्रों  से  क्षेत्रीय  प्रतिभा  के  भिन्‍त-भिन्‍्क  और  अलम-अलग  भाव  दर्शाने  वाले  कार्यक्रमों  से  कंचित  हो

 शये  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विभिनल  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  लिए  प्रसारित  राष्ट्रीय है
 कार्यक्रम  क ेसमय  को  तदनुसार  फिर  से  बदलने  का  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंक्रलय  के  राज्य  संत्रो  क्री  बो०एन०  :  और  (a)

 विगत  की  दूरदर्शन  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  रात्रि  9.00  बजे  से  टेलीकास्ट  किया  जाना  जारी

 .10  1985  प्रायोजित  धारावाहिक  जिनका  उद्देश्य  परिवार
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 कि  --  *  ७  न  प्पयपय

 महिला  ठोस  सामाजिक  मूल्यों  आदि  को  बढ़ावा  देना  है  तथा  स्वस्थ  मनोरंजन  प्रदान  करने

 वाले  कुछ  नए  धारावाहिक  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  संजाल  पर  रात्रि  8.30  बजे  और  शत्रि  9.00  बजे  के

 बीच  टेलीकास्ट  किये  जा  रहे  जबकि  अधिकांश  दण्शकों  ने  रात्रि  8.30  बजे  और रात्रि  9.00  बजे
 के  दौरान  प्रकट  किए  जाने  वाले  नये  कार्यक्रमों  का  स्वागत  किया  एक  राज्य  के  दर्शकों  से  इन
 कार्यक्रमों  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  दूरदर्शन  केन्द्र  से  पहले  ही  यह  कह  दिया  मय्या  है  कि  वे

 अपना  प्रेषण  आधे  घण्टे  पहले  शुरू  करें  ताकि  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  पहले  की  तरह  उतनी  ही  अवधि  के

 लिए  टैलीकास्ट  किए  जा  सकें  ।

 कासगारों  को  न्यूनतम  मजदूरी

 3105.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायद  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  34  अनुसूचित  रोजगारों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोधन

 किया

 यदि  तो  कुशल  अधंकुशल  कामगारों  और  खेतिहर  कामगारों  की

 न्यूनतम  मजदूरी  कया

 खात-क्षेत्रों  के कामगारों  के  लिए  कितनी  मजदूरी  निर्धारित  की  गई  और

 बढ़ी  हुई  दरें  किस  तारीख  से  लागू  हुई  हैं  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  हां  ।

 और  34  अनुसूचित  नियोजनों  में  श्रमिकों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  निर्धारित

 मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों  को  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 मजदूरी  की  संशोधित  न्यूनतम  दरें  12  1985  से  लागू

 विवरण

 क्रमांक  नियोजन  का  नाम  संशोधन  की  भ्रतिदिन  के  लिए  मजदूरी  की  दरें

 वारीख  कुशल  अध-कुशल  अतिकुशल
 कम  लिपिकीय

 मजबूरी  पाने  ।
 रुपये  रुपये  रुपये  रुपये

 3  4  3  |  1350  7

 कृषि  में  नियोजन  8'50  से  075  से  25.00
 5  से  2000  से  25.00

 के
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 2.  सड़कों  का  निर्माण  या  12-2-85  यथोक्‍क्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍्त._यथोक्‍त
 .  शक्षण  या  निर्माण  संक्रियाओं

 ४  में  नियोजन

 3.  पत्थर  तोड़ना  या  पत्थर  पीसने  यथोक्त  यथोकक्‍्त  यथोक्त  ययोक्‍त

 में  नियोजन

 4.  भवनों  के  अनुरक्षण  में  यथोक्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍त्त  वधोक्‍त  यथोक्‍त

 नियोजन

 5.  धावन  प्ों  के  निर्माण  और  यथोक्‍त  यथोक्‍्त  ययोक्‍्त  .  ययोक्‍त

 ...  -  भनुरक्षण  में  नियोजन

 6.  जिप्सम  खानों  में  नियोजन  यथोक्‍तत  .  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 4.  बेराइटिस  खानों  में  यथोक्त  यथोक्‍क्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍त्त  यथोक्‍त
 नियोजन

 8.  बाक्साइट  खानों  में  नियोजजत  यथोक्त  यथोक्त  यथोक्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍त

 9.  मैगनीज  खानों  में  मियोजन  यथोक्‍्त  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 10.  चीनो  मिट्टी  खानों  में  यथोक्‍त  यथोकक्‍्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍्त  .  यथोक्‍त

 नियोजन

 11.  कायनाइट  खानों  में  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोक्‍्त  यथोयत

 नियोजन

 12.  तांबा  खानों  में  नियोजन  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 मृतिका  खानों  में  नियोजन  यथोक्‍तत  यथोकक्‍्त  यथोक्त  यथोक्‍क्त.यथोक्‍त

 14.  पत्थर  खानों  में  नियोजन  यथोक्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍क्त  यथोक्‍त

 सफेद  मिट्टी  छानों  में  नियोजत  यथोक्त  यथोक्त  ययोक्‍त  यबोक्‍्त

 यथोक्त यथोक्त यथोक्‍त अभ्मिसह मिट्टी खानों में यथोक्‍त ९ मिवोजन ॥



 25  1907

 1  2  3  ग़

 17.  गेरू  खानों में  नियोजन  यथोक्‍्त  यथोकत

 18.
 अन्तगंत  साबुन  प्रस्तर  ओर  टेल्कों

 उत्पादक  खानें  भी  में

 नियोजन

 ऐस्बेस्टोस  खानों  में  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 नियोजन

 20.  क्रोमाइट  खातों में  यथोक्‍त  यथोक्‍त
 नियोजन

 20.  क्वार्टजाइट  खानों  में  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 नियोजन

 22.  क्वार्टज  खानों  में  यथोक्‍्त  यथोक्‍त

 -  23.  सिलिका  खानों  में  नियोजत_यथोक्‍त  यथोक्‍त

 24.  अपश्नक  खानों  में  नियोजन  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 25.  मैग्नेसाइट  खानों  में  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 नियोजन

 26.  ग्रेफाइट  खानों  में  नियोजन  ययोक्‍त  यथोक्‍त

 27.  फंलस्पार  खानों  में  यथोक्‍त  यथोक्‍त

 नियोजन

 28.  रेड  आक्साइड  खानों  में  ययोक्‍त  यथोक्‍त

 29.  लेटराइड  खानों  में  यथोक्त॑  ययोक्‍त

 नियोजन

 30.  डोली  माइट  खानों  में  यथोक्‍कत  यथोक्‍त

 नियोजन

 i
 ।

 |

 |

 |

 बे

 बैववी
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 31.  लोह  अयस्क  खानों  में  यथोक्त  यथोक्त  यथोक्त  यथोक्‍त

 नियोजन

 32.  ग्रेनाइट  खानों  में  नियोजन  यथोकक्‍्त  यथोक्‍्त  यथोक्‍त

 33.  वोलफ्राम  खानों  में  बथोक्‍त  यथोक्त  यथोक्‍त

 नियोजन

 34.  मैंगनेटाइट  खानों  में  यथोक्‍त  यथोक्‍त  यथोकक्‍त  यथोक्‍त  '  यथोक्‍त

 वियोजन  a

 महानगरों  में  खोरी-छिपे  जालो  टेपों  को  बिक्रो
 के  भाम्मलों  में  बि के  Saal  +२  जे

 3106.  श्रीमतो  जयन्तों  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  महानगरों  में  चोरी-पिछे  जाली  टेपों  की  बिक्री  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई

 (a)  क्या  उने  नगरों  में  जाली  ठेपों
 की

 बिक्री  पर  रोक  लगाने  के  लिए  छापे  मारना

 ध्रारम्भ  किया  गया

 यदि  तो  प्रतिलिप्याधिकार  संशोधन  अधिनियम  लागू  होने  के  बाद  अवैध  चोरी
 -  *

 के  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  और

 तत्संबंधी  ब्यारा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बो०  एन०  :

 प्रसारणों  की  पाइरेसी  का  कोई  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आया
 रेडियो

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  को  पोजना

 है  भरी  सो०  पी०  ठादृर  :  क्‍या  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा '

 भारत  खाद्य  तेलों  क ेआयात  पर  पर  कुल  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  खर्च  करता
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 क्या  इस  वर्ष  कपास  की  बहुत  अच्छी  फसल  होने  के कारण  भारत  को  विदेशी  मुद्रा
 की  कुछ  बचत

 क्या  देश  में  खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  योजना  और

 क्या  वनस्पति  उद्योग  में  सरसों  और  मूंगफली  के  तेल  के  सालवेंट  का  प्रयोग  करने  की

 अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 साध  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बोरेन्द्र  :  और  वित्तीत वर्ष  1983-84
 के  दोरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कुल  846  करोड़  रुपए  मूल्य  के  1409  लाख  मी०  टन  खाद्य
 तेलों  का  आयात  किया  गया  इस  वर्ष  के  दोरान  खाद्य  तेलों  का  देशी  तेलों  की

 बास्तिवक  खाद्य  तेलों  की  संभावित  विदेशी  मुद्रा  की  उपलभ्यता  तथा  अन्य

 संबंधित  बातों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 बनस्पति  तेलों  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिब्चित  उपाय  किए  गए
 हः

 1.  तिलहन  उत्पादक  राज्यों  में  तिलहंनों  के  विकास  के  लिए  गहन  कार्यक्रम  इस
 योजना  का  उहू  श्य  कृषकों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  बीजों  के  उत्पादन  तथा  वितरण
 की  व्यवस्था  का  मजबूत  पौध  संरक्षण  उपायों  का  विस्तार  पसिंचित

 :  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  आदि  ।

 2.  गुजरात  के  सोराष्ट्र  क्षेत्र  में  मूंगफली  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  उत्पादन  के  लिए
 विशेष  परियोजनाएं  आरंभ  करना  ।

 3.  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन  देना  ।

 4.  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 5.  गैर-पारस्परिक  जैसे  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  की  फसलों  के  अन्तयंत  क्षेत्र

 बढ़ाना  तथा  वृक्ष  ओर  बनमूल  के  चावल  की  भूसी  आदि  का  डपयोग
 करना  ।

 वनस्पति  के  उत्पादन  में  विलायक  भिष्कित  सरसों  के  तेल  तथा  मूंगफली  के  तेल  के

 प्रयोग  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।
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 सअउसडअफडअइखडस  इस  कक्‍नक्‍क्ैक्‍त्न-+83757प5त5०“०"्ज  शरणाह में हुआ  टडडसखु  3108. श्री सी० माधव रेड्डो : क्‍या सूधना और प्रसारण मंत्री  ो  सनससननतीननततओनति>-त>->न«

 शरणाह  में  हुआ  क्रिकेट  मेच

 श्री  सी०  माधव  रेड्शो  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  हूंपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  शरजाह  में  29  1985  को  भारत  और  आस्ट्रेलिया  के  बीच  खेले  गए
 फाइनल  क्रिफ्रेट  मेंच  का  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  से  प्रसारण  नहीं  किया  गया  जबकि  पाकित्लान
 रेडियो  ने  उसका  प्रसारण  किया  और

 !  यदि  तो  भारत  द्वारा  उक्त  मैच  को  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  पर:प्रसाररिक्ष  न

 किए  जाने  के  क्‍या  कारण  थे  ?  i)

 सचता  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०एन०  :  और
 (=)

 हां  ।  नीति  के  रूप  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  सामान्यतया  लाभकारी  मैचों  का  सजीव
 कवरेज  उपलब्ध  नहीं  करते  |  शरजाह  में  क्िफेट  मैच  का  आयोजन  जाने  माने  धर्तेम्रान  तथा  सेवा

 निव॒त  टेस्ट  क्रिकेट  खिलाड़ियों  के  लाभ  के  लिये  किया  गया  था  जिसमें  केवल  चार  देशों  अर्थात्‌

 आस्ट्र  लिया  तथा  इ  गर्लंड  ने  ही  भाग  लिया  था  ।  आकाशवाणी  के  समाचार

 बुलेटिनों  में  नवीनतम  स्कोरों  को  बताया  गया  था  ।

 इसके  दो  जिनमें  भारत  ने  भाग  लिया  था  अर्थात्‌  भारत  बनाम  पाकिस्तान
 और  भारत  बनाम  आस्ट्रेलिया  के  मुख्य  अशों  को  सष्ट्रीय  संजाल  पर

 ऋरमशः  28-3-1985  तथा  31-3-1985  को  टेलीकास्ट  किया  गया  था  ।  कु
 कप  ल्‍ऊ

 भारत  में  भूसि  का  कटाव

 ]
 श्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ५

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  16  1985  के  में  छपी  इस  आशय  की

 रिपोर्ट  की ओर  अकर्षित  किया  गया  है  कि  वडंबाच  इन्सटीट्यूट  के  अनुसांर  47000  करोड़  टन

 प्रतिवर्ष  की  दर  पर  अधिकतम  कटाव  भारत  में  होता  है  जिश्रके  कारण  5  लाख  जोहड़ों  और  485

 तालाब  के  शीघ्र  ही  मिट्टी  से  भर  जाने  की  आशंका

 यदि  तो  इससे  सिंचाई  और  बिजली  के  उत्पादन  को  कितना  नुकसान  होने  की

 सम्भावना  ..,
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 7.  वर्ष  1985-86  के  लिए  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  भूमि  में  बदलने  का  राज्य-वार  लक्ष्य
 क्या

 ह॒

 :;  ,  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  बूटा  :  से  16  1985  के

 स्ट्रेट्समैन  में  छपी  वरडंवाच  इन्स्टीट्यूट  के  1984  के  पेपर  60  में  यह  अनुमान  लगाया  है
 कि  देश  में  भूमि  कटाव  से  लगभग  47000  लाख  टन  मृदा  की  हानि  हो  रही  है  ।  इसने  आगे  यह  भी

 सूचना  दी  है  कि  5  लाख  जोहड़ों  और  487  मध्यम  और  बृहत  जलाशयों  जिनसे  सिंचाई  की
 जाती  है  और  जल-विद्य्‌  त  पैदा  की  जाती  असामयिक  ग्राद  भर  जाना  एक  गम्मीर  मामला

 यद्यपि  समूचे  देश  के  तोर  पर  कोई  आवधिक  सर्वेक्षण  नहीं  किए  गए  विद्युत  उत्पादन
 और  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  की  उत्पादकता  में  कमी  होने  के  संदर्भ  में  सरकार  द्वारा

 जोहड़ों  और  जलाशयों  में  गाद  भरने  की  समस्या  को  माना  गया  है  ।

 कृषि  और  गैर-कृषि  भूमि  में  कटाब  और  भूमि  अपक्रमण  को  रोकने  के  लिए  राज्य और  केन्द्रीय

 क्षेत्र  दोनों  के  तहत  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  ही  मृदा  और  जल  संरक्षण  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 1984-85  5  तक  लगभग  293,8  लाख  हैक्टार  कुल  क्षंत्र  का  उपचार  किया  जाएगा  और  1985-86
 के  लिए  14.8  लाख  हैक्टार  का  लक्ष्य  सव्रण  जलाशयों  में  गाद  भरने  और  सिंचाई
 तथा  जल  विद्य॒त  क्षमता  की  हानि  को  कम  करने  के  लिए  घाटी  परियोजना  के  ख्वण  क्षेत्रों  में

 मुदां  संरक्षणਂ  का  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  एक  योजना  तीसरी  योजना  से  ही  चल  रही  इस  योजना  का

 अब  छठी  योजना  के  दौरान  17  एक  संघ  शासित  क्षेत्र  और  दामोदर  घाटी  निगम  में  फैले  28

 लवण  क्षेत्रों  मे ंविस्तार  किया  गया  1984-85  तक  19.3  लाख  हैक्टार  क्षेत्र  का  उपचार  किया

 गया  और  1985-86  के  लिए  1.2  लाख  हैक्टार  का  लक्ष्य  इसी  स्रवण  क्षेत्रों  में  जल

 रोधक  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  और  बाढ़ों  के  द्वारा  उपजाऊ  मंदानों  में  होने  वाली  उत्पादन  की

 हानि  को  कम  करने  के  लिए  7  राज्यों  और  एक  संघ  शासित  क्षेत्र  में  फैले  8  स्नरवण  क्षेत्रों  में  छठी
 योजलसा  के  दौरान  सब्रण  नदियों  के  स्रवण  क्षेत्रों  समेकित  जल  विभाजक  प्रबन्ध  की  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  1984-85  तक  1.6  लाख  हैक्टार  क्षंत्र  का

 उपचार  किया  जाएगा  और  1985-86  के  लिए  0.5  लाख  हैक्टार  का  लक्ष्य  कटाव  पर  नियन्त्रण
 करने  के  लिए  ओर  उत्पादक  प्रबन्ध  योजना  में  अपक्रमित  भूमि  का  सुघार  करने  के  लिए  भी  राज्य
 क्षत्र  के तहत  कई  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।  1984-85  तक  270.7  लाख  हैक्टार  क्षंत्र  का
 बार  किया  जाएगा  और  1985-86  के  लिए  9.4  लाख  हैक्टार  का  लक्ष्य

 ईघन  की  लकड़ी  और  चारा  रोपण  हेतु  बड़े  पैमाने  पर  वनरोपण  कार्यक्रम  शुरू  करने  के

 लिए  राष्ट्रीय  अकृष्य  भूमि  विकास  बोर्ड  की  अभी  स्थापना  की  जानी  है  ।  प्रारस्भिक  कार्यवाही  की
 जा
 रहौ

 प्रामीण  जोहड़ों  और  तालाबों  और  गहन  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  सिक्किम  और

 मेघालय  को  छोड़कर  देश  के  सभी  राज्यों  में  मत्स्यपालक  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई
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 जप  फफत---++

 देश  में  कार्यरत  147  मत्स्यपालक  विकास  एजेंसियों  के  जरिए  सुधार  किए  जाने  के  बाद  अब  तक
 करीब  एक  लाख  हैक्टार  परित्यकत  गाद  भरे

 जल  क्षेत्र  को  वैज्ञानिक  मत्स्यपालन  के  तहत  लाया  जा

 चुका  सातवीं  पंचवर्थीय  योजना  के  दोरान  देश  के  करीब  4(0  जिले  इस  कार्यक्रम  के  तहत
 लाए  जायेंगे  ।  करीब  दो  लाख  हैक्टार  और  जल  क्षेत्र  का  सुधार  करने  के  बाद  उसमें  मत्स्यपालन
 किया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  मत्स्य  तालाबों  में  गाद  भरने  की  समस्या  को  काफी  हद  तक  कम  किया
 जा  सकेगा  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  भाध्यम  से  लाश  तेल  का  आयात

 क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  अपने  मंत्रालय  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  निदेश  दिए  हैं  कि

 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  को  देखते  हुए  चालू  वर्ष  से  1985  में  खाद्य  तेलों  का

 आयात  कम  से  कम  किया

 क्या  राज्य  व्यापार  जिसके  माध्यम  से  यह  आयात  किया  जाता  ने  ।0  लाख

 टन  खाद्य  तेल  के  आयात  का  सौदा  किया

 कया  देश  में  तिलहन  में  अधिक  वृद्धि  या  उत्पादन  को  देखते  हुए  वर्ष  1985  में  अधिक

 खाद्य  तेल  के  आयात  की  आवश्यकता  नहीं

 यदि  तो  तिलहन  का  उत्पादन  कितना  बढ़ा  ओर

 खाद्य  तेल  का  कितना  आयात  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सादा  और  नागरिक  प्‌र्ति  मंत्रो  बो  रेन्द्र  :  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर

 आयात  किये  जाने  वाले  खाद्य  तेलों  की  मात्रा  का  निर्धारण  विभिन्‍न  जैसे  देशी  तेलों  की

 खाद्य  तेलों  की  संभावित  मांग  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  उपलभ्यता  और  अन्य  संबंधित  बातों

 को  ध्यान  में  रखते  किया  जाता

 जी  नहीं  ।

 से  सरकार  ने  तिलहनों/खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कई  कदम

 उठाये  ताकि  देशी  तेलों  की  सहज  ढपलभ्यता  होने  से  खाद्य  तेलों  क ेभावी  आयात  को  कम  किया

 सके  ।  देश  में  ननस्पति  तेलों  में  आत्मनिभंरता  प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  ग्रये

 हैः
 ह
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 (1)  तिलहन  उत्पादक  राज्यों  में  तिलहनों  के विकास  के  लिए  गहन  कार्यक्रम  चलाना  इस
 योजना  का  उद्देश्य  कृषकों  के  खेतों  में  प्रदर्शन  बोजों  क  उत्पादन  तथा  वितरण

 की  व्यवस्था  को  मजबूत  पोध  संरक्षण  उपायों  का  बिस्तार  सिंचित
 क्षेत्र  का  विस्तार  करना  आदि  |

 )  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  मु  गफली  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  उत्पादन  के /  «४9  है
 लिए  विशेष  परियोजनाएਂ  आरभ्भ  करना  ।

 (3)  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  बेहतर  प्रोत्साहन  देना  ।

 (4)  तिलहनों  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 (5)  गेर-पारम्परिक  जेसे  सोयाबौन  और  सूरजमुखी  की  फसलों  के  अतगंत

 क्षेत्र  बढ़ाना  बरथा  वृक्ष  ओर  वनमूल  के  चावल  की  भूसी  आदि  का  उपयोग

 करना  ।

 (6)  तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुरूप  आवश्यक  संसाधन  और  आधार-ढांचे  संबन्धी

 सुविधाएਂ  जुटाना  ।

 परादीप  के  लिए  मत्स्य  पतन

 3111.  श्रीमती  जयन्तो  पटमायक  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पारादीप  में  एक  मत्स्य  पत्तन  की  मंजूरी  दी  गई

 यदि  तो  क्‍या  पत्तन  के  निर्माण  हेतु  निश्चित  स्थान  के  सम्बन्ध  म॑  अन्तिम  निर्गय

 ले  लिया  ५५/  और

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कया  होगी  तथा  निर्माण  कार्य  आरम्भ

 करने  तथा  परियोजना  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  कार्य  क्रम  क्‍या  है  ?

 कृषि  ओर  प्रामोथ  विकास  मनन्‍्त्री  बूटा  :  जी  नहीं  ।

 और  पारादीप  में  मत्स्यन  पत्तन  नीचे  लिखे  दो  स्थानों  पर  बिकसित  करने  का
 प्रस्ताव  है  :-7

 (1)  प्रारादीप  वाणिज्यिक  पत्तन
 के  अन्दर  विकसित  किया  जाने  बाला  महरे  शमुख््र  में

 मछली  पकड़ने  वाले  ट्रालरों  के  लिए



 दिनांक  8-3-82  के  अतारांकित  प्रश्म  संध्या  2366  15  1985
 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 पारादीप  पत्तन  न्यास  द्वारा  4.25  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  एक
 परियोजना  रिपोर्ट  1985  में  सरकार  को  प्राप्त  हुई  इसमें  गहरे  समुद्र  में
 मछली  पकड़ने  के  30  ट्रालर  ठहराए  जा  सकते  हैं  ।

 (2)  पारादीप  वाणिज्य  पत्त  न  के  बाहर  अवस्थित  किए  जाने  वाले  यान्त्रिकृत्त  मत्स्यन
 जलयानों  के  लिए  सुविधाएं  :

 पारादीप  वाणिज्यिक  पत्तन  तथा  महानदी  नदी  के  बीज  एक  उपयुक्त  स्थान  का

 जायजा  लेने  हेतु  माडल  अध्ययन  किए  जा  रहे

 इस  अवस्था  में  निर्माण  काय  शुरू  करने  और  इसके  पूरा  होने  के  बारे  में  कोई  समय
 तालिका  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 विनांक  8-3-82  के  भ्रतारांकित  प्रहन  संख्या  2366  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मन्‍्त्रो  बूटा  :  उपहार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 दूध  उत्पादों  के
 आयाम  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  8-3-8  2  को  पूछ  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2366

 के  भाग  के  उत्तर  के  विवरण  में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  1980-81  के  दौरान  महानगरीय
 ड्रेरियों  और  अन्य  दुग्ध  योजनाओं  और  शिशु  आहार  विनिर्माताओं  को  क्रमशः  कुल  33.481  मीटरीटन

 और  1,280  मीटरी  टन  स्किम  दुग्ध  चूर्ण  निक्मुत  किया  गया  ।  ये  आंकड़े  भारतीय  डे  री  निगम  द्वारा
 दी  गई  जानकारी  पर  आधारित  थे  ।

 भारतीय  डेरी  निगम  रे  बाद  में  प्राप्त  जानकारी  का  अध्ययन  करते  समय  उपरोक्त  दो

 आंकड़ों  में  कुछ  असंगतियां  पाईਂ  गईं  |  भारतीय  डेरी  निगम  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  उक्त

 असंगंति  को  स्पष्ट  करें  ।  उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  महानगरीय  डेरियों  और  अन्य  डेरियों  और

 आहार  बिनिर्माताओं  को  निमुक्त  किए  गए  स्प्रंटा  दुग्ध  चूर्ण  के  आंकड़ों  को  दर्शाने  में  संगणनां

 सम्बन्धी  त्रूटि  थी  ।

 ह  निम्नलिखित  विवरण  में  उत्तर  में  पहले  दिए  आंकड़े  ओर  भारतीय  डेरी  निगम  द्वारा  दिए

 गए  सही  और  संगतिपूर्ण  आंकड़े  दिए  गए  हैँ  :--



 25  1907  )  दिनांक  8-3-82  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2366  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  बाला  विवरण

 टन

 दिनांक  8-3-82  को  पूछे  गए  भारतीय  डेरी  निगम  द्वार
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  दिए  गए  संग्रतिपूर्ण
 2366  के  उत्तर  में  दिए  आंकड़े
 गए  आंकड़े

 स्किम  दुग्ध  चूर्ण  स्किम  दुग्ध  चूर्ण

 1.  महानगरीय  डेरियों  34481  32878

 और  अन्य  योजनाओं  हेतु

 2.  शिशु  आहार  विनिर्माता  1280  1104

 अनजाने  में  हुई  भूल  के  लिए  खेद  है  ।

 12.00  मध्याह ून
 पर

 ]

 प्रो०  के०के०  तिथारी  :  श्रीलंका  में  एक  बहुत  ही  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही

 राष्ट्रपति  जयवर्धन  ने  ब्रिटिश  सेना  की  मदद  मांगी  है  ।  आप  यह  भी  जानते  हैं  कि  किराये  के

 ब्रिटिश  सैनिक  वहां  पहले  से  ही  मौजूद  हैं  ।  इज  राइल  की  एक  घृणित'**

 अध्यक्ष  सहोदय  :  हमने  सम्पूर्ण  चर्चा  की  थी  ।  एक  अवसर  और  है  |  जब  भी  हम  इसे  उचित

 इस  पर  चर्चा  कर  लेंगे  ।

 ग्रो०  के०के०  तिथारी  :  वे  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  कल  काये  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  कर  रहे  आप  इस  पर  चर्चा  कर
 सकते  हैं  तथा  इसे  पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  पूरे  सत्र  में  हमने  श्रीलंका  के  मामले  पर

 चर्चा  नहीं  की  ।  विदेश  मंत्रालय  की  मांगों  के  समय  हमने  इस  पर  केवल  अप्रत्यक्ष  रूप  से  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसे  कार्य  सूची  में  रखा  हुआ  है  ।  आप  इस  पर  कल  कार्यमन्त्रणा

 समिति  में  चर्चा  कर  सकते  कोई  समस्या  नहीं  है  ।
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 कै  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 क्री  हन्तान  मोल्लाह  :  मैं  भी  श्रीलंका  का  ही  प्रश्न  उठा  रहा  मैंने एक
 स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कारें  मंत्रणा  समिति  की  बंठक  कल  हो  रही  है  ।  उस  समय  हम  इस  पर
 फैसला  कर

 श्री  हम्नान  सोल्लाह  :  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  निर्माण  तथा  आवास  मन्त्रालय

 के  फैसले  के  कारण  दिल्ली  दिल्ली  क्लोथ  मिल  बिल्कुल  बन्द  होने  की  हालत  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसके  बारे  में  चिन्ता  न  कीजिए  ।  मैंने  इस  पर  विचार  कर  लिया

 अभी  तक  कोई  समस्या  नहीं  और  यदि  कोई  समस्या  होती  भी  है  तो  हम  इस  पर  चर्चा  कर

 क्षी  हस्तान  सोललाहू  :  महोदय  इस  पर  आप  एक  ध्यानाकंण  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  किसी  भी  कल्पनात्मक  प्रश्न  पर  चर्चा  नहीं  की  जाती  ।

 श्री  अजय  विश्वास  :
 त्रिपुरा  क ेलोग  आज  का  आयोजन  कर  रहे

 हैं  क्योंकि  त्रिपुरा  की  सरकार  तथा  वहां  के  लोग  उमग्रवादियों  का  सामना  करने  के  लिए  अधिक

 केन्द्रीय  रिज्ज  पुलिस  तथा  सीमा  सुरक्षा  दल  की  मांग  कर  रहे  हैं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कुछ  नहीं  आप  मुझे  लिख  सकते  हैं  ।

 झीसतो  गोता  सुक्षजों  :  मैं  भी  वही  सवाल  पृछ  रही  हूं  ।  यह  केन्द्र  तथा  राज्य  के

 सम्बन्धों  का  प्रश्न  है

 प्रो०  के०के०  तिवारी  :  क्या  आप  श्रीलंका  के  मांलले  पर  धर्चा  कराने  जा  रहे  यह

 झमस्या  और  विकट  हो  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  हम  कार्यमन्त्रणा  समिति  की  बेठक  कर  रहे  उत्षमें  इस  पर  फैसला

 कर  लेंगे  ।

 )

 भरी  श्रजय  विश्वास  :  सीमाओं  की  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  काय॑

 इप्नंवांदी  सीमा  पार  कर  रहे  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरे  अधिकारों  से  बाहर  है  ।



 25  1907  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 झो  असल  वश्ता  :  उमग्रवादियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  त्रिपुरा  सरकार
 अधिक  बल  मांग  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरे  अधिकारों  से  बाहर  आप  इसे  पहले  ही  कह  चुके  हैं  तथा

 उसके  ध्यान  में  आ  गया  है  ।  अब  यह  उन  पर  है  ।  मैं  उन  पर  दबाब  नहीं  डाल  सकेता  ।  मैं  सरकार
 को  मजबूर  नहीं  कर  सकता  ।

 झी  अमल  दत्त  :  सभी  दलों  ने  सूचना  दे  दी  है

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  क्या  फके  पड़ता  सूक्‍ना  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  इस  पर

 कारंवाई  हो  गई

 )  **
 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवादी-बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 12.02 भ०  प०  .

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियभ  के  आनर्गत  अधिसूचना

 ]
 खा  और  नामरिक  पूर्ति  मंत्री  बीरेस  मैं  आवश्यक  वस्तु  1955

 की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  चीनी  1984-85  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य

 दूसरा  संशोधन  1985  तथा  अ ग्रेजी  की  एक  जो  28

 1985  को  भारत  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  316  में  प्रकाशित  हुआ
 सभा  पटल  पर  रखता  में  रखो  दखिए  संक्या  एल०

 सीमा  झुल्क  अधिनियम  के  अंतर्यत  पिछली  अखिसूचना  को  संझोधित

 करने  के  लिए  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जतादेग  :  मैं  सीमा  शुल्क  1962  की

 आरा  159  के  भन्‍्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  336  तथा  अंग्रेजी  की

 *का्येबाही  वृतान्‍्त  में  सम्मलित  नहीं  किया  गया  ।
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 समितियों  के  लिए  निर्वाचन  13  1985

 $$  राधा

 एक  जो  6  1985  को  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 जिनके  द्वारा  24  अप्र  1982  की  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय

 धन  किया  गया  ताकि  भारत  से  अधिसूचना  में  विनिदिष्ट  एक  और  पेंटाजोसीन

 निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  सभा  पटल  पर  रखता  थालय  में  रखो  गई  ।  देखिए

 संक्या  एल०  टी ०---709/85  ]

 12.03  भ०प०

 नारियल  विकास  बड़े

 ]

 कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  मंत्रों  बूटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 नारियल  विकास  बोर्ड  1979  की  धारा  4  की  उपधारा

 4  (¥)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त

 अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्याधीन  नारियल  विकास  बोड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य

 करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुने  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 नारियल  विकास  बोर्ड  1979  की  घारा  4  की  उपघारा

 4  (8)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  दें  उक्त

 अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  नारियल  विकास  बोडे  के  सदस्यों  के  रूप  में  करने

 के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  चुने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 राष्ट्रीय  तिलहुम  तथा  वनस्पति  तेल  जिकास  बोर्ड

 श्री  बूटा  सिंह  :  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राष्ट्रीय  तिलहून  और  वनस्पति  1983  की  घारा  4  की  उपधारा  4  ($)
 के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम

 के  अन्य  उपबंधों  के  राष्ट्रीय  तिलहन  और  वनस्पति  तेल  विकास  बोर्ड

 के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य
 करने  के  लिए  अपने  में

 से  दो  सदस्य घुने  ।””
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राष्ट्रीय  तिलहहन  ओर  वनस्पति  तेल  विकास  बोर्ड  1983  की

 धारा  4  की  उपधारा  4  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  ज॑से  अध्यक्ष

 निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों  के  राष्ट्रीय  तिलहन  और  वनस्पति

 तेल  विकास  बोडड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  आप  बहुत  ही  शिष्ट  व्यक्ति  हैं  कृपया  इस  प्रकार  न

 कीजिए  ।  कृपया  अब  बेठ  जाहए  ।  कृपया  अपनी  सीट  ग्रहण  कर  लीजिए  ।

 )**
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उसके  बारे  में  सब  पता  केवल  आप  के  कह  देने  से  ही  मैं  यह  सब

 नहीं  कर  सकता***
 )**

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही-वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  मैंने  इन

 को  अनुमति  नहीं  दी  है'**

 ह

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  तिवारी  कृपया  आप  बैठ  क्‍यों  नहीं  जाते  ?  आप  समय  क्यों  ले  रहे  है  ?

 न)**

 कार्यवाही  वृत्तांत
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 डी  सो

 स०  प०

 नियम  377  के  भ्रधीन  मामले

 एराबल  और  लहकरी  जातियों  को  अमुसूचित  जातियों  को  सूचो
 में  सम्भमिलित  करने  को  सांग

 .  ]
 श्री  क्षांति  घारीबाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  नियम  377  के  अधीन

 राजस्थान  राज्य  की  ऐरवाल  एवं  लश्करी  जाति  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में  बैरवा  जाति  से

 #  तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रूपांतर  ।
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 गण

 इन्हें  अलग  कर  शामिल  करने  संबंधी  अति  लोक  महत्व  के  मामले  की  ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता

 राजस्थान  राज्य  में  ऐरवाल  एवं  लश्करी  जाति  के  लोगों  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में
 शामिल  न  करके  इन्हें  बंरवा  जाति  से  सम्बद्ध  कर  अनुसूचित  जाति  में  रखा  गया  जिस  पर  इन्हें
 काफी  एतराज  है  |  ये  अपने  आपको  बरवा  जाति  से  अलग  मानते  रहे  हैं  क्योंकि  इसके  लिए  जो  तक
 ये  लोग  दे  रहे  हैं--बह  यह  है  कि  रियासतों  में  जो-सेना  का  लश्कर  लोग  लेकर  चला  करते  उन्हें
 लशश्करी  कहा  जाने  जबकि  बेरवा  जाति  का  जो  कार्य  वह  लश्करी  जाति  के  लोगों  द्वारा
 किया  जाने  वाले  कार्य  से  भिन्‍न  इस  प्रकार  ऐरवाल  एवं  लश्करी  जाति  के  लोगों  में  काफी
 भसंतोष  व्याप्त  इन  लोगों  की  यह  बहुत  पुरानी  मांग  है  कि  ऐरवाल  एवं  लश्करी  जाति  को  भी

 अनुसूचित  जाति  की  सूची  में  शामिल  किया  जबकि  इन  लोगों  को  राज्य  में  बैरवा  जाति  को
 मिलने  वाली  अनुसूचित  जाति  की  सभी  सुविधायें  प्राप्त  इन्हें  बारक्षण  प्राप्त  है  तथा  चुनावों  में

 भी  बराबर  की  सुविधायें  इन्हें  मिलती  हैं  ।

 इस  प्रकार  ऐरबाल  एथ  लश्करी  जाति  के  लोगों  की  ओ  पुरानी  मांग  वह  काफ़ो  वाजिब  है
 और  यह  मामला  सरकार  के  विचा  राधीन  काफी  वर्षों  से  लम्बित  पड़ा  ऐरवाल  एवं  लश्करी  जाति
 के  लोगों  ने  जो  तर्क  दिया  वह  भी  काफी  वाजिय  है  ।

 मेरा  माननीब  गृह  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  वे  लश्करी  एवं  ऐरवांल  जाति  के  लोगों  को

 अनुसूचित  जाति  की  सूी  इन्हें  बैरवा  से अलग  कर  शामिल  करने  संबंधी  मामले  पर

 पूर्वक  विचार  करने  की  कृपा  करें  ताकि  इन  सोमों  में  व्याप्त  असंतोष  को  अविलम्ब  दूर  किया  जा

 12.08  म०  प०

 सोसभाथ  रथ  पीठासीन  हुए  ]

 अपने  सहायक  एकक  के  रूप  में  टी०  के०  कोचुवेलो  का

 ग्रहण  करने  के  लिए  पश्रावनकोर  टिटेनियम  प्रोडक्टस  लि०  को  निदेश  देने  को  भाँय  ।

 ]

 भरी  ए०  चाल्स  ड्राई  इलेक्ट्रिक  बंटरी  सेलों  के  निर्माण  में  काम  आने  वालौ

 इलेक्ट्रोलाइटिक  मैंगनीजा  डाइ-आक्साइड  एम०  का  उत्पादन  करने  वाले  एक

 दी  टी०  के०  कैमिकल्स  लिमिटेड  ने  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  12  जून  1984  से  मजदूरों  की

 छंटनी  करने  की  घोषणा  की  इस  उद्योग  के  विकास  की  आवश्यकता  के  बारे  में  अधिक  कहने  की

 आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  भारत  के  ड्राई  सैल  उत्पादकों  को  भायात  की  गई  इ०  एम०  डी०  पर  भारी

 मात्रा  में  निर्भर  करना  पड़ता  केवल  यही  नहीं  यह  फंक्ट्री  ट्रावगवकोर  टिटानियन  प्राडक्ट्स  के

 अपक्षिष्ट  उत्पाद  सल्पबूरिक  एसिड  का  भी  उपयोग  करती  बदि  उचित  ढंग  से  इस्तेमाल
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 कि  जनक  लक  नलकलज  न  ललित  ललकिककलककिक  कक  —  कि  -----

 न  किया  जाए  तो  ई०  एम०  डी०  को  बनाने  में  रसायन  क्रिया  के  यह  प्रदूषण  उत्पन्न  करता

 है  इसीलिए  पर्यावरण  की  दृष्द्ि  से  भी  इस  उद्योग  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  उद्योग  की  वर्तमान  कठिनाइयां  केवल  गलत  प्रबन्ध  के  कारण  बैंकों  तथा  अन्य
 वित्तीय  संस्थाओं  से  भारी  मात्रा  में  ऋण  लिया  गया  परन्तु  उनका  एक  तरह  से  दुविनियोग  किया
 गया  है  ।  कुछ  अन्य  अनियमिततायें  भी  हुई  कामगारों  को  नियमित  रूप  से  मजूरी  नही ंदी
 उनकी  भविष्यनिधि  तथा  इ०  एस०  आई०  में  अंशबान  की  राशि  अदा  नहीं  की  जाती  ।  यहां  तक

 कि  बैंक  ऋणों  को  लोटाने  के  लिए  कमंचारियों  से  लो  गई  राशि  का  भी  प्रबन्धकों  द्वारा  दुविनियोग
 किया  गया 30९७४

 12.09  म०  Fo

 सहोदय  पीठासीन

 इस  उद्योग  को  गेर-कानूनी  रूप  से  बन्द  करने  के  कारण  उत्पन्न  हो  रही  बहुत  गंभीर  स्थिति
 को  दैखते  हुए  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  पूरे  मामले  की  जांच  करने  के  तुरंत  आदैश  दिए  जाएं  ।  और

 दोषी  पाए  जाने  वालों  को  दण्ड  दिया  त्रावनकोर  टिटिनियम  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  को  यह  भी

 श्रादेश  दिए  जाए  कि  ई०  एम०  डी०  का  उपोत्पाद  के  रूप  में  उत्पादन  के  लिए  वहू  टी०  के०

 कंमिकल्स  के  प्रबन्ध  का  अपनी  सहायक  यूनिट  के  रूप  में  अर्जन  करें  इससे  श्रमिकों  का  भी  हित
 होगा जो  भूखे  मर  रहे  हैं  ।

 हैदराबाद  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  अड्डा
 घोषित  करने  को  आवश्यकता

 झो  जी०  भूपति  पता  लगा  है  कि  आन्प्र-प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  गए

 अनुरोध  के  उत्तर  में  पयर्टन  और  नागर  विमानन  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  वे  हैदराबाद  ओर  मध्य  पूर्व
 देशों  के  बीच  यात्री  और  माल  में  हुई  वृद्धि  का जायजा  लिया  जा  रहा  मेरा  अनुरोध  है  कि  सर्वेक्षण  यदि

 पहले  नहीं  किया  गया  है  तो  हैदराबाद  को  अन्‍्तर्राद्रीय  हवाई  अड्डा  घोषित  करने  के  लिऐ  शीघ्र  ही
 सर्वेक्षण  कराया  जाए  और  जनता  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  हैदराबाद  से  कम  से  कम

 कुछ  सीमित  अन्तर्राष्ट्रीय  सेवाएं  आरम्भ  करायी  जाए  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  ओर  भागोरथो  नवियों  द्वारा  होने  वाले  भू-क्षरण  को

 रोकने  हेतु  भू-क्षरणरोधी  उपायों  के  लिए  पर्याप्त  घन  देने  को  भावश्यकता

 झोसतो  बिभा  धोष  गोस्थासो  :  पश्चिचम  बंगाल  में  गंगा  तथा  भागीरथ  के  किनारे

 फरकक्‍्का  बांध  के  आस  पास  रहने  वाली  भारी  जनसंख्या  इन  दोनों  नदियों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  कटाव

 के  कारण  विस्थापित  हों  गई  है  या  उनके  विस्थापित  होने  का  खतरा  बन  गया  है  मुशिदाबाद  के  जिले

 में  कटाव  से  अन्ततः  रेलवे  लाइन  राष्ट्रीय  राज्य  राजमार्ग  और  फरक्का  बांध  परियोजना
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 का  तटबन्ध  और  उसकी  फीडर  नहर  सभी  समाप्त  हो  जायंगे  इससे  भारत-बाग्ला  देश  की  इस  सीमा  पर
 संचार  व्यवस्था  में  भी  विध्न  पैदा  होगा  तथा  पद्चिचम  बंगाल  के  उत्तरी  जिलों  का  वहां  के  शेष  जिलों
 से  सम्पर्क  टूट  जाएगा  !  नादिया  जिले  में  भगीरथी  से  70  गायों  तथा  नगरों  को  केवल  नवद्वीप
 निर्वाचक्क्षेत्र  में  ही कटाव  हो  रहा  बंगाली  रामायण  के  प्रसिद्ध  लेखक  क्रितीवसा  के  इतिहासिक

 महत्व  के  स्मारक  के  बहने  का  भी  खतरा  राज्य  सरकार  के  पास  इतने  बड़े  पैमाने  पर  कटाव  को
 रोकने  के  लिए  साधन  नहीं  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  इन  दोनों  राष्ट्रीय  जल  मार्गों  द्वारा  कटाव
 को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  तुरंत  प्रदान  करे  !

 )  भष्य  प्रदेश  के  रामगढ़  जिले  में  उद्योग  स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 कुमारी  पुष्पा  देवी  :  मध्यप्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  जनजाति  के  शोग

 रहते  यह  राज्य  का  उद्योगों  की  दृष्टि  से  एक  पिछड़ा  हुआ  जिला  है  !  वहां  केवल  एक  पटसन

 मिल  जिसे  1935  में  रायगढ़  में  स्थापित  किया  गया  था  ।  जब  भारत  सहित  पूरा  विश्व  उद्योग

 के  क्षेत्र  में  तेजी  से  प्रगति  कर  रहा  है  रायगढ़  इस  क्षेत्र  में  बहुत  पीछे  रह  गया  यह  बहुत  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  इस  तथ्य  के  धाबजूद  कि  रायगढ़  में  पिछले  50  वर्षों  के  दौरान  औद्योगिक  विकास

 का  प्रतिशत  शून्य  रहा  इस  जिले  को  श्रेणी  में  रखा  गया  है  |

 दूसरी  श्वरफ  इस  जिले  में  कई  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  करने  की  गुजाइश  खनिज

 अन्वेषण  निगम  भोर  भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  इन  क्षेत्रों  में  बावसाइट  तथा  अन्य
 खनिजों  के  बड़ी  मात्रा  में  भण्डार  पाए  इसलिए  यह  खनिज  और  कनों  पर  आधारित  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिए  उत्तम  स्थान  अमिक  तथा  भूमि  जंसी  अन्य  महत्वपूर्ण  सुविशज्वाएं  पर्याप्त  मात्रा

 में  और  उचित  क्रीमत  पर  उपलब्ध  अतः  इस  जिले  में  उद्योग  स्थापित  करने  का  हर  प्रकार  से

 भौचित्य  है  ।

 भारत  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  पिछड़े  ओर  जिन  जिलों  में  उद्योग  नहीं  है  वहां  पर

 मिकता  के  आधार  पर  उद्योग  स्थापित  किये  रायगढ़  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  जिला

 तथा  हीनਂ  जिला  दोनों  घोषित  किया  जा  सकता

 मैं  आग्रह  करती  हूं  कि  रायगढ़  जिले  को  श्रेणी  की  बजाय  श्रेणी  के  रूप  में

 चोषणा  की  जाए  !  इसे  हीनਂ  जिला  माना  जाए  ।  भारत  सरकार  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  करने  चाहिए  !

 उत्तर  प्रदेश  विधोषकर  उसके  पूर्वो  भागों  में  लेखक  की  धढ़  रही  घटनाओं
 को  रोकने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  को  आवश्यकता

 ]
 ओी  राम  भगीना  सिभ्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  जी  का  ध्यान  उत्तर

 प्रदेश  में  चेचक  के  बढ़ते  हुए  प्रकोप  की  तरफ  आपके  माध्यम  से  आकर्षित  करना  चाहता  इस
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 प्रदेश  में  न  नल  बिक  प्रदेश में  भयंकर  चेचक

 समय  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  खास  तौर  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  भयंकर  चेचक  का  प्रकोप  चल  रहा
 आए  दिन  तमाम  छोटे-छोटे  बच्चे  काल  के  गाल  में  जा  रहे  समाचार-पत्रों  में  भी  आए  दिन  यह
 खबर  प्रकाशित  हो  रही  है  ।  उत्तर  प्रदेश  की  राजधानी  लखनऊ  शहर  में  भी  इसका  भीषण  प्रकोप  है
 और  यह  ॒  रोग  दिनोदिन  समूचे  प्रदेश  में  फैलता  जा  रहा  इस  रोग  को  रोकने  के  लिए  कोई

 समुचित  व्यवस्था  दृष्टिगोचर  नहीं  हो  रही  इसके  पूर्व  यह  रोग  काफी  कम  हो  गया  था  किन्तु
 इस  समय  अकसमात्‌  इस  रोग  का  प्रसार  बड़ी  तेजी  से  हो  अगर  विशेष  व्यवस्था  करके  इस
 रोग  के  प्रचार  को  नहीं  रोका  गया  तो  हमारा  उत्तर  प्रदेश  भयावह  संकट  में  आ  जायेगा  क्योंकि  यह
 रोग  बुडढ़े  बच्चे  आदि  सभी  को  हो  रहा  है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  मैं  मानतीय  मन्‍्त्री  जी  से  विशेय्  करता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  को  इस थ

 रोग  से  बचाने  के  लिए  आविलम्ब  समुचित  व्यवस्था  कराने  की  कृपा  करें  ।

 12.15  म०  प०

 अनुवाद  ]
 रसायन  और  उबंरक  मंत्र।लय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  6  लेंगे  और  रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय
 की  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  श्री  अर०  पी०  दास  ने  पहले  से  ही  बहुत  समय

 ले  लिया  मैं  उन  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  अपना  भाषण  दो  या  तीन  मिनट  में  समाप्त

 करें  ।

 थ्रो  रेभुपद  दास  :  मैं  हल्दीया  पेट्रो-केमिकल  कम्प्लेक्स  की  स्थापना  के  बारे  में
 बात  कर  रहा  इसे  एक  उचित  समय  के  भीतर  स्थापित  कर  लेना  चाहिए  |  इसेके  स्थापित  होने
 से  आशा  है  कि  वहाँ  सैकड़ों-हज।रों  उद्योग  और  स्थापित  होंगे  तथा  हल्दीया  कंमिकल  कम्पलेक्स
 और  इसके  नीचली  ओर  लगने  वाले  उद्योगों  में  सैकड़ों-हजारों  युवाओं  को  रोजगार  मिलेगा  ।

 इस  सदन  में  यह  प्रश्त  भिन्‍न-भिन्‍न  अबसरों  पर  आया  !  पिछले  बार  जब  यह  प्रश्न  सदन  में
 आया  तो  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र  ने  माननीय  मंत्री  से  27-3-84  को  एक  प्रश्न  पूछा  था  ओर  माननीय
 मंत्री  भ्षी  शिव  शंकर  ने  उसका  उत्तर  दिया  था  कि  में  यह  पेट्रो  केमिकल  कम्पलेक्स  जरूर

 होना  चाहे  राज्य  इसे  आरम्भ  चाहे  यह  संयुक्त  क्षेत्र  बने  या  जो  भी  हो
 /”

 9  बर्ष  पहले
 यह  स्थिति  थी  ।

 उससे पहले  भी  जब  श्री  प्रकास चन्द्र सेठी विभाग  के  प्रभारी थे  तो  उन्होंते अन्य  प्रश्न

 179



 अनुदानों  की  1985-86  15  1985

 का  उत्तर  दिया  था  कि  पेट्रोकेमिकल  कम्लंक्स  जरूर  बनना  चाहिए  और  हल्दीया

 पेट्रोकेमिकल  कम्पलेक्स  के  लिए  ओद्योगिक  लाइसेंस  जल्दी  ही  जारी  किया  जाएगा  !  लेकिन  अभी
 तक  कुछ  नहीं  किया  है  और  पता  चला  है  कि  पेट्रोकेमिकल  कम्पलैक्स  बनाने  का  प्रस्ताव  छोड़
 दिया  गया  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  फिर  अनु  रोध  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  के  सातवी  पंच  बर्षीय  योजना
 में  ईमानदारी  से शामिल  किया  जाना  चाहिए  ताकि  इस  कम्पेलक्स  के  लिए  संभवताओं  का  पता

 लगाया  जा  सके  ।  यह  भी  सच  है  कि  इस  किस्म  की  परियोजनाओं  का  फरक्का  थर्मल  पावर  प्रोजेक्ट

 ओर  दुर्गापुर  स्टील  प्लांट  की  तरह  कुछ  राष्ट्रीय  महत्त्व  है  इसलिए  इस  परियोजना  के  सातवी  पंच

 वर्षीय  योजना  में  लिया  जाना  जाना  चहिए  ।

 अब  मैं  ओषधि  और  भेषज  उद्योग  पर  आता  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया
 कि  अनुमान  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दोरान  377  करोड़  रुपये  मूल्य  की  ओषधियों  तथा

 1,827  करोड़  रुपये  मूल्य  के  फामू  लेशन्सो  का  उत्पादन  इन  दोनों  रकमों  योग  2,  204

 करोड़  रुपगे  बैठता  है  ।

 ये  सब  अनुमान  हैं  सभी  अन्य  अनुमानों  की  तरह  ये  भी  सच  नहीं  निकलेंगे

 198  3-84  वर्ष  के  आकड़  ये  पता  चलता  है  कि  केवल  लगभग  355  करोड़  रुपये  मूल्य  की

 बल्क  औषधियों  का  उत्पादन  हुआ  1700  करोड़  रुपये  के  फामू  लेशन  तैयार  किये  |  गये  इनका  योग

 2,115  करोड़  रुपये  बेठता  यह  पिछले  वर्ष  का  कार्य-निशपादन  देश  के  भारी  साधनों  और

 क्षमतओं  की  तुलना  में  पिछले  वर्ष  के  मुकावले  यह  मामूली  वृद्धि  इससे  अधिक  नहीं  ।  इसलिए
 देश  की  आवश्यकता  के  संदर्भ  में  बल्क  ओषध्षियों  तथा  फाम्‌  लेशनों  के  निर्माण  में  यह  वृद्धि  महृत्त्वहीन
 और  असंगत  है  ।

 ओऔषधि  उद्योग  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  क ेलिए  भारी  लाभ  कमाने  का  साधन  बन  गया  है  ।  वे
 असंख्य  ओषधियों  लाते  हैं  ओर  बेचते  इन  ओषधियों  की  कीमतें  इतनी  अधिक  होती  है  कि

 साधारण  खोग  इन  औषधियों  को  खरीद  नहीं  सकते  यह  अब  देश  की  चिकत्सा  छ्िक्षा  और  स्वाथ्य

 आवश्यकता  के  लिए  एक  खतरा  बन  गया  है  क्‍योंकि  इसके  हजारों  फामू ले  अनावश्यक  हो  गये  हैं  ।

 असंगत  तथा  बेकार  हो  गये  कभी-कभी  खतरनाक  भी  हो  सकते  इसलिए  बहू  राष्ट्रीय
 ओषधि  कम्पनियां  देश  की  आवश्यकता  को  पूरी  नहीं  कर  रही  उनके  नियंत्रित  करने  की

 आवश्यकता  है  ।  इसके  लिए  कोई  तरीका  निकालना  होगा  ।  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  और  हाथी  समिति
 दोनों  ने  आवश्यक  और  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  संख्या  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  सिफारिश  की  है  ।
 हाथी  समिति  ने  कहा  है  कि  इस  संख्या  को  एक  सौ  तक  या  कुछ  117  तक  नीचे  लाना

 चाहिए  ।  हजारों  फामूं  लेशनों  के  स्थान  पर  आवश्यक  ओर  जीवन-रक्षक  औषधियों  की  संख्यां  को

 ब्रहुत  कम  किया  जा  सकता  इन  बहु-राष्ट्रीय  और  अन्य  एकाधिका री  कम्पनियों  को  इतने  अधिक
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 आज  जलन  ज  कल  अल  कल अल  ककलककलक  जे  चजप+9प

 फामू्‌  लेशन  बनाने  से  जिन्हें  वे  इस  देश  में  बेच  रहे  हैं  हतोत्साह  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  इन  अनन्त  फामू  लों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  किसका  कार्य  है  ?  किसी  राष्ट्रीय
 ओषध  नीति  के  अभाव  में  इन  कम्पनियों  ने  औषध  उद्योग  के  लिए  समस्या  खड़ी  कर  दी  इस

 लिए  सरकार  के  तुरन्त  एक  राष्ट्रीय  औषध  नीति  बनानी  यह  औषध  नीति  हाथी  समिति
 की  सिफारिशों  या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  बनाई  जानी  चाहिए
 हाथी  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  औषध  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  सरकार  का  सभी  औषध  उद्योगों  का  अभी  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  या  नहीं
 ओषध  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  करने  के  मामले  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  की

 ओषध  कम्पनियों  को  इसका  नेतृत्व  संभालना  लेकिन  यदि  आप  सावंजनिक  क्षेत्र  की
 कम्पनियों  के  कार्य  निष्पादन  पर  किचार  करें  तो  आप  पायेगें  कि  यह  कितना  निराशापूर्ण  रहा  ।

 सरकार  इस  बात  का  जवाब  दे  कि  ये  कम्पनियां  पूछने  के  लिए  यह  सरकार  की  दृच्छा  के

 सरकार  की  योजना  के  अनुसार  काय॑  क्‍यों  नहीं  कर  सकी  मैं  आई  डी  पी  एल  और  हिन्दुस्तान
 एन्टीबायटिक्स  के  कार्य  निष्पादन  के  केवल  दो  उदाहरण  यदि  आप  आई  डी  पी०एल|का  मामला
 ले  तो  आप  पाएगें  कि  1983-84  में  कम्पनी  का  कुल  उत्पादन  121.28  करोड़  रुपये  था और

 1984-85  अप्रैल  से  दिसम्बर  1984  तक  इसका  उत्पादन  केवल  82-39  करोड़  रुपये  मूल्य
 का  था  ।  इसलिए  इस  वर्ष  कुल  उत्पादन  किसी  भी  तरह  सनन्‍्तोषजनक  नहीं  था  भौर  यह  इस

 वर्ष  रुपये  तक  का  भी  नहीं  होगा  ।  हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लिमिटेड  का  कार्य  निष्पादन

 और  भी  अन्सतोषजनक  1982-83  में  हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लिमिटेड  का  कुल
 उत्पादन  37-35  करोड़  रुपये  1983-84  में  यह्‌  घटकर  34-60  करोड़  का  रह  गया  ।  और

 1984-85  में  अप्रैल  से  दिसम्बर  1984  तक  यह  तेजी  से  घटकर  26-90  करोड़  रुपये  रह
 गया  ।

 यदि  इन  प्रमुख  सावंजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  का  कार्य  निष्पादन  यह  रहा  है  तो  वे

 ओषधि  निर्माण  के  क्षेत्र  में  प्रमुख  भूमिका  कंसे  निभा  सकती  सावंजनिक  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  के  इस  निराशाजनक  कारें  निष्पादन  को  देखते  हुए  इस  उद्योग  द्वारा  2000  ईसवी  तक

 के  लिए  स्वास्थ्य  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  करना  संभव  नहीं  यह  सरकार  का

 महत्त्वपूर्ण  और  लोकप्रिय  नारा  परन्तु  देश
 के

 औषधि  उद्योग  का  कार्य  निष्पादन  ऐसा  है  कि  वह

 2000  ईस्वी  तक  आवश्यकताओं  के  निकट  भी  नहीं  जा  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  सरकारी  औषधि  नीति  के  पुननिर्माण  के  प्रश्न  पर  विचार  करे  ।  औषधि  नीति

 का  पु्ननर्माण  करते  समय  औषधि  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  संबंध  में  हाथी  आयोग  की  सिफारिशों
 को  ध्यान  में  रखे  और  राष्ट्रीयकरण  का  प्रश्न  जब  तक  विचाराधीन  है  तब  तक  मंत्रालय
 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  आवश्यक  और  जीवन  रक्षक  औषधियों  के  निर्माण  में  प्रमुख
 भूमिका  निभाने  के लिए  आवश्यक  और  जीवन  रक्षक  दवाइयों  का  उत्पादन  एक  वर्ष  में
 दो  गुना  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 इसके  बाद  राष्ट्रीय  वितरण  निगम  की  स्थापना  का  प्रश्न  आता  है  इस  निमम

 की  बहुत  जरूरत  नई  वितरण  नीति  इस  प्रकार  बनाई  जानी  चाहिए  कि  बहुराष्ट्रीय  और

 राष्ट्रीय  दोनों  किस्म  की  कम्पनियों  का  कुल  उत्पादन  इकट्ठा  करके  सम्पूर्ण  देश  में  वितरत  किया

 जाना  चाहिए  ताकि  इनका  उपयोग  करने  वाली  जनता  उचित  मूल्य  पर  ओषधियां  प्राप्त कर
 सके  ।  सरकार  को  आम  जनता  के  उपयोग  हेतु  बड़ी  मात्रा  में  सस्ती  दवाइयों  का  निर्माण  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 भरो  रेणपद  वास  :  मैं  ऋण  लाइसेंस  प्रणाली  के  बारे  में  दो  शब्द  कहना  चाहता  यह
 णाली  औषधि  उद्योग  में  तबाही  ला  रही  है  भ्रष्टाचार  का  और  सरकारी  अस्पतालों  को

 घटिया  दवाइयां  सप्लाई  करने  का  स्रोत  बन  गई  है  बडो  कम्पनियों  द्वारा  इसका  उपयोग  वित्तीय

 और  मूल्यों  में  हेराफेरी  के  लिए  भी  किया  गया

 कभी-कभी  फैक्ट्रियों  द्वारा  इस  प्रणाली  का  उपयोग  तालाबन्दी  की  घोषणा  करके  मजदूरों  के
 विरुद्ध  भी  किया  गया  वे  ऋण  लाइसेंस  प्रणाली  के  माध्यम  से  माध्यम  से  सभी  प्रकार  का  लाभ

 उठाते  हैं  और  इसका  उपयोग  औषधि  उद्योग  के  ही  विरुद्ध  करते  हैं  ।

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  ऋण  लाइसेंख  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  का  तथा  इस  पर

 अविलम्ब  प्रतिबन्ध  लगाने  का  अनुरोध  करता

 इन्हीं  शब्दों  के  स्लाथ  मैं  मांगों  का  विरोध  करता

 श्री  गंगा  राम  :  उपाध्यक्ष  महोदय,मुझे  वादविवाद  में  भाग  लेने  का  अवसर
 प्रदान  करने  के  लिए  में  आपका  अत्यन्त  आभारी

 यह  सुविदित  तथ्य  है  कि  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  के  सार्वजनिक  उपक्रमों  सहित
 सार्वजनिक  उद्यमों  के  जो  कि  सरकार  की  सामाजिक-आधथिक  नीतियों  को  क़्िपरान्वित  करने  का

 एक  साधन  भी  बहुत  से  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  ये  लक्ष्य  निम्नलिखित  हैं  :

 )  देश  के  द्रुत  आथिक  विकास  और  ओऔद्योगिकीकरण  में  सहायता  और  आधथिक  विकास

 हेतु  आवश्यक  बुनियादी  सुविधाएं

 निवेश  हेतु  लाभ  कमाना  और  इस  प्रकार  विकास  के  लिए  स्रोत  पैदा

 आय  ओर  धन  के  पुनवितरण  को  प्रोत्साहित

 रोजगार  के  अवसर  पैदा
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 सनन्‍्तुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  बढ़ावा

 छोटे  ओर  आनुषंगिक  उद्योगों  के  बिकास  में  सहायता

 आयात  प्रतिस्थापन  को  प्रोत्साहित  करना  देश  में  विदेशी  मुद्रा  की बचत  करना  और
 कमाना  ।

 मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  शार्वजनिक  उद्यमों  ने  1951  में  कार्य  करना
 आरम्भ  किया  31  1951  को  पांच  उद्यमें  थे  जब  इन  उद्यमों  ने  कार्य  करना  प्रारम्भ

 किया  इनमें  29  करोड़  रुपये  का  पूंजी  निवेश  किया  गया  था  ।  31  1984  को  इन  उदमों
 की  संख्या  214  इनमें  34,411  करोड़  रुपये  की  पूजी  लगी  हुई  इसी  प्रकार  सार्वजनिक
 उद्यमों  की  संख्या  भी  3।  1951  में  पांच  से  बढ़कर  31  1984  को  217  हो
 गई  है  ।

 कुछ  सावंजनिक  उद्यमों  ने  जहां  लाभ  कमाया  है  वहीं  उनमें  से  अधिकांश  उद्यम  भारी
 घाटे  में  चल  रहे  हैं  और  उवंरक  और  ओऔषधि-निर्माण  उपक्रम  हसका  उपवाद

 नहीं  हैं  ।  वर्ष  1983-84  के  सरकारी  उद्यम  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन-खण्ड  1  के  पृष्ठ  3]  पर
 प्रकाशित  आंकड़ों  से  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  होता  है  कि  इस  शीषं  के  अन्तर्गत  1982-83  में  हुई
 103.5  करोड़  रुपये  की  हानि  की  तुलना  में  1983-84  में  65-97  करोड़  रुपये  की  शुद्ध  हानि  हुई  ।

 इन  भारी  हानियों  के  कई  कारण  परन्तु  यह  मंत्रालय  का  कतंव्य  है  कि  वे  इन  सावंजनिक
 उपक्रमों  पर  बेहतर  नियंत्रण  और  निगरानी  मेरे  विचार  में  हमें  निम्नलिश्वित  मुख्य  बातों
 पर  बल  देना  चाहिए  :

 सरकारो  क्षेत्र  की  प्रत्येक  इकाई  का  लागत-लेखांकन  अधिक  सावधानी  और  कड़ाई
 से  किया  जाता  चाहिए  ।  कोई  भी  औद्योगिक  इकाई  अपने  कार्य  में  तब  तक  सफल
 नहीं  हो  सकती  जब  तक  उसकी  उत्पादन-लागत  का  ठीक  ढंग  से  हिंसाब  नहीं  लगाया
 जाता  हो  और  उसे  आय  तथा  ब्यय  पहलुओं  से  जोड़ा  नहीं  जाता  ।

 सभी  प्रकार  के  अनावश्यक  व्यय  को  बिल्कुल  खतम  करने  के  लिए  पूर्ण  प्रयास  किये

 जाने  सरकारी  उपक्रमों  के  बारे  में  मेरा  अपना  अनुमान  यह  है  कि  वे  अपने
 आरामप्रद  कार्यालय-जीवन  तथा  अनावश्यक  व्यय  की  ओर  अधिक  ध्यान  देते  हमें
 उनमें  सादा  जीवन  और  अधिकाधिक  कमाई  की  भावना  भरनी  चाहिए  वास्तव  में

 सुविधाएं  और  आराम  उत्पादन  और  लाभ  के  अनुपात  में  उपलब्ध  कराई  जानी
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 बनाए  गए  इससे  प्रबन्धकों  को  अपने  कर्मचारियों  के  साथ  मनमाना  व्यवहार
 करने  की  स्वतन्त्रता  मिल  जाती  है  और  क्ृपा-पात्रों  के  साथ  प्रबन्धक  अ्रच्छा  व्यवहार
 करते  हैं  जिससे  शेष  कमंचारियों  में  निराशा  और  असन्तोष  पैदा  होता  है  और

 सरका  री  उपक्रम  के  हितों  को  हानि  पहुंचती  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  सरकार  की  अ।रक्षण  नीति  को  सही  मायनों  में  लागू  नहीं  किया  जा  रहा
 अतः  इससे  सम्बन्धित  लोगों  में  व्यापक  असन्तोष  व्याप्त  इस  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  रसायन  और  उबंरक  मंत्रालय  की

 उत्तर  प्रदेश  स्थित  आई०  डी०  पी०  एल०  की  मिसाल  देता  हूं  ।

 आई०  डी०  पी०  एल०  के  काये  निष्पादन  जोकि  सरकारी  क्षेत्र  में  औषधि  निर्माण  का

 सबसे  बड़ा  संगठन  बहुत  अधिक  गिरावट  आई

 पिछले  20  वर्षों  3  1984  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  महत्वपूर्ण  इकाई  को  कुल
 118  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  और  31-3-85  तक  और  20  करोड़  रुपये  की  हानि  होने  की

 संभावना  वास्तव  में  यह  इकाई  औषधि-निर्माण  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  एक  प्रमुख  भूमिका
 निभाने  में  असफल  रही  है  ।  विपणन के  क्षेत्र  में  भी  इस  इकाई  का  कार्य-निष्पादन  निराशाजनक  रहा

 है  ।  कुल  35  करोड़  रुपये  का  विक्रय-योग्य  उत्पाद  अनबिका  पड़ा  और  30  करोड़  रुपये  की

 बकाया  राशि  वसूल  की  जानी  है  ।  वास्तव  में  आई०  डो०  पी०  एल०  जो  कुछ  बनाता  है  बेचने  में

 असमर्थ  रहता  जो  कुछ  बेचता  वसूल  करने  में  असमर्थ  रहता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आई०  डी०

 वी०  एल०  ने  अब  त+  स्पष्ट  कामिक  नीति  नहीं  बनाई  है  जिसके  कारण  इसके  सुचारू  कार्य  चालन

 में  बाधा  उत्पन्न  हो  रही  इस  परियोजना  का  कोई  अध्यक्ष  व  प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  वित्त

 निदेशक  नहीं  है  और  न  ही  कोई  मुख्य  कामिक  अधिकारी  है  क्‍योंकि  ये  अधिकारी  पिछले  एक  वर्ष

 के  दोरान  सेवा  निव॒त  हुए  हैं  और  उनके  स्थान  पर  अब  तक  नियुक्तियां  नहीं  की  गई  वास्तव  में

 20  वर्ष  पहले  स्थापित  आई०  डी०  पी०  एल०  जैसी  बड़ी  कम्पनी  जिसमें  15,000  कर्मचारी

 काम  करते  कोई  कामिक  नीति  नहीं  है  विशेष  रूप  से  अधिकारियों/पर्यवेक्षकों  के  अत्यन्त

 समर्पित  और  अनुभवी  अधिकारियों  और  पयंवेक्षकों  को  15  से  20  वर्ष  की  शानदार  सेवा  के  बाद

 किसी  भी  पदोन्नति  के  लिए  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  गया  है  और  जिससे  वे  बिल्कुल  मिराश  हो

 गए  हैं  ।  इसके  विपरीत  ऐसे  अधिकारी  जिनका  संगठन  में  कोई  योगदान  नहीं  रहा  है  नियमित  रूप

 से  पदोन्नति  पा  रहे  हैं  ।

 1980  में  ऋषिकेश  संयन्त्र  के  विस्तार  के  लिए  और  उसमें  नये  उत्पाद  शामिल  करने  के

 5  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए  थे  ।  ये  सभी  उत्पाद  या  तो  उपयोग  में  नहीं  आ  रहे  हैं  अथवा

 इन्हें  अभी  अपना  स्थान  बनाना  है  ।  नई  विस्तार  योजना  के  अन्तगंत  बड़े  उत्पाद  उच्च  लागत  पर

 बनाए  जा  रहे  हैं  ओर  गैर  सरकारी  औषधि  उद्योग  को  भारी  हानि  १२  बेचे  जा  रहे  हैं  ।  निश्चय  ही

 यह  अच्छी  स्थिति  नहीं  है  ।
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 इस  प्रकार  आई०  डी०  पी०  एल०  के  सम्पूर्ण  ढांचे  में  परिवर्तत  की  आवश्यकता  वित्तीय

 दृष्टि  से  इसे  पूर्णतया  सक्षम  बनाने  हेतु  इसमें  पूर्ण  सुधार  की  आवश्यकता  है  जिससे  यह  देश  के  लाखों

 व्यक्तियों  के  लिए  सस्ती  दवाइयां  और  औषधियां  बना  अपने  युग  के  महान  अर्थशास्त्री

 कौटिल्य  के  शब्दों  में  जो  राज्य  सस्ती  दर  पर  औषधि  ओर  न्याय  प्रदान  नहीं  कर  उसे

 अच्छा  राज्य  अथवा  कल्याणकारी  राज्य  नहीं  समझा  जा  सकता  ।

 मुझे  आशा  है  कि  मेरे  द्वारा  दिए  गए  कुछ  सुझाव  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  को  अच्छे
 हंग  से  कार्य  करने  इसके  अधीन  सैकड़ों  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  कार्यंचालन  में  सुधार  लाने

 में  तथा  यथा  समय  आशिक  दृष्टि  से  सक्षम  तथा  उपयोगी  बनाने  में  सहायक  होंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  रसायन  ओर  उदवंरक  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 भरी  गिरधारों  लाल  व्यास  :  माननीय  अध्यक्ष  मिनिस्ट्री  आफ

 कल्स  एण्ड  फर्टीलाइजर  की  डिमांड  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  माननीय  उपाध्यक्ष  जी  ,  हमारे  देश  में

 फर्टीलाइजर  की  जितनी  आवश्यकता  उतना  फर्टीलाइजर  आज  हम  अपने  देश  में  पैदा  नह"कर
 रहे  हजारों  करोड़  रुपया  हमको  इसके  इंपोर्ट  पर  खर्च  करना  पड़  रहा  जबकि  देश  में  इस
 प्रकार  के  बहुत  से  मिनरल्स  जिनके  जरिये  से  हम  अपने  देश  को  फर्टीलाइजर  के  मामले  में  सल्फ
 सफिसेंट  बना  सकते  हैं  और  जो  प्रोजेक्ट्स  आज  हमारे  हाथ  में  उनकी  हालत  के  ऊपर  आप  गौर

 करें  तो  जो  फर्टीलाइजर  प्लांट  प्राइवेट  सेक्टर  में  चलता  है  उसमें  सेंट  परसेंट  कंपेसिटी

 लाइज  की  जा  रही  जब  कि  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  में  जो  भी  फर्टील/|इजर  प्लांट  उसमें

 नाइट्रोजन  बेस्ड  में  कंपेसिटी  का  72  परसेंट  और  फासफंट  में  88  परसेंट  कैपेसिटी  यूटीलाइज  कर

 रहे  हैं  |  प्राइवेट  सैक्टर  और  पब्लिक  से  बटर  में  कितना  बड़ा  अंतर  आज  जब  हम  इस  बात  की

 कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  पब्लिक  सेक्टर  ज्यादा  से  ज्यादा  मजबूत  आज  हम  इस  बात  को  चाहते

 हैं  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  पब्लिक  संक्टर  मजबूत  बने  और  उसकी  व्यवस्थाओं  को  ज्यदा  से  ज्यादा

 मजबूत  बनाया  लेकिन  जो  अधिकारी  पब्लिक  सैकटर  में  बंठे  हुए  उनके  बारे  में  मैं  हरदम

 कहता  हूं  कि  वे  अधिकारी  केवल  मौज  करने  के  लिए  वहां  पर  बेठते  वे  बहुत  बड़ी  तादाद  में

 सरकार  के  पैसे  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  वहां  पर  बैठते  हैं  ।  प्रोजेक्ट्स  के  डवलपमेंट  के  ऊपर

 जितना  ध्यान  हमारे  सरकारी  अधिकारियों  का  जाना  उतना  नहीं  जाता  जिस  प्रकार

 की  उनमें  मैनेजीरियल  कैपेसिटी  होनी  उस  प्रकार  की  कंपेसिटी  उनमें  नहीं  इसमें  दो

 राय  नहीं  कि  वे  एडमिनिस्ट्रेंटर  अच्छे  हो  सकते  पब्लिक  सेक्टर  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 टली  रन  करने  के  लिए  और  सैंट-पर-सैंट  उसकी  कंपेसिटी  यूटिलाइज  करने  के  लिए  जब  तक  अपने

 अधिका  रियों  की  मैनेजीरियल  कंपेसिटी  तैयार  नहीं  करेंगे  तव  तक  ये  यूनिट  लाभ  में  नहीं  आ  सकते  हैं  ।

 जितने  भी  फर्टिलाइजर  के  प्लांट्स  पब्लिक  सैक्टर  के  अन्दर  चल  रहे  उनमें  करोड़ों  रुपए  का

 घाटा  हो  रहा  है  जबकि  प्राइवेठ  सैक्‍्टर  में  जो  प्रोजेक्ट  उनमें  मुनाफा  हो  रहा  इस  प्रकार  की
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 सुविधाएं  और  फारेन-एक्सचेंज  देकर  के  भी  पब्लिक  सैक्टर  को  बदनामी  उठानी  पड़  रही  यह
 सब  बड़े-बड़े  अधिकारियों  की  वजह  से  हो  रहा  है  क्योंकि  उनमें  इनको  चलाने  की  कैपेसिटी  नहीं
 उनकी  ऐसी  जानकारी  नहीं  है  कि  लेबर  के  साथ  किस  प्रकार  से  अच्छे  सम्बन्ध  बनाकर  प्रोडक्शन  बढ़ाया

 और  दृण्डस्ट्रीज  को  चलाया  आज  जो  हमारे  आई०एस  ०एस ०  आफिसर्स  या  एडमिनिस्ट्रे  -

 टिव  आफिसस  बनाकर  बैठा  दिये  जाते  वे लोग  उन  प्रोजेक्ट्स  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  चला  पाते

 यह  बात  सही  है  कि  पिछले  वर्षों  के  अन्दर  आत्म-निर्भ रता  का  जितना  लक्ष्य  हमें  प्राप्त  करना  चाहिए
 उससे  कई  गुना  ज्यादा  हमने  प्राप्त  कर  लिया  फारेन  एक्सचेंज  को  बचाकर  अपनी  आर्थिक

 व्यवस्था  को  ज्यादा  मजबूत  बनाया  जा  सकता  जितनी  डिमाण्ड  हमारी  इससे  कम  ही  पूर्तिकर
 पा  रहे  बड़े  पमाने  पर  कास्तकारों  को  फर्टिलाइजर  सप्लाई  करके  अपने  देश  के  प्रोडक्शन  को

 निश्चित  तरीके  से  बढ़ाया  जा  सकता  जो  बंकवर्ड  देश  है  और  जिनको  अजज  अन्न  की  आवश्यकता

 जहां  पर  लोग  भूखमरी  की  बजह  से  मर  रहे  उनकी  बड़े  पैमाने  पर  सहायता  की  जा  सकती  है  ।

 इसके  लिए  हमारी  सरकार  ने  कदम  उठाया  भी  आने  वाली  पंचवर्षीय  योजना  में  छह-सात  बड़े-बड़े

 फर्टिलाइजर  प्लांट्स  लगा  रहे  हैं  ।  उनकी  प्रोग्रेस  क्या  है  ।  गुना  और  यू०पी०  में  गैप्त-बेस्ड

 प्लांट  लगाने  की  बात  कही  गई  है  ।  उनका  काम  तो  बहुत  धीरे-धीरे  रेंगता  हुआ  चल  रहा  है  ।  प्राइवेट

 सैक्टर  में  उसी  समय  इण्डस्ट्रीज  लगाते  हैं  जबकि  कंडीशन्स  ज्यादा  फेबरेबल  हो  और  जिस  वक्‍त  उनको

 ज्यादा  से  ज्यादा  मुनाफा  मिल  सकता  हो  ।  सवाई-माधोपुर  के  प्रोजेक्ट  के  बारे  मैं  पूछना  चाहूंगा  ।

 आपने  यह  कहा  था  कि  अगर  इतने  दिनों  में  तैयार  नहीं  हुआ  तो  उसका  साइसेंस  केसिल  कर

 डेंढ-दो  साल  हो  गये  उसके  बावजूद  भी  आज  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  ऐसे  काम  जल्दी

 से  जल्दी  पूरे  होने  इनके  जरिये  से  फर्टिलाइजर  का  उत्पादन  करके  अपने  देश  की  आ्थिक

 व्यवस्था  कों  ज्यादा  मजबूत  बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  मगर  इतने  बड़े-बड़े  लोगों  को

 आपने  इन  प्रोजेक्ट्स  को  बनाने  का  काम  दिया  हुआ  है  जिनके  सामने  हमारी  सरकार  के  मत्री  लोग

 भी  शायद  कुछ  बोल  नहीं  सकते  ।  जब  इस  प्रकार  की  हालत  है  ओर  आपने  मल्टीनेशनल्स  को  इन

 प्रोजेक्ट्स  का  काम  दिया  हुआ  कंसे  आप  उनसे  समय  पर  इनका  काम  पूरा  करवा  पायेंगे  ।  हमारे

 यहां  सवाई  माधोपुर  में  एक  प्रोजेक्ट  जिसको  बनाने  का  काम  आपने  बिरला  को  दिया  हुआ  है

 मगर  मैं  देख  रहा  हूं  कि  वहां  पिछले  दो  साल  से  कोई  प्रोग्रेस  नहीं  हुई  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है

 जब  कि  वह  फर्टिलाइजर  प्लांट  दो-तीन  या  चार  साल  में  पूरा  हो  जाना  चाहिए  था  लेकिन  अभी  तक

 उसका  काम  शुरू  ही  नहीं  हुआ  है  ।  धि

 इसके  अलावा  जितने  दूसरे  प्रोजैक्ट्स  हैं,जिनके  बारे  में  आपका  कहना  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  तक  उन  सब  का  काम  पूरा  कर  लिया  मैं  नहीं  समझता  कि  अपने  लक्ष्य  में  कामयाब

 हो  पायेंगे  क्योंकि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  शुरू  हो  चुकी  है  और  आपके  किसी  प्लांट  के

 निर्माण  कार्य  में  कोई  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  ।  उनमें
 से

 हर  एक  प्रोजेक्ट  600  या  700  करोड़

 रुपये  का  है  और  जब  दो-तीन  साल  बाद  उस  में  काम  शुरू  होगा  तो  उस  वक्‍त  इतनी  प्राइस

 लेशन  हो  चुकी  होगी  कि  वह  प्रोजैक्ट  लगभग  एक  हजार  क  रोड़  रुपये  तक  का  हो  जायेगा  और  उस
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 अवस्था  में  ये  बड़े-बड़े  पंजीपति  धन्नासेठ  गवरनेमेंट  से कह  दग  कि  जब  तक  हमारे  पास  इतनी
 व्यवस्था  नहीं  हो  तब  तक  हम  प्रोजेक्ट  का  काम  नहीं  कर  सकत्

 तमाम  प्रोजेक्ट  ज्यों  के  त्यों  पड़े  रह  जायेंगे  ।

 इस  स्थिति  की  ओर  मैं  माननीय  मंत्रीजी  का  ध्यान  दिलाते  हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसा
 उन्होंने  मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  बताया  यदि  कोई  प्‌  जिसको  फर्टिलाइजर  प्लांट्स
 बनाने  का  लाइसेंस  दिया  हुआ  निर्धारित  अवधि  में  इन  प्रोजेक्ट्स  का  काम  पूरा  करने  में

 मर्थ  रहता  है  तो  उसका  लाइसेंस  कं  सिल  करके  यह  कार्य  किसी  अन्य  एजेंसी  के  द्वारा  करवाया
 मैं  चाहता  हूं  कि  यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि  देश  में  तेजी  से  खाद  की  पूति  करने  की

 दिशा  में  हमें  सक्त  से  सख्त  कदम  उठाने  और  चाहे  जिस  तरह  से  भी  सम्भव  हमने
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  में  20  लाख  टन  नाइट्रोजन  खाद  बनाने  का  जो  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  हमें  उस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  का  पूरा  प्रयत्न  करना  ऐसी  ब्यवस्था
 करना  नितानत  आवश्यक  अन्यथा  आप  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 इसके  अलावा  चार  अन्य  फर्थ्लाइजर  प्लांद्स  को  लगाने  का  कार्य  भी  आपने  प्राइवेट
 कम्पनीज  को  दिया  हुआ  है  और  उनकी  प्रोग्रेस  के  बारे  में  आपने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  कुछ  नहीं
 बताया  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  उनमें  से  किसी  भी  प्लांट  में  कार्य  शुरू  नहीं  हुआ  यदि
 हमारे  यहां  फर्टिलाइजर  प्लांट्स  को  कम्पलीट  करने  की  यही  गति  रही  तो  हम  उनमें  से  एक  भी
 प्लांट  समय  पर  तैयार  नहीं  कर  पायेंगे  और  फिर  हमारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक
 20  लाख  टन  नाइट्रोजन  खाद  तेयार  करने  का  लक्ष्य  अधूरा  रह  जाएगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्रीजी
 इन  तमाम  प्लांट्स  को  निर्धारित  समय  अवधि  के  भीतर  पूरा  करवाने  की  दिशा  में  मंत्रीजी  आवश्यक
 व्यवस्था  करें  और  दिलचस्पी  लेकर  उनके  कार्य  को  शुरू  करवायें  ।

 यदि  आप  पब्लिक  सैक्टर  में  फटिलाइजर  प्लांट्स  की  हालत  को  देखें  तो  उनमें  भी  लगभग
 हर  प्लांट  में  घाटा  ह ैऔर  तमाम  बड़े-बड़े  प्रोजेक्ट्स  में  लांस  चल  रहा  उनके  घाटे  को  रोकने
 के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  एक  कमेटी  का  गठन  किया  जाए  जो  उनके  लॉस  के  कारणों  का  गहराई
 से  अध्ययन  करके  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करें  ।  यदि  उनमें  लेबर  ट्रबल  की  वजह  से  भाटा

 हो  तो  बात  दूसरी  यदि  वहां  पावर  शार्टेज  की  वजह  से  घाटा  हो  तो  बात  दूसरी  है  मगर  उनमें
 यदि  अधिकारियों  की  इनैफीश्येंसी  या  मिस-मैनेजमेंट  की  वजह  से  घाटा  हो  तो  निश्चित  रूप  से
 उसकी  जिम्मेदारी  वहां  के  अधिकारी-गण  पर  जाती  है.और  उनके  खिलाफ  सख्त  से  सख्त  कार्यवाही
 करने  की  आवश्यकता  है  ।  पब्लिक  सेक्टर  उपक्नमों  में  और  प्राइवेट  संक्टर  उपक्रमों  में  मिस-मैनेमेंठ
 के  कारण  होने  वाले  घाटे  को  रोकने  के  लिए  हमें  सख्त  कदम  उठाने  ही  होंगे  जिससे  कि  उनके  भाठे
 को  रोका  जा  सके  ।

 मैंने  आपसे  एक  प्रश्न  भो  किया  था  कि  हमारे  यहां  एक  प्रोजैक्ट  में  एक  बड़े  अधिकारी  ने
 21  करोड़  रुपये  के  कॉपर  रिवट्स  इंगलैड  ले  जा  कर  आपने  उसके  छ्लिलाफ  क्‍या  एक्शन  लिया
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 तो  आपने  अपने  उत्तर  में  यह  बताया  कि  सी  बी  आई  और  दूसरी  एजेन्सीज  द्वारा  जांच  कराने  के  बाद

 उसको  निर्दोष  करार  दिया  गया  और  नौकरी  से  निकाल  दिया  जब  किसी  अधिकारी  को

 नौकरी  से  निकाला  जाता  है  फिर  उसके  पीछे  कोई-न-कोई  गम्भीर  आरोप  अवश्य  रहे  मगर

 जिस  तरह  से  उसको  बचाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  सारे  मामले  पर  पर्दा  डालने  की  कोशिश

 की  जा  रही  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  की  कार्यवाही  नहीं
 की  हम  उपक्रमों  में  होने  वाले  लॉस  को  नहीं  रोंका  जा  सकेगा  ।  इन  लोगों  के  कारण  ही
 उनमें  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  और  उपक्रम  घाटे  में  चला  जाता  है  ।  ये  लोग  इंडस्ट्री  को

 सिक  बनाकर  उसके  असेट्स  नई  नई  कम्पनियां  बनाकर  उसमें  लगा  देते  हैं  और  मुनाफा
 कमाते  सभी  जगह  एक  सा  हाल  चाहे  आपਂ  पब्लिक  सैक्टर  उपक्रमों  में  देख  लीजिए  ।

 घाहे  प्राइवेट  सैक्टर  उफपत्रमों  में  देख  लीजिए  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  निश्चित  रूप  से  सख्त

 कदम  उठाने  की  आवश्यकता  यदि  समय  रहते  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो

 हमारे  देश  की  आथिक  हालत  गड़बड़ा  इस  तरह  से  हमारी  आर्थिक  हालत

 बिल्कुल  गड़बड़ा  जायेगी  और  जिस  तेजी  से  हम  आगे  बढ़ना  चाहते  देश  से गरीबी  ओर  बेकारी

 को  मिटाना  चाहते  बह  सारी  व्यवस्था  लागू  नहीं  हो  पायेगी  ।  हमें  समय  रहते  इस  पर  कार्यवाही
 करने  को  आवश्यकता  है  ।

 फर्टिलाइजर  के  सम्बन्ध  में  आज  प्रश्न  काल  में  अध्यक्ष  महोदय  ने  मंत्री  महोदय  को  कहा  था

 कि  प्राइवेट  कम्पनियां  जो  नकली  फर्टिलाइजर  निकाल  रही  जिसकी  वजह  से  हमारे  किसानों  को

 लूटा  जा  रहा  उनके  खिलाफ  मजबूती  से  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  इस  पर  अवश्य

 कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।

 पैस्टिसाइड्ज  आज  हमारे  देश  में  रद्दी  और  थर्ड-कलास  आ  रहे  जिस  काम  को  हम
 इनके  द्वारा  बचाना  चाहते  उस  पर  इनका  कोई  असर  नहीं  होता  फत्तल  बिल्कुल  बर्वाद  हो
 जाती  हैं  ।  पब्लिक  सैक्टर  में  पेस्टिसाइड्ज  की  दो  कम्पनियां  बाकी  सारी  कम्पनियां  प्राइबेट
 सैक्टर  में  हैं  जोकि  गलत  ढंग  से  नकली  फर्टिलाइजर  बनाकर  सिर्फ  पैसा  कमाने  में  लगी  हुई
 इनके  बारे  में  आपको  देखना  चाहिए  कौन-कौन  सी  ऐसी  कम्पनियां  हैं  जो  गलत  ढंग  से  इन  पैस्टी

 साइडज  को  बनाकर  लोगों  को  बेच  रही  हैं  और  घन  लूटने  के  साथ-साथ  किसानों  को  बर्बाद  करने
 मैं  लगी  हुई  इनके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता

 डिस्ट्रिक्ट  में  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  अगर  कोई  गलत  पैस्टिसांइड  दे  देता

 है  तो  उसके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जा  सके  ।  कौन  सी  ऐसी  व्यवस्था  है  जिसके  जरिये  हम  डिस्ट्रिक्ट
 .  हैडक्यार्टर  पर  इन  गलत  पैस्टिसाइड्ज  बेचने  वालों  के  खिलाफ  कायंवाही  कर  सकते  हैं  या  कोई

 कदम  उठा  सकते  हैं  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था  विलेज  लेबल  पर  भी  नहीं  जो  अधिकारी  वहां  पर
 बेठे  होते  उतके  सामने  अगर  शिकायत  भी  करते  हैं  तो  वह  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  कोई
 कार  नहीं  अधिकारियों  बिना  कोई  अधिकार  दिए  इन  गलत  तरीके  से  नकली  पैस्टिसाइड्ज
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 बेचने  वालों  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं
 हो सकती  इसलिए  कोई  ऐसी  थ्यवस्था  अवश्य

 बनाई  जाये  जिससे  इनके  खिलाफ  सछती  से  कार्यवाही  हो  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  मशीनरी

 आप  विलेज  लेवल  पर  लगायें  ।

 दवाओं  के  सम्बन्ध  में  आपका  आई०डी०पी०एल०  सबसे  बड़ा  प्रोजेक्ट  है  जिसके  जरिए
 हिन्दुस्तान  की  तमाम  जनता  को  सस्ते  भाव  पर  मैडिसन  दे  सकते  लेकिन  आज  सारे  देश
 छोटी-छोटी  कम्पनियां  बनाकर  खड़ी  कर  दी  गई  हैं  जो  कि  बड़े  पैमाने  पर  रकम  कमा  रही  हैं  लेकिन

 आपके  अपने  प्रोजेक्ट  बड़ी  मिक्‍दार  में  लॉसिस  में  चल  रहे  इनमें  लाखों  करोड़ों  रुपया  भारत
 सरकार  का  लगा  हुआ  है  फिर  भी  ये  प्रोजेक्ट  हमेशा  नुकसान  में  चलते  सरकारी  कारखानों  में
 ठीक  दवाएं  बनकर  उपभोक्ताओं  को  ठीक  प्रकार  से  मिल  इसकी  उचित  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  ।

 अ्ः
 श्

 एक  तरफ  लोग  दवाओं  के  अभाव  में  मर  रहे  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  जीवन  को  बचाने

 बाली  दवाएं  स्टोर  में  बन्द  पढ़ी  रहती  हैं  ओर  करोड़ों  रुपये  की  दवायें  आई०डी०पी०एल०  में  बर्बाद

 हो  जाती  समाप्त  हो  जाती  हैं  जिनका  कोई  उपयोग  नहीं  हो  पाता  ओर  वह्‌  किसी  के  काम  में

 नहीं  आती  ।  इस  सेकड़ों  करोड़ों  रुपये  की  तरफ  हमारी  कोई  तवज्जह  नहीं  है  जोकि  बर्बाद  हो  रहा

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  वह  इन  व्यवस्थाओं  को  माकूल
 बनायें  ।  खासतौर  से  दवायें  देने  की  जिम्मेदारी  सरकार  की  अगर  सरकार  सस्ते  भाव  पर

 लोगों  को  जीवन  की  रक्षा  की  दवाएं  उपलब्ध  नहीं  कराती  तो  जनता  क्‍या  इसलिए
 आज  आपकी  जिम्मेदारी  है  कि  आप  इन  व्यवस्थाओं  को  मजबूत  बनायें  ओर  इन  सारी  थ्यवस्थाओं

 को  ज्यादा  से  ज्यादा  ठीक  वह  हमारे  देश  की  रीढ़  ज्यादा  पैदावार  करके  वह  इस  देश  के
 उत्थान  के  लिए  काम  करना  चाहते  जब  तक  आप  मजबूती  से  काम  नही  करेंगे  और  इन
 पतियों  के  खिलाफ  सख्ती  से  कदम  नहीं  तब  तक  हमें  सफलता  प्राप्त  नहीं  हो  देश
 भागे  नहीं  बढ़  सकता  ।

 हमारी  सरकार  की  मंशा  अच्छी  इसमें  काम  करने  की  शक्ति  मगर  यह  बिचोलिये

 लोग  इस  व्यवस्था  को  ज्यादा  मजबूत  बनाने  में  बाधक  बन  जाते  जाते  इसलिए  इन  बिचोलियों
 के  खिलाफ  भी  हमें  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  डिमांड्स  का  समर्थन  करता

 ]
 श्री  एश्व०  जयपाल  रेड्डो  :  जनसाधारण  द्वारा  रसायन  और  औषधि

 जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  कार्यनिष्पादश  को  असाध्य  व्याधियों  से  ग्रसित  बताया
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 गया  सर्वप्रथम  इसका  कारण  भारी  आयात  बिल  का  बोझ  है  जो  हमारी  भुगतान  सन्तुलन  की

 स्थिति  को  बिगाड़  कर  रख  दूसरा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य  भौर  वास्तविक  उपलब्धियों
 के  बीच  का  अपूरणीय  अन्तर  है  जो  अथ॑व्यवस्था  में  निवेश  करने  की  राजनीतिक  दृढ़ता  के  अभाव  के
 कारण  उत्पन्त  हुआ  उच्च  स्तर  पर  राजनीतिक  पक्षपात  और  भृष्टाचार  है  जिसके
 कारण  हमारे  उपक्रम  अक्रुशलता  ओर  विलम्ब  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 बहले  उर्वरक  को  लेता  इस  समय  हम  उवंरक  के  आयात  पर  1000  करोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे  एक  विशेषज्ञ  की  राय  में  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 उबरकों  के  आयात  पर  लगभग  10,000  करोड़  रुपये  खर्च  करेंगे  ।  हम  खाद्चान्त  में  आत्म-निर्भरता

 का  ढिढोरा  पीटते  रहते  हैं  ।  हम  बड़ी  मात्रा  में  उवंरकों  का  आयात  कर  रहे  हम  1000  करोड़
 रुपये  मूल्य  के  खाद्य  तेल  का  भी  आयात  कर  रहे  अतः  यह  कहना  गलत  है  कि  खाद्यान  के  मामले
 में  विदेशी  सहायता  पर  हमारी  निर्भरता  कम  हुई  है  यह  कहना  अधिक  उचित  होगा  कि  यह  अब

 झौर  अधिक  जटिल  हो  गई  है  ।

 दो  कारणों  से  अर्थव्यवस्था  के  किसी  भी  क्षेत्र  को  कार्थनिष्पादन  का  मूल्यांकन  करने  का  यह
 उचित  समय  यह  छठी  योजना  का  अन्तिम  वर्ष  छठी  योजना  की  अधि

 कांग्रेस  के  दूसरे  शासनकाल  से  पूरी  तरह  मेल  खाती  नाइट्रोजन  ओर  फास्टफेट  दोनों  का
 छठी  योजना  का  लक्ष्य  56  लाख  टन  था  जबकि  वास्तविक  उपलब्धि  5]  लाख  टन  रही  ।  पांच  लाख

 टन  की  कमी  रही  |  इतका  कारण  बिजली  सप्लाई  की  स्थिति  बड़ी  खराब  होना  बताया  गया

 पर  यह  सही  नहीं  हम  उबंरक  क्षेत्र  में  आवश्यक  संसाधनों  का  निवेश  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 पांचवी  योजना  में  उवंरक  क्षेत्र  के  लिये  1555  करोंड  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  छठी  योजना

 में  इस  धनराशि  को  बढ़ा  कर  2088  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  ।  इस  प्रकार  यह  34  प्रतिशत  की

 वृद्धि  की  गई  किन्तु  केवल  1455  करोड़  रुपये  की  धनराशि  ही  व्यय  की  गई  है  ।

 1.00  म०  १०

 यह  बड़ी  रोचक  बात  है  कि  यह  धनराशि  पांचवीं  योजनावधि  में  खर्थ  की  गई  घनराशि  से

 कम  है  ।  हमारी  सरकार  नई  दिहली  में  एशियाई  खेलों  के  लिये  फ्लाई  ओवर  तथा

 तारा  होटल  बनाने  के  लिये  1000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  की  घनराशि  की  व्यवस्था  कर  सकती
 हालांकि  इसके  लिये  छठी  योजना  में  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  किन्तु  अत्यन्त

 दुःख  की  बात  है  कि  यह  प्रमुख  क्षेत्र  में  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  बाली  योजनाओं  के  लिये

 भाबंटित  घनराशि  भी  नहीं  दे  सकी  ।

 एककों  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  उपकरणों  के  शीघ्र  अधुनिकीकरण
 ।  हम  सुगमता  से  यह  कह  सकते  हैं  कि तलचर  और  राभगु डम  संयस्त्र  सबसे  अधिक
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 धराब  स्थिति  में  हैं  जो  हाल  में  अपनी  स्थापित  $  उता  का  केवनन  एक  तिहाई  उपयोग  कर  रहे  थे  ।

 इन  संयस्त्रों  के  सम्बद्ध  में  लगभग  दो  वर्ष  पहले  तलवार  समिति  ने  विस्तृत  रूप  से  सिफारिशों  की
 उन्होंने  अधिक  गैस-भट्टियों  में  और  बॉयलरों  का  सुझाव  दिया  था  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि  280
 करोड़  रुपये  का  निवेश  किया  जाये  ताकि  इन  दोनों  संयन्त्रों  की  कार्यकारी  क्षमता  में  30  से  40
 प्रतिशत  हक  की  वृद्धि  हो  सके  ।  किन्तु  सरकार  तलवार  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  किसो  प्रकार
 की  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकी  है  ।

 यदि  हम  उबरकों  की  खपत  की  ओर  ध्यान  दें  तो  हम  इस  क्षेत्र  कों  उच्च  प्राथमिकता  देने
 कौ  आवश्यकता  श्रमझ  सकते  हैं  ।  1983-84  में  उबंरक  खपत  में  21  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इस
 वर्ष  इसमें  16  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  हमारी  कुल  खपत  अब  90  लाख  टन  हो  गई  है  जबकि
 हमारा  उत्पादन  50  साख  टन  ही  यदि  सभौ  निर्माणाधीन  संयन्त्रों  को  पूरा  कर  लिया  जाता  है  तो
 हम।री  उत्पादन  क्षमता  केवल  93  लाख  टन  ही  होगी  ।

 योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  के  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  तक  हमें  154
 लाख  टन  उवंरकों  की  आवश्यक  और  सातवीं  योजना  में  उर्वरक  उत्पादन  में  होने  वाली
 अत्यधिक  वृद्धि  के  बावजूद  भी  हमें  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दोरान  उवंरक  आयात  पर  10,000
 करोड  रुपये  ख्  करने  पड़ेंगे  ।  उर्वरक  क्षेत्र  में  व्यापक  स्तर  पर  निवेश  करने  की  आवश्यकता
 है  ।  हमारा  ध्येय  यह  होना  चाहिये  कि  हम  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजनावधि  के  अन्त  तक  उवंरक  क्षेत्र
 में  विल्कुल  कात्म-निर्भर  हो  जाये  ।  कित्तु  हमारी  नई  योजनापें  नियत  समय  के  अनुसार  नहीं  चल

 रही  गुना  की  नेशनल  फर्टीलाइन्जर  कम्पनी  को  छोड़कर  अन्य  सभी  गेस-आधारित  संयन्त्रों  में
 विलम्ब  हो  रहा  मैं  केवल  कतिपय  मामलों  का  ही  उल्लेख  करू  गा  ।

 इंडो-गल्फ  कम्पनी  द्वारा  स्थापित  होने  वाले  जगदीशपुर  के  संयत्र  के  निर्माण  में  कठिनाईयां
 पैदा  हों  गई  हैं  क्योंकि  देश  में  उसके  लिए  संसाधनों  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  यद्यपि  बहरीन
 कम्पनी  के  उस  कम्पनी  में  40  ब्रतिशत  इक्वटी  शेयर  इसे  चालू  करने  का  निर्धारित  समय

 1987  हैं  किन्तु  इसे  समंय  पर  चालू  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  इफ्फको  ओनला  संयत्र  को  चालू  करने

 का  निर्धारित  समय  1985  इसमें  छः  मास  का  और  विलम्ब  हो  गया  यद्यपि  सवाई

 माधोपुर  संयत्र  को  अप्रैल  1988  में  चालू  किया  जाना  पर  बिरला  कम्पनी  ने  इस  पर  अभी  किसी

 प्रकार  का  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  है  ।  वे  तो  अभी  परामर्श  सम्बन्धी  कार्य  भी  पूरा  नहीं  कर  सके

 हैं  ।  शाहजहां  पुर  संयंत्र  को  चांलू  करने  का  निर्धारित  समय  1989  किन्तु  इसके  लिए
 किसी  भी  कम्पनी  का  चयन  नहीं  किया  जा  सका  पहले  डी०सी०एम०  ने  पेशकश  की  थी  किन्तु
 अब  बह  पीछे  हट  गये  इसका  कारण  केवल  वहीं  जानते  टाटा  कम्पनी  द्वारा  बरबाला  में

 नि्भित  किये  जाने  वाले  संयन्त्र  के  लिए  अभी  आशय  पत्र  भी  जारी  नहीं  किया  गया  है  यद्यपि

 इसके  चालू  करमे  की  निर्धारित  तिथि  1988  थाल  वेशट  संयन्त्र  पर  अभी  हाल  में

 कार्य  आरम्भ  किमा  गया  पर  इसमें  भी  बिलम्ब  हो  रहा  हजा  री  और  नामरूप  संयन्त्रों  पर  भी
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 कार्य  निर्धारित  समय  के  अनुसार  नहीं  चल  रहा  इस  प्रकार  के  विलम्ब  के  क्‍या  कारण
 इसके  अनेक  कारण  हो  सकते  हैं  ।  किन्तु  इसका  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कारण  यह  है  कि  सरकार  की
 इस  में  आधिक  रुचि  है  कि  विदेशी  परामर्श  सेवा  किस  कम्मनी  की  इसका  चयन  वह  करना
 चाहती  है  ओर  परियोजनाओं  के  शीघ्र  निर्माण  में  उसकी  रुचि  कम  हम  परामर्श  कम्पनियों  का  पता
 लगा  सकते  नेशनल  फर्टीलाइजर्स  कम्पनी  ने  अमोनिया  परामर्श  कम्पनी  के  रूप  में  अमरीका  की
 केललोग  कम्पनी  के  स्थान  पर  डेन्मार्क  की  हाल्डोर  टोपसोइ  को  रखने  का  निर्णय  लिया  क्‍या
 सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  अमरीका  केललोग  कम्पनी  हल्डोर  टोपसोइ  से  अमोनिया  तकनीक  में
 श्रपेक्षाकृत  कम  आगे  यह  महत्त्वपूर्ण  बात  है  कि  हल्डोर  टोपसोइ  इटली  की  सनामप्रोगेटी  नामक
 कम्पनी  से  सम्बद्ध  है  ।  सनामप्रोगेटी  स्वयं  इटली  कौ  कम्पनी  इ०एन०ई०  की  एक  सहायक  कम्पनी
 यह  इ०एन०ई०  कम्पनी  का  विश्व  में  सर्वाधिक  निगमित  समूह  है  जिसका  कुल  50,000  करोड़
 रुपये  वाधिक  कारोबार  होता  यह  देखना  भी  महत्त्वपूर्ण  है  कि  जब  हमारी  सरकार  ने  अमरीका
 की  सी०पी०  बरान  के  स्थान  पर  मनमाने  ढंग  से  डन्मार्क  की  हाल्डोर  टोपसोइ  को  ले  लिया  तो  विश्व

 बेंक  भी  थाल  वैज्ञट  के  लिए  उसने  जो  वित्तीय  सहायता  देनी  थी  उससे  मुकर  हमें  सेवाओं

 ओर  उद्योगों  की  गल्फ  कन्सोलिडेटिड  कम्पनी  से  यह  ब्रात  पता  चली  है  कि  वे  सरकार  की

 इच्छानुसार  यूरिया  और  अमोनिया  के  लिए  सनामूप्रोगेटी  तथा  हाल्डोर  टोपसोइ  को  परामश्शंदाता
 कम्पनियों  के  रूप  में  रखने  के  लिए  सहमत  हुए  इस  कम्पनी  का  प्रमुख  संविदाकार  भी  सनाम
 प्रोगेटी  ही  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  इस  कम्पनी  की  गारंटी  दी  गुजरात  नमंदा  घाटी  उवंरक
 लि०  ने  भी  सनामप्रोगेटी  और  हाल्डोंर  टोपसोई  को  ही  नियुक्त  किया  आन्ध्र  प्रदेश  में  नागाजु  न
 सागर  उवंरक  ने  भी  सनाम  प्रोगेटी  को  तथा  हाल्डोर  टोपसोइ  को  अपने  परामर्श  के  लिए  नियुक्त
 किया  है  |  विरला  कम्पनी  मुझे  विश्वस्त  रूप  से  पता  चला  है  कि  सनाम  प्रोगेटी  और  हाल्डोर
 टोपसोइ  को  नहीं  रखना  चाहती  है  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  उत्साह  नहीं  दिखाया

 वे  यूरिया  के  लिए  जापान  की  टोयो  कम्पनी  को  रखना  चाहते  हैं  और  अमोनिया  के  लिए  अमरीका

 की  केल्लोग  कम्पनी  को  रखना  चाहते  है  ।  किन्तु  सरकार  इस  बात  के  लिए  अत्यन्त  उत्सुक  है  कि

 इस  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  से  पहले  बिरला  कम्पनी  के  लिए  सनामप्रोगेत्ती  और  हाल्ड

 टोपसोइ  को  परामर्शी  कम्पनियों  के  रूप  में  नियुक्त  कर  लिया  मुझे  यह  ॥त  समक्ष  में  नहीं
 आती  कि  जब  भी  इतालवी  सम्बन्ध  की  बात  आती  है  तब  क्‍यों  सरकार  प्ृणंतया  समपित  हो  जान

 चाहती  मुझे  यह  कहते  खेद  है  कि  सनाम  प्रोगेटी  का  प्रभाव  एव  छाया  इस  तथाकथित  स्वच्छ

 सरकार  के  सिर  पर  मंडरा  रही  है  ।  वास्तव  में  इस  मामले  में  एक  निष्पक्ष  जांच  की  आवश्यकता  है
 कि  सनामप्रोगेटी  एवं  हाल्डोर  टोपसोइ  कम्पनियां  किस  प्रकार  इन  फर्मों  के  लिए  परामर्शी  सेवाओं

 के  लिए  नियुक्त  होसकी  हैं  ।

 मैं  एक  अन्य  मामले  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  हमने  गैस-आधारित  संयत्रों  पर  अत्यधिक

 बल  दिया  1800  लम्बी  गैस  जो  इन  छः  सयन्त्रों  को
 गैस  सप्लाई  करेगी

 गत्यधिक  महत्वपूर्ण  बन  गई  इसके  निर्माण  में  आठ  महीने  का  बिलम्ब  हो  गया  एक  17

 सदस्यीय  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  1800  लम्बी
 ह

 पाइपलाइन  का  निर्माण

 492
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 नन्‍न-मे  जन  जीना  +  ५  अन्‍न्‍ननीर  eer  न  ८  3  eg  कलननन  जाओ  न  अनननानिफिनन  ले  जनिननन«म  जे

 कार्य  गँस  प्राधिक रण  तथा  इन्जीनियर्ज  इंडिया  लि०  को  सौंपा  जाए  ।  दोनों ही  सरकारी  उपक्रम

 हैं  ।  इस  दुर्दमनीय  सनामप्रोगंटी  कम्पनी  ने  एक  बार  पुनः  घुसने  का  प्रयास  किया  और  इस

 लाईन  के  तीन  भागों  का  7360  लाख  डालर  में  निर्माण  करने  की  पेसकश  की  ।  उस  प्रस्ताव  पर

 शाप्कीय  समिति  में  थविचार  शिया  उसने  सनामप्रोगंटी  की
 री

 परियोजना  के  प्रस्ताव  को

 अस्वीकार  कर  दिया  ।  किन्तु  क्‍या  कारण  है  कि  यह  सरक  र  इस  गैस  पाइपलाईन  की  इस

 के  निर्माण  कार्य  को  हमारे  अपने  ही  सरदरो  क्षेत्र  के  उपक्रम  को  देने  में  विलम्ब  कर

 रही  है
 ?

 इसलिए  मैं  चहता  हूं  कि  सरकार  इन  परामर्शी  करारों  के  बारे  में  स्पप्टीकरण  दे  विभिन्‍न

 उर्वरक  कम्पनियों  को  सनामप्रोगटी  कम्पती  के  साथ  यह  परामर्शी  समझौते  करने  के  लिए  बाध्य

 बयों  किया  गया  है  तथा  सनामप्रोगेटी  ने  गैस  पाइपलाईन  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  पेशवःश

 छकंसे  की  ।

 अब  मैं  औषधियों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  ओपधि  क्षेत्र  में  हमारी  प्रगति  की

 स्थिति  अत्यन्त  शोचनीय  रही  है  ।  हमारी  छठी  योजना  के  अन्‍्तग्गंत  प्रयुंज  औषधियों  में  24

 प्रतिशत  तथा  औषधि  निर्माण  में  16  प्रतिशत  की  विवश  की  दर  परिकल्पना  की  गई  निश्चित

 रूप  में  बल्क  ओऔषधियों  के  उत्पादन  का  मूल्य  226  करोड़  रुपये  से  बढ़  कर  665  करोड़  रुपये

 हो  जाने  की  संभावना  थी  और  ओऔषधि  निरभितियों  मे  1150  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  2450  करोड़

 २0  हो  जाने  की  संभावना  किन्तु  हमारी  उपलब्धि  क्‍या  बल्क  ओषधि के  क्षेत्र  में  हमारी

 उपलब्धि  केवल  377  करोड़  रुपये  और  निर्भितियों  में  यह  फेवल  1877  करोड़  रुपये  है  ।  144.90

 कोड  रुपये  के  योजना  परिव्यय  में  हमने  इस  क्षेत्र  में  लगभग  80  करोड़  रुरथे  ही  खर्च  किये

 रसायन  के  मामले  में  भी  यही  स्थिति  116  करोड़  रुपये  के  कुल  योजना  परिव्यय  में  से

 हमने  रप  यनों  पर  केवल  92  करोड़  रुपये  ही  खं  किये  हैं  ।

 अब  मैं  आई०  डी०  पी०  एल०  के  कार्य  निष्पादन  के  बारें  में  अपने  विचार  ध्यक्त  करना

 साहूंगा  ।  जब  सरकार  ने  ही  समुचित  कदम  नहीं  उठाये  हैं  तो  अ।ई०  डी०  पी०  एल०  को  जैसे  दोष

 दिया  जा  सकता  हैं  ?  बजट  प्रस्तुत  हो  जाने  के  पश्चात  मैंन  देखा  है  कि  कांग्रेस  के  सभी

 सदस्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपत्रमों  को  दोष  दे  रहे  आप  आई०  डी०  पी०  एल०  के  अध्यक्ष  को

 देखिए  ।  वह  से  अधिक  पढ़ा  लिखा  नहीं  जिसकी  अन्य  कोई  अर्हता  नहीं  है
 '*

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  उनके  नाम  का  उल्लेख  न  करें  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :
 मैं  किसी  प्रकार  के  आरोप  नहों  लगा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  व्यक्ति  के  नाम  का  उल्लेश्व  न

 भी  एस०  रेड्डी  :  मैं  तो  केवल  तथ्य  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  वे  तो  केवल  अस्थायी
 अः्यक्ष  हैंਂ
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  अध्यक्ष  कह  सकते  हैं  नाम  का  उल्लेख  मत  कीजिएं  ।

 भो  एस०  जयपाल  रेडडो
 :  में  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनका  नाम  कार्यवाही-वृतान्त  में  शामिल  न  करें  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रबन्ध-निवेश्क

 एवं  अध्यक्ष  का  सर्वोच्च  पद  इतने  महीने  के  लिये  रिक्त  क्‍यों  रखा  गया  है  ?  मैं  अन्य  तैनातियों  का
 भी  उल्लेख  आई०  डी०  पी०  एल०  में  एक**  -  के  विरुद्ध  बी०  आई०  द्वारा  विशेष
 आरोप  लगाये  गये  थे***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  देखें  कि  आप  आरम्भ  से  अपनी  ही  बात  को  काट  रहे  आप  ऐसे
 व्यक्षि  के  नाम  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जिसके  विरुद्ध  सी०  बी०  आई०  के  आरोप  हैं  ।  इन  सब  बातों

 यहां  उल्लेख  न  करें  ।

 अब  आप  अपना  भाषण  समाप्त  करने  की  कोशिश  करें  ।  आप  पहले  ही  10  मिनट  से  अधिक

 ले  चुके  अप  जिन  व्यक्तियों  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  उनके  नाम  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित

 नहीं  किए  जायेंगे  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडी  :  मैंने  कोई  आरोप  नहीं  मैंने  मात्र  रिकार्ड  का

 किया  उन्हें  मुख्य  विपणन  अधिकारो  बनाकर  वापिस  बुलाया  गया  था  ।

 आई०  डी०  पी०  एल०  और  हिदुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  ने  इ  डेंटिंग  एजेंटों  की  नियुक्ति

 कर  रहे  ये  दोनों  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  हैं  ओर  उन्हें  अपनी  औषधियां  सरकारी  को

 बेचने  के  लिए  व्यादेश  एजेंटों  की  नियुक्ति  करनी  पड़ी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 इ'डेटिंग  एंजेंटों  के  आड््डर  लेने  के  की  नियुक्ति  करना  आवश्यक  गैर-सरकारी

 अस्पतालों  को  औषधियां  बेचने  के  लिए  इ डेंटिंग  एजेंटों  की  नियुक्ति  करने  की  बात  तो  समश्न  में

 आती  है  !  उनकी  नियुक्ति  केवल  राज्य  सरकारों  से  आर्ड  र  लेने  क ेलिए  की  गई  ।  क्या  इससे  हास्यास्पद

 स्थिति  और  हो  सकती  है  ?  श्री  पी०  जे०  शर्मा  को  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  एक

 मात्र  एजेंट  नियुक्त  किया  गया  इड्टटिंग  एजेंटों  की  नियुक्षित  के  लिए  क्या  प्रक्रिया

 अपनाई  गई  है  ?  क्‍या  आप  टेंडर  प्रक्रिया  का  पालन  करते  मैं  आपको  यह  बता  रहा  मैं  इसका

 दस्तावेज  भी  प्रस्तुत  करने  के  लिए  तैयार  हूं  कि  एक  भूतपूव  मंत्री  क ेनिजी  सबचिब--मैं  उसके  नाम

 का  जिक्र  नहीं  कर  रहा  हं--ढ/रा  लिखित  रूप  में  यह  दस्तावेज  दिया  गया  कि  अमुक  व्यक्ति  को  अपुक

 राज्यों  के  लिए  हडशिग  एजेंट  नियुक्त  किया

 आई०डी०  पी०  एल०  एक  बड़ी  कप्पनी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह

 कम्पनी  लवु  क्षेत्र  की  हकाइथों  को  प्रत्साहत  देने  के  नाम  पर  अन्य  कम्पनियों  को  उत्तके  अपने  लिए
 हे  नस न  »  3०  53५ जनक  अनन>ाक  के  ननानानन  3  निन3रिनन  ऊन

 अनानन-«मनन ** क्रार्यत्राही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
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 ओषधियां  बनाने  के  लिए  क्‍यों  कह  रही  लघु  क्षेत्र  की  अन्य  इकाईयों  को  ये  औषधियां  बनाने  मे

 लिए  कहने  से  पहले  आई०  डी०  पी०  एल०  स्वयं  यह  कार्य  क्‍यों  नहीं  कर  सकती  ?  इन  इकाहयों  के

 यह  काम  सॉंपने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनायी  गई  कई  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  फार्मासियू
 टिकस्स  के  क्षेत्र  में  काम  करने  की  अनुमति  दी  गई  मन्त्री  महोदय  द्वारा  इस  बात  पर  ध्यार

 देना  बहुत  जरूरी  है  कि  अधिकांश  कम्पनियां  आवश्यक  अथवा  दुलंभ  ओऔषधियां  बनाने  की  बजार

 सूत्र  तैयार  करने  में  लगी  हुई  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  इस  तरह  काम  करने  की  अनुर्माः
 ५से  दी  जाती  है  ?

 फार्मासियूटिकल्स  के  क्षेत्र  में  बहुराप्ट्रीय  कम्पनियों  की  गतिविधियों  के
 में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनका  ध्याः

 इस  तथ्य  को  ओर  गया  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  देश  को  जितनी  इकिबटी  पूंजी  दी  है  उस

 कहीं  अधिक  विदेशी  मुद्रा  देश  से  प्राप्त  कर  ली  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  मरी  बातों  का  स्प्ट

 उत्तर  दें  ।

 श्री  राज  कुमार  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  आप  का  बहुत  आभारी  हूं  कि  आप
 _

 फ  लिाइजस  और  कंमीकल्स  मिनिस्ट्री  की  इस  ग्रान्ट  पर  मझे  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवर

 दिया  ।

 फर्टीलाइजर्स  और  कंमीकल्स  का  सम्बन्ध  सीघ  जन-जीवन  से  जुदा  हुआ  है  और  फर्टीलिइः
 का  सम्बन्ध  इस  देश  के  किसानों  से  जुड़ा  हुआ  जो  अन्न  पैदा  कर  के  हम  सब  को  खिलात  है  ७

 हमारे  नेता  ने  जो  हरित  क्रान्ति  का  नारा  दिया  है  और  पहले  हमारे  और  नेताओं  ने  जो  यह
 दिया  इस  फर्टीलाइजर्स  के  बल  पर  ही  हम  घूस  में  कामयाब  हुए  इसरिए  इस  बाप्त  हि
 आवश्यकता  उपस्थित  हो  गई  है  कि  फर्टीलाइजस  के  मामले  में  हम  बहुत  गहराई  से  विचार  ..

 सोचें  और  समझें  ।  इस  देश  में  फर्टीलाइजसं  के  कितनी  आवश्यब-ता  उतना  इस  को  उत्प
 नहीं  हो  रहा  है  और  हमारे  देश  की  बहुत  सारी  दिदेशी  मुद्रा  दूसरे  देशों  के  पास  हमारे  यहां से  5

 जाती  है  ।  इसलिए  मैं  आप  के  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  को  प्रह  सझाव  दंगा  कि  सबसेप

 कदम  यह  होना  चाहिए  कि  फर्टीलाइजसं  के  मामले  में  देश  को  आत्म-निर्मर  बनाने  के  लिए विदेश
 जो  फर्टीलाइजसं  हमारे  यहां  जाता  उस  पर  कुछ  समय  के  लिए  रोक  लगा  कर  उसका  उत्प

 हम  अपने  देश  में  करें  और  इस  के  इतने  कारखाने  हमारे  यहां  हों  थिः  हम  अपने  बल  बर  फर्टीलाः
 का  उत्पादन  कर  सर्क  और  जो  विदेशी  मुद्रा  उसे  और  दूसर  कार्मो  में  यह  काम  अः

 न.ट्री  है  अगर  हम  इस  के  बारे  में  ठान  लें  क्‍योंकि  हमारे  यहां  इजी  प्य्सं  हैं  और  साधन  भी  है

 हम  बहुत  आसानी  से  इस  के  अलावा  जो  फर्टीलाइजस  हमारे  यहां  पंदा  हो  रहा  उस  पर  बहुत
 देने  की  आवश्यकता  है  ।  जैसा  मैं  ने  पहले  निवेदन  किया  है  कि  इस  का  सम्बन्ध  किसानों  से  है
 हमारा  जो  किसान  है  वह  देहाती  और  गवार  है  और  बहुत  सी  बातों  को  बढ़  समझ्न  नहीं  .
 है  ।  इसलिए  फर्टीलाइजर्स  में  जितनी  मिस-श्रांडिग  जितना  एडलट्रेशन  जितना  अन्डरवं

 जितना  लूज  बैगिंग  उतना  और  किसी  चीज  में  नहीं  जर  को  पैदा  करने  वाला  अ
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 फैक्ट्री  का
 रिटेलर  सव

 इस  बात
 से  बाकिफ  हैं  कि किसान  को  फटिलाइजर  रिब्रेट  पर

 जा  रहा  है  इसमें  जो  कुछ  भी  कर  सकते  हो  वह  कर  इसलिए  किसान  के  फ्टिलाइजर  में  कक
 भी  गड़बड़ी  करने  में  उनको  परहेज  नहीं  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  आप  इस  बात  की  पक्‍की  व्यवस्था
 करें  फटिलाइजर  के  वेग  में  फर्थ्लाइजर  ठीक  से  तुला  हुआ  हो  उसमें  किसी  तरह  की  मिलावट  म॑

 नकिपी  और  चीज़  की  गंजाइश  फटिलाइजर  चाहे  किपी  भी  किस्प  का  हो  सभी
 में  मिज्ञाबट  पाई  जाती  तोल  में  कमी  पाई  जाती  है  ।  इसके  बारे  में  आपके  का  नून  में  सख्ती  होनी

 मैं  कानून  का  एक  विद्यार्थी  होने  के  नाते  से  जानता  हैं  आपके  एशेंशल  कमोडिटीज  एक्ट  में
 दफा  तीन  बटा  सात  है  जिसमें  इस  मामले  में  पनिशमेंट  हो  सकता  लेकिन  इस  धारा  या  एक्ट  के
 एन्फोर्ममेंट  के  अधिकार  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍्त  अधिका  रियों  को  दिये  हुए  हैं  ।  कहीं  ला आफिसर
 को  दिये  गये  कहीं  सब  डिविजनल  आफिसर  को  दिये  गये  कहीं  किसी  और  को  दिये  गये  हैं
 इसलिए  इसका  एमन्फोसेमेंट  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  पाता  ।  बहुत  से  राज्यों  में  यह  नान-कार्निजिबल
 आफेंस  है  इसलिए  वहां  अधिकारी  कम्पलेंट  दाखिल  कराने  की  जहमत  नहीं  उठाते  और  इस  तरह  से
 यहां  कछ  हो  नहीं  पाता  ।  मैं  मंत्री  जी  से  चाहंगा  कि  वे  ला  डिपार्टमेंट  को  ऐसे  आदेश  दें  ताकि  इस
 मामले  में  किसानों  की  जहमत  और  दिकक्‍क्रत  कम  हो  सके  ।

 फटिलाइजर  का  उत्पादन  इस  देश  में  प्राइवेट  सेक्टर  और  पब्लिक  सेक्टर  दोनों  में
 होता  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  भी  दोनों  ही  क्षेत्रों  मे ंइसका  उत्पादन  होता  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वी
 जिलों  से  आता  हूं  जहां  फटिलाइजर  की  हालत  बहुत  खराब  है  ।  वहां  आबादी  सब  से  घनी  है
 उद्योग  घंधे  कोई  है  नहीं  ।  वहां  का  किसान  अपनी  पूंजी  खेती  में  लगाता  खेती  में  पैदावार  करने
 के  लिए  वढ़  अपना  सब  कुछ  लंगा  देता  अपने  जेत्रर  तक  गिरवी  रख  देता  है  और  किसी  तरह  से
 एक  बोरा  या  दो  बोरा  फरथ्लाइजर  खरीद  कर  खेत  में  डालता  उसका  फर्थिलाइजर  इतना  खराब
 निकलता  है  कि  उसके  खेत  में  कुछ  पैदा  ही  नहीं  होता  ।  उसकी  फसल  खराब  हो  जाती  है  क्‍योंकि
 फर्टिलाइजर  एडलट्र  टिड  बिचारा  जाता  खेत  में  दवा  लेकर  के  और  वहां  उसे  मिलती  है  बर्बादी  ।
 यह  सब  फटिलाइजर  की  एडलट्रेशन  की  वजह  से  हो  रहा  मैंने  पूर्वी  उत्तरप्रदेश

 देवरिया  जिलों  में  खुद  देखा  में  एक  किसान  का
 बेटा  ह॑  और  गन्ने  को  खेती  करता  इसलिए  में  इसका  मुक्तभोगी  फर्टिलाइजर  की  जगह  पर

 कोई  सफंद  दाना  दे  दियां  जाता  कभो  कोई  और  चीज  दे  दी  जाती  है  ।  किसान  की  सारी  फसल
 बर्बाद  हो  जातो  आपके  जो  अधिकारी  हैं  उनका  रिटेलर  और  फंक्ट्री  मेन  तक  सब  से
 कमीशन  बंधा  हुआ  रहता  है  ।

 मैं  आपक  एक  उदाहरण  दू  यहां  गोरखपुर  में  फर्टिलाइजर  का  एक  कारखाना

 वह  बहुत  इम्प्राटेंट  जगह  है  ।  उस  कारखाने  में  जितनी  भी  गाड़ियां  थीं उन  गाड़ियां  को  मेनेजमेंट  ने

 निकम्मी  दिखा  कर  के  एक  सरदार  जो  को  नीलाम  करा  फिर  वही  नीलाम
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 की  ठुई  गाड़ियां  कारखाने  का  मेनेजमेट  कांट्रेक्ड  पर  ले  कर  चलाता  इस  तरह  से  लाखों-लाखों
 रपय्रे  किसान  की  गाढ़ी  कमाई  का  और  सरकार  का  उस  सरदार  जी  के  पास  जा  रहा  यह  हालत
 है  बहां  ।

 दूसरे  वहां  मजदूरों  का  शोषण  होता  माननीय  मंत्री  जी
 को  इस  तरफ  भी  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  हमारे  यहां  मिनिमम  वेज  एक्ट  लागू  मिनिमम  वेज  एबट  में  यह  निश्चित  है  कि  आठ

 घंटे  काम  करने  के  बाद  एक  मजदूर  को  प्राइवेट  सेक्टर  में  या  पब्लिक  सेक्टर  में  इतना  वेज  दिया

 इससे  कम  नहीं  दिया  जाएगा  ।  उससे  कम  न  अगर  उमसे  कमਂ  दे  तो  उसको  पनिश  करने  का
 प्रावधान  होना  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर  में  और  प्राःवेर  सेक्टर  में  लेबर  कांट्रे क्ट  बेसिस  पर

 किसी  से  लेकर  रखते  हैं  और  उनको  डेली  वेजेज  में  दिखाकर  6,  8,  5,
 7  णादग  रुपए  पर

 रखते  हैं  ।  उनका  कोई  प्रापर  रजिस्टर  मेंटेन  नहीं  किया  कोई  “  मस्टर-रोल  नहीं  रखा
 उनकी  जब  चाहे  निकाल  देते  उनकी  सविस  रेगुलर  नट्रों  होती  और  कम  पैसे  पर  उनको  रखा
 जाता  जो  पैसा  मजद्र  लेबर  बलास  को  देना  ग्ह  उसको  दिनभर  काम  करने
 के  बाद  भी  नहीं  दिया  जाता  ।  4,  €,  8  घंटे  काम  करने  के  ब!द  वह  आकाओ॥  की  तरफ  देखता  हैकि
 अच्छी  मजदूरी  लेकिन  उसको  उचित  मजदूरी  नहीं  मिलती  ।  240  300  दिन  काम
 करने  के  बाद  भी  उसकी  नौकरी  पक्की  नहीं  की  ताके  वह  बाल-इच्चों  के  साथ  आराम  से

 सके  ।  वह  भी  इस  देश  का  नागरिक  है  और  स्वाधीनता  में  उसका  भी  प्रा-परा  हक  उसके
 लिए  कानन  बनाए  गए  लेकिन  उत  कानूनों  का  उल्लंघन  अधिकारियों  द्वारा  किय  कांट्रवट
 बेमिस  पर  लेबर  रखी  जाती  बहुत  से  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  पर  यह  होता  अगर  आप  बआाज्षादें  तो  मैं
 उदाहरण  भी  दे  सकता  हूं  ।  साहू  क॑मीकल्स  रलिस-उन्नःव  में

 इस  तरह  से  कांद्र  क्टेबे सिस
 पर  लेबर  रखी  जाती  उनको  एडवांस  देकर  बांध  लेते  आज  बीस  सूत्री

 कार्यज्म  के  अंतर्गत  हम  बंधुआ-मजदूरी  प्रथा  को  समाप्त  करने  की  घोषणा  कर  रहे  लेकिन  इस  तरह
 से  बड़ां  का  वहां  क ेअधिकारी  यह  कार्य  कर  रहे  ।  आज  हम  अपने  देश  को  एक  नई  दिशा

 देना  चाहते  आज  हम  चाहते  हैं  कि  गरीब  और  मजदूर  तथा  व्यक्ति  का  भविष्य  सिक्‍योई
 रहे  अःज  उस  पर  ठेस  पहुंचाई  जा  रही  इसलिए  इस  बात  की  अवश्यकता  है  कि  जहां  अन्य  क्षेत्रों  में प्ह
 हम  कार्य  करने  जा  रहे  फर्टीलाइजर  में  सबसे  पहले  इन  चीजों  को  दब्ना

 |

 जहां  तक  डीलस  का  सवाल  डीलर  ऐसे  लोगों  को  बनाते  जिनके  पास  दस्सियों  दकान

 हैं  ।  इससे  कंज्पूमसं  को  परेश/नी  होती  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसको  कोआपरेटिव  वेसिस

 पर  जितरित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  लेने  वालों  को  रिक्‍्कत  न  हो  ।

 जहां  तक  कैमीकल्स  का  सवाल  इसका  सीधा  सम्बन्ध  मानव-जीवन  से  हम  बीमार

 होते  रुग्ण  होते  हमें  दिक्कत  होती  उस  समय  हमें  दवाइयों  की  आवग्यकता  होती  है  |  इस

 देश  में  दवाइयों  की  हालत  क्‍या  यह  आपसे  छिपा  हुआ  नहीं  आई०डी०पी०एल०  का  हमे

 अनु पव  जो  दवाइयों  की  फैक्ट्री  है  पब्लिक  सैक्टर  प्रःइवेट  संबटर  का  भी  यही  हाल  ध्तनी

 घटिया  किस्म  की  ववाइ्टयां  आ  रही  है  केस्म  की  दवाइयां  आ  रहो  हैं  कि  जो  दवा  जिस

 प्लाइट  जिस  डिग्री  की  प्रिसक्राइब  की  जाती  उसका  कोई  असर  नहीं  इसका  कारण
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 क्या  है
 ?

 इसका  कारण  यह
 है

 कि  दवाएਂ  उस  हिसाब से  नहीं
 बन  रहीं  आज  हमारे  देश

 में

 इससे  लोग  मर  रहे  हैं  ।  इस  ओर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  ह ै।

 मान्यवर  बड़ी  समस्या  आपके  सामने  दवाओं  भौर  फर्टीलाइजर्स  के  रेट्स  की  हम

 कत्तं  व्यच्युत  होंगे  अगर  हम  यह  चेतावनी  देना  भूल  जायेंगे  कि  हमारे  देश  में  फर्टीलाइजर  की  कीमत

 बहुत  ज्यादा  किस.न  अन्न  उत्पादन  करके  देता  है  और  मैं  चुनोती  के  साथ  कहना  चाहता  हूं
 कि  कोई  भी  ब्यक्ति  जिसको  खेती  का  अनुभव  वह्‌  किसान  के  हल  का  दाम

 के  लल्अमलन»  5.  %  -3>७  से  जमे  कनममान  «3  +क»>-मक

 उसके  नौकर  का
 उसके  खेत  का  दामਂ  और  फर्टीलाइजर  का  दाम  लगा  ले  तो  कैट।ई  के  बाद  अगर  उसको  कुछ

 भी  बच  जाये  तो  जो  भी  सजा  सरकार  मुझे  देना  मैं  वह  भुगतने  के  लिए  तैयार  मैं  किसान
 का  बेटा  =

 हूं  और  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  फर्टीलाइजर  पर  जो  भी  किसान  व्यय  करता
 वह  उसको  वापिस  नहीं  मिल  पाता  ।  सरकार  बहुत  सी  चीजों  को  सब्सीडाइज्ड  करती  अगर

 ग्राप  इसकी  कीमत  कम  नहीं  कर  सकते  तो  सञ्पीडा  इज्ड  जरूर  करवाइए  ।  इसकी  व्यवस्था  सरकार
 को  करनी  चाहिए  |  अगर  यडी  हालत  रट्ी  तो  आने  वाले  दिनों  आने  वाले  बीस  साल  में  कोई
 खेती  करने  को  तंथार  नहीं  होगा  ।  अगर  खेती  भी  करेगा  तो  कम  से  कम  फर्थ्लाइजर  का  इस्तेमाल
 नहीं  करेगा  क्योंकि  फर्टिलाइजर  डालने  के  बाद  उत्तको  कुछ  बचता  ही  नहीं  जो  कुछ  भी  लागत
 आती  वह  सब  उप्तमें  चली  जाती  है  ।  इसकी  ब्रजह  से  आदमी  परेशान  हो  जाता  जनता

 अपनी  सारी  विफलताओं  और  अन्तकंलाहों  के  बाद  कितनी  भी  इन-एफीशिएट  रही  हो

 कम  से  कम  फर्टीलाइजर  के  मामले  में  उसने  देश  की  जनता  को  दाम  के  बारे  में  दिखा  जब

 जनता  सरकार  जैसी  अक्षम  सरकार  कर  सकती है  तो  कांग्रेस  की  सरकार  में  बहुत  एफीशिएट  लोग

 बैठे  हुए  हैं  और  दृढ़-संकल्प  तथा  जनादेश  प्राप्त  किए  हुए  उनमें  शक्ति  और  कूबत  अगर

 दाम  कम  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  सबसिडाइज  कर  दें  ।  पब्लिक  सँबटर  के  मंनेजमेंट  में  बहुत  गड़बड़ी

 है  ।  जब  कुछ  नहीं  होता  है  तो  बड़े-बड़े  जनरल  मंनेजर  और  एम०डी०  बनाकर  बंठा  दिए  जाते

 मैं  अपने  पूरब  वक्‍ता  की  इस  राय  से  इत्तिफाक  करता  हूं  कि  इनमें  एडमिनिस्ट्रटिव  कैपेसिटी  जो  कुछ  भी

 एडजस्टमेंट  की  भावना  नहीं  अगर  यह  भावना  नहीं  है  तो  नीयत  भी  अच्छी  नहीं  होती  है  ।

 अपने  किपान  और  श्रभिक  आदि  को  साथ  लेकर  नहीं  चलते  वे  तो  यही

 सोचते  हैं  कि  हमें  तो  एडमिनिस्ट्र शन  से  मतलव  है
 |  पहने  जो  मजदूर  ट्रेड  होते  उनको  बाद  में

 निकाल  दिया  जाता  इससे  इन-एफीशिएसी  बढ़ती  है  ओर  अधिक  नुकसान  है  ता  मैं  चाहूंगा
 कि  कैमिकल्स  और  फटिलाइजर्स  के  लिए  ट्रेंड  लेबर  तथा  मैनेजणेंट  हो  ।  वे  लोग  बैल-इक्वीप्ड  होने

 चाहिए  जिससे  कोई  गड़बडी  न  होने  पाए  |  खेत  के  लिए  फर्टिलाइजर  और  मनुष्य  के  जीवन  के  लिए

 दबा  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  जैसे  भी  हमें  क्रिएपट  करना  वह  लेकिन  दाम  अवश्य  कम

 करें  या  सबसिडाइज  इन  शब्रों  के  साथ  मैं  टन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपके  प्रति

 आभार  प्रकट  करता  हू

 ]

 .  आर०  अन्तानम्बी  :  मानतोय  उपाध्यक्ष  अपने  दल  आल  इंडिया

 +#  तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  छपांतर  |
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 pe  ७  «०  ५  3५५  >  नमक  SRT,

 अस्ना  डी०एम०के०  की  ओर  से  मैं  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  की  वर्ष  1985  86  को  अनुदानों
 ते  मांगों  के  सम्बन्ध  में  बु.छ  शब्द  कहना  चाहता  यह  मंत्रालयਂ  सरकारी  क्षेत्र  के  उर्वरक

 कारथानों  के  कार्यंकरण
 की  कुशलता  से  चलाने  के  लिए  जिम्मंदार  यह  अत्यन्त  प्रसन्‍तता  का

 विधय  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उर्वरक  कारखानों  में  स्थापित  क्षमता  का  80%  उपयोग  किया

 शया  6  बड़  उवरक  क्रारखानों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  ब.रने  के  लिए  रु  प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  जब  ये  नए  कारखाने  शुरू  हो  जायेंगे  तों  रसायन  उर्वरकों  का  आयात  करने

 को  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  चार  इकाइयों  को  हर  वर्ष  घाटा  हो  रहा  मेरा  सुझाव  है  कि

 ऐसे  आवर्ती  घाटों  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  तथा  उपचारात्मक  उपायों  का  ने  के  लिए

 एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  मठन  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझ  आशा  हूं  कि  हमारे  मन्त्री  महोदय

 यह  सुनिश्चितं  करेंगे  कि  वे  कम्पनियां  मुनाफे  में  चले  ।

 उर्वरकों  के  वितरण  में  कई  अनियमिततायें  और  कदाचार  होते  हैं  ।  बड़े  पैमाने  पर  मिलावट

 भी  की  जाती  नमक  को  बहुत  पीसकर  उरवरकों  में  मिला  दिया  इसका  वितरण  भी

 निहित  स्वार्थों  वाले  लोगों  के  हाथ  में  किसानों  को  उचित  मूल्यों  पर  अच्छी  किस्म  के  उर्वरक

 ही  प्रिल  पाते  ।  मेरा  सझ्ाव  है  कि  उव  रकों  का  वितरण  सहका  से  मितियों  के  माध्यम  से  किया

 जाए  ।  गैर  सरकारो  क्षेत्र  में  उबंरक  के  बड़े  तथा  ऐसे  3  छोटे  कारखाने  हैं
 जो  लाभ  पर  चल  रहे

 हैं  ।  भरा  सुझाव  है  कि  उनके  द्वारा  उत्पादित  उवंरक्रों  का  वितरण
 भी

 सतत  कारो  क्षत्र  के  माध्यम  से

 किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  चाहता  हं  कि  उर  रकों  में  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  सख्त  कदम  उठाए  मुख्य

 विनरण  केन्द्रों  पर  निरीक्षण  दल  नियुक्त  किए  जायें  जो  परीक्षण  क  लिए  उनके  नमूने  यदि  उसमें

 अपमिश्रण  हो  तो  विक्रेता  को  उसी  समय  दण्ड  दिया  जाता  सरकार  का  यह  परम  कत्तंण्य

 है  कि  वह  इन  निहित  स्वार्थी  लोगों  के
 शोषण  से  किसानों  की  रक्षा  करे  |

 ही

 म॒झे  आपका  ध्यान  इस  ओर  दिलासा  है  कि  मैगूर  रसायन  कारखाना  चैम्पलास्ट

 कारखाना  और  ट्रावतकोर  रसायन  काश्खाने  से  निकलने  वाले  विर्षल  पदार्थों  स ेआम  जनता

 खतरा  पैदा  हो  रहा  ये  विषले  पदार्थ  खले  मैदानों  मे  फैके  जाते  इसका  प्रभाव  कृषि  पर

 गड़ता  ये  पदार्य  पीने  के  पानी  में  भी  मिल  जाते  हैं  जिससे  लो'ोों  को  विभिन्‍न  रोग  हो  जाते

 इ्त  विज  पदार्थों  के  कारण  होने  वाले  प्रदूषण  को  मैत्त,र  में  मुरुगन  नगर  जैसे

 जित  क्षेत्र  में  देखा  जा  सकता  इन  कारखाना  का  चतावना  दी  जानी
 चाहिए

 और  इन्हें  पेन

 पदार्थों  को  रोकने  के  उपाय  करने  के  उपाय  करने  के  लिए  बाध्य  कियः  जाता  इन  खतरनाक

 पिवैले  पदाजों  के  खतरनाक  प्रभावों  से  आम  जनता  की  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 इंडियन  डुरछ  एण्ड  फार्मेसियूटिकल्स  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  कारबाना  है

 अपने  5  कारखानों में  औषधियों  का  निर्माण  कर  रहा  इन  पांच  कारखानों  ने  1983-84  में
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 122  करोड़  रुपए  मूल्य  की  ओषधियों  का  उत्पादन  हमें  आई०डी०  पी  ०  एल०  के  इस
 प्रयास  की  सराहना  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  बर्ष  1984  में

 नहीं  रहा  ।  1983  के  उत्पादन  की  तुलना  में  1984
 मे

 रु

 आई०  डी०  पी०  एल»  मद्रास  के  उत्पादन  में  गिरावट  आने  के  कारणों  का  पता  लगाना  चाहिए  |

 और  ऐसे  घार्टों  को  रोकने  के  लिए  उचित  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 आई०  डी०  पी०  एल०  की  स्थापना  के  बाद  से  इसको  141]  करोड़  रुपए  का  धाटा  हुआ  है

 और  वर्ष  1984  984  में  इसे  24  करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  आई०  3०  पी०  एल०»  को  कुछ  सूत्र
 तैयार  करने  और  प्रपंज  औषधियां  बनाने  का  एकाधिकार  बिक्री

 में
 इसका  कोई  प्रतियोगी

 नहीं  है
 '  मुझे  हैरनी  है  कि  फिर  आई०  डी०  पी०  एल०  को  घाटा  क्‍यों  होता  है  ।  आई०  पी०

 एल०  के  सभी  उत्पाद  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  खरीद  लिए  जाते  हैं  ।  खरीद  के  आदेश  राज्य  और

 डेन्द्र  सरकार  की  संस्थाभों  द्वारा  दिए  जाते  हैं  । फिर  आई०  डी०  पी०  एल  द्वारा  इंडेटिंग  एजेंटों  के

 कमीशन  के  30  लाख  रुपए  क्यों  दिए  जाते  हैं  ।  जब  कोई  प्रतिस्पर्धा  हो  तथा  प्रोत्साहन  और  ब्

 संवर्धन  के  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  होती  इन्हें  तो  बिक्रीकर  पर  एकाधिकार  है  डी०

 ग्री०  एल  द्वारा  कोई  कमीशन  या  प्रोत्माहन  देना  आवश्यक  नहीं  जब  ऐसे  व्यथं  के  खर्चों  को  तुरन्त

 रोका  जःएगा  ।  तब  आई०  डी०  पी०  एल०  का  घाटा  कम  सेकम  हो  जाएगा  ।  इन  कदाचारों  के  कारण

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।  मैं  आई०  डी०  पी०  एल०  के  अन्य  कदाचारों  का

 भी  जिक्र  करूंगा  ।  आई०  डी०  पी०  एल०  का  €क  अन्य  गैर  सरकारी  कंपनी  के  साथ  अनुचित
 देन  आई०  डी०  एल०»  ने  निजी  क्षेत्र  की  इस  भोषध  कम्पनी  का  बल्क  भौषध  के  को  उत्पादन

 दिया  जिस  पर  इस  गैर  अक  का  एकाधिकार  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री

 आई०  डी०  पी०  एल०  के  इस  कुक  लेन-देन  का  समर्थन  नहीं  करेंगे  ।  राजघानी  से  प्रकाशित

 होने  वाले  अंग्रेजी  के  दैनिक  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  :
 अप्रैल  1985  के  अंक  में  इस  सम्बन्ध  में  एक

 लेख  प्रकाशित  हआ  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  तथा

 आई०  डी०  पी  एल०  के  गलत  कार्यों  के  बारे  में  हमारी  आम  जनता  की  आशंका  को  दूर  करने  के

 लिए  उचित  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  एस०  पी०  आई०  सी०  जो  कि  तमिलनाड़  में  संयुक्त

 क्षेत्र  की  उर्वरक  इकाई  1974-75  तक  घाटे  में  चल  रही  1976-77  में  तमिलनाडु  में  आल

 इण्डिया  अन्नाद्रमुक  की  सरकार  बनने  के  बाद  से  इस  उवरक
 का  रखान

 को  लाभ  हो  रहा  है  यहां  यहेਂ  उल्लेख

 करना  आवश्यक  है  कि  उवरकों  के  मूल्य  कम  किए  जाने  चाहिए  ताकि  किसानों  जो  कृषि  उत्पादन  में

 ब॒द्धि,करना  चाहते  उबरक  उपलब्ध  हो  उबंरकों  के  वितरण  में  होने  वाले

 अनियमियताओं  और  गें  को  त्रन्त  दर  किया  जाना  चाहिए  |  इससे  किसानों  को  प्रतिस्पर्धात्मक

 शह््तों  पर  अच्छे  किस्म
 के  उर्वेरक  मिलने  से  उनका

 उत्माह  बढ़गा
 ।  इन  कारखानों  की  उत्पादन

 प्रक्रिया  मे ंकसाब  लाकर  उवरकों  कारखानों  को  होने  वाले  को  जा  उकता है  ।  जब

 ये  कारखाने  लाभ  कमाने  लगें  तब  के  मूल्य  स्वेच्छा  से कम  किए  जा  सकते  हैं  ।  मुझे  विश्वास
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 हैं  कि  मन्त्रो  महोदय  इस  मामले  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यान  देंगे  ोऔर  उर्वरक  तथा  औषधियों  का

 निर्माण  करने  वाली  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  मृनाफ  पर  चलाने  के  लिए  सख्त  कदम  उठायेंगे  ।

 अपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  यह  मांग  रखना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक

 और  धियां  अवस्य  उपलब्ध  कराई  जायें  ।  इस  मंत्रालय  को  इस  उद्देश्य  के  लिए  विस्तृत  योजनायें
 बनानी  चाहियें  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  को  प्राथ  मक  औपधियां  मिल  सके  ।

 टन  शब्दों  के  साथ  मैं  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  अपना  भ।षण  ममाप्त  करता  हैं  ।

 श्रो  चिन्तामणी  जेना  :  मैं  रसायन  ओर  उरवंरक  मन्त्रालय  की  अनुदानों
 थी  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  साथ  ही  पं  सदन  में  प्रस्तुत  किए  गए  सभी  कटोती  प्रस्तावों  का

 विरोध  करता  हूं  ।

 मैं  केवल  कुछ  मुख्य  मुद्दों  पर  बोलू  गा  तथा  ज्यादा  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 फाँसफेटिक  ओर  नाइट्रोजीनस  खाद  के  उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि  तो  हुई  है  तथापि  उसका

 उत्पादन  हमारी  देश  की  आवश्यकता  के  अनुसार  नही  बढ़ा  है

 हमारा  अनुमान  है  कि  हमें  12,000  करोड़  रुपय्रे  मूल्य  की  खाद  विदेशों  से  मंगानी  पड़ेगी  ।

 उर्वरक  के  उत्पादन  में  लगे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  के

 के  बावजद  हम  उसकी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहे  इसलिए  हम  काफी  मात्रा  में

 उर्रक  आयात  करते  हैं  ।

 हमारी  नीति  यह  है  कि  कृषकों  को  रियायती  मूल्यों  पर  खाद  उपलब्ध  कराई  चाहे
 विदेश  से  मंगाई  गई  हो  अथवा  देश  में  बनाई  गई  हो  ।  हम  देशी  खाद  पर  आयातित  खाद  की

 अपेक्षा  कम  राजसहायता  देते  हैं  |  हमें  देशी  क्लाद  का  उन्पादन  बढ़ाने  और  बिदेशों  से  इसका  आयात

 कप  करने  का  प्रयास  करना  इस  समय  फॉँसफेंटिक  उ्बरंक  ऐसा  एक  मात्र  उर्वरक

 जिममें  बहुत  कम  मात्रा  में
 माईकरेल्यू  ट्रीएनटस

 होता  है  ।  उ  उरकों  के  निरन्तर  प्रपोग  करने  तथा  खाद

 के  कम  प्रयोग  से  जमीन  में  नएै।जीनस  उबंरक  तथा  फःस्फटठिक  उवरक  को  सोखने  की  शक्ति  कम

 होती  जा  रहीਂ
 शी

 ऐसा  काफी  अससे  से  हो  रहा  है  जिससे  fs  सानों  व  घाटा  हो  रहा  हैं  और  उन्हें

 कई  कठिनाहया है»  रही  जमीन  में  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  उवरकों  की

 पफिस्म  में  सुधार  करता  चाहिए  अथबा  सुप  र-फास्फेट  उर्वरक  के  उायोग  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।

 1.45  भ०प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासो+

 हमारी  प्रिय  प्रधानमन्त्री  स्वर्गीया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  के

 तहत  तिलहनों  और  कपास  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  एक  योजना  शुरू  की  गई  इन

 अग्ाबों  का  अधिक  उत्पादन  मुझ्यता  सुपर  फास्फेट  उर्वरक  के  उपयोग  पर  निम्र  अन्य  कोई
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 उर्वरक  इसका  विकल्प  नहीं
 है  क्योंकि  इसमें  गंधकू  भी  होता  है  जो  उपज  बढ़ाने  तथा  अच्छी  किर्स्म

 के  तेल  के  लिए  महत्त्वपूर्ण  संघटक  इस  समय  सुपर  फास्फेट  का  उत्पादन  देश  में  कई  लघु  उद्योगों
 किया  जा  रहा  सरकार  ने  बड़  उद्योगों  और  लघु  उद्योग  दोनों  के  लिए  सुपर  फास्फेट  के

 मूल्य  निर्धारित  किए  हैं  ।  लघु  उद्योगों  में  लघु  इकाइयां  शामिल  हैं  ।  लघु  उद्योग  के  पास  सल्फूरिक
 एसिड  बनाने  का  अपना  संयंत्र  नहीं  लेकिन  बड़े  उद्योगों  के पास  इसके  लिए  अपने  संयत्र

 सरकार  उन्हें  सुपर-फास्फेट  उर्वरक  बनाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाए  गए  एसिड  की  लामत  का  भुगतान
 नहीं  कर  रही  है  ।  लघु  उद्योगों  को  भी  सरकार  द्वारा  उसी  दर  पर  राजसहायता  दी  जाती  जिस
 दर  पर  बड़े  उद्योगों  को  दी  जाती  लघ  उद्योगों  के  तहत  लथ  इकाइयां  घाटे  में  चल  रही  हैं

 वे  फास्फेट  उर्वरक  बनाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाए  गए  एसिड  की  लागत  दिए  जाने  की  मांग  कर  रहे

 हैं  ।  मैं  मन्‍त्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  पूरे  मामले  पैर  पुनः
 विचार  करें|

 चाहे  जो  कुछ  भी  हम  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सार्वजनिक  क्षत्रों  की  इकाईयों  में  नुकसान

 हो  रहा  है  |  इस  संदर्भ  मैं  माननीय  मन्भी  जी  का  ध्यान  हमें  विर्ता+)त  किए  गए  बजट  आंकलन

 के  प्रतिवेदन  पृष्ठ  24  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  ।  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  बताना  चाहता  |  महोव्य

 तलवार  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  गेंस  पर  आधारित  संयन्त्रों  को  अधिक  संख्या  में  लगाने  की

 आवश्यकता  पर  जोर  दिया  मैं  नहीं  जानता  सरकार  ने  इसको  कार्यान्विन  करने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  की  जहाँ  तक  मेरी  जानकारी  तलवार  समिति  की  सिफारिश  पर  अभी  तक  कोई

 भी  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  इसकी  जांच  करवाने  का  निवेदन

 करता  हूं  ।

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है  सातवीं  योजना  10  हजार  करोड़  रुपये  से  अधिक

 मुल्य  के  उर्वरक  अ  यात  किए  हमें  कुछ  इस  की  कार्यंवाही  करनी  चाहिए  कि  इतनी

 बड़ी  रकम  के  हम  उर्वरक  का  आयात  न  करें  ।  इसकी  बजाय  हमें  नाइट्रोजन  फासफोरस  उवंरकों

 देशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  बारे  में  देश  में  लोगों  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  सभी  प्रयास  करने

 खाहिए  ।  समय  यह  एकदम  स्पष्ट  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  स्थापित  क्षमता  का  पूरी

 तरह  उपयोग  नहीं  कर  रहे  मैं  तालचेर  और  मगर  इन  उर्वरक  संयन्त्रों  का  उदाहरण  आपको

 दे  सकता  हूं  ।  इनकी  संस्थापित  क्षमता  का  उपयोग  30-35  प्रतिशत  मन्त्रालय  को  इस  १र  उचित

 ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  ये  दोनों  संयन्त्र  ठीक  से  कार्य  कर  सके  और  ये  अपनी  संस्थापि

 कम  से  कम  75  प्रतिशत  भाग  को  उपयोग  में  ला  सके  ।

 निर्माणाधीन  परियोजनाओं  की  पूरा  करने  के  पश्चात  और  यह  मानते  हुए  कि  सातवीं  योजना

 में  10  प्रतिशत  तक  क्षमता  तब  भी  हमें  65  लाख  टन  उर्वरक  बाहर  से  आयात  करना

 सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  ताकि  हमारे  देशवासियों  को  उर्वरक  के

 आयात  पर  इतनी  बड़ी  रकम  खर्च  न  करनी  पड़े  ।

 इसी  प्रकार  से  योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  ने  बताया  है  कि  छठी  योजना  के  अन्त  में

 202



 25  1907  अनुदानों  की  :-४6

 बनती लत  हा  न

 उर्वरक  की  खपत  84  लाख  टन  तक  हो  जाने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जबकि  में  यह
 बढ़कर  155  लाख  टन  हो  चालू  वर्ष  में  उर्वरक  की  वर्तमान  खपत  के  11  प्रतिशत  है
 उसके  स्थान  पर  यह  10  प्रतिशत  और  बढ़  जायेगी  ।  उर्वरक  की  खपत  अच्छे  मौसम  पर  निभंर
 करती  है  ओर  इस  पर  भी  क्रि  कृपकों  को  रियायतें  दी  जाथंगी  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध
 करता  हूँ  कि  कृपा  करके  वे  उ्वंरक  उद्योग  के  इन  तथ्यों  की  जांच  करें  ।

 मैं  अपना  भाषण  समाष्त  करते  हुए  रसायनों  के  बारे  में  एक  बात  कहंगा  ।  प्रतिवेदन  से  हमें
 मालम  हुआ  कि  सोडा  एश  का  उत्पादन  दिन-प्रति  दिन  कम  होता  जा  रहा  यह  आम  आदमी

 द्वारा  प्रतिदिन  काम  में  लाया  जाता  सोडा  एश  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  काम  को  प्राथमिकता  दी
 जानी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  मन्त्राभय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 घलोसतो  गोता  मुखर्जो  :  माननीय  सभापति  यह  एक  विस्तृत  बिषय  है
 और  मैं  सभी  पहलुओं  में  नहीं  जाना  चाहती  ।  मैं  सिफ  एक  पहलू  पर  ही  जोर  दूंगी  और  मैं  आपसे

 अनुरोध  करती  हूं  कि  आप  मुझे  कुछ  समय  दें  ।

 मुख्य  विषय  पर  आने  से  कहूंगी  कि  ने  मन्त्री  जी  से  जो  निवेदन  किया  है  कि

 हमारे  राज्य  के  हल्दिया  पैट्रोकेमिकल्स  परियोजना  को  तुरन्त  चालू  करने  तथा  इसे  सातबीं  योजना

 में  शामिल  करने  की  जो  बात  कही  मैं  उसका  समर्थन  करती  इस  पर  मैं
 विस्तृत  चर्चा  नहीं

 करना  चाहती  तथापि  मैं  उनके  इस  निवेदन  का  पूरे  हृदय  से  समन  करती  हूं  ।

 मुख्य  मुद्दा  जिस  पर  मैं  आज  चर्चा  करना  चाहती  हूं  वह  है  नई  औपधि  मैंने  सुना  है

 कि  मन्त्रिमण्डल  इस  पर  विचार  कर  रहा  जं॑ता  कि  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हमारी
 आबादी  का  75  प्रतिशत  औषधियों  के  घेरे  से  बाहर  है  क्योंकि  बे  लोग  इन्हें  खरीद  नहीं  सकते  ।

 25  प्रतिशत  लोग  जो  इन्हें  खरीद  सकते  हैं  उन्हें  इसके  लिए  बहुत  हो  ऊचे  दाम  देने  पड़ते
 हर  आदमी  इस  बात  से  सहमत  होगा  ।  यह  भी  सभी  को  मालूम  है  कि  बहुराष्ट्रय  औषधि  कम्पनियां

 तथा  बड़ी  भारतीय  औषध  कम्पनियां  कीमतों  में  वृद्धि  करने  क  लिए  शोर  मना  रही  हैं  ।  प्रस्तावित

 नई  औषध  नीति  के  बारे  में  जो  कुछ  मुझे  माजूम  हुआ  मुझे  खेद  है  कि  इससे  वे  उनके  आगे  झुक
 येंगे  ।  इस  मुद्दे  पर  मैं  अपनी  बात  स्पष्ट  करना  चाहती  हू  और  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना

 पाहती  हं  कि  वास्तविक  स्थिति  क्या  इस  समय  ओषधियों  की  खुदरा  कीमतें  किस  प्रकार

 मि.चत  की  जाती  आपको  मालूम  होगा  कि  कीमते  निर्धारित  करने  का  ओषधि  कीमत  नियन्त्रण  :

 आदेश  के  अन्तगंत  एक  सूत्र  एक  होती  है  वस्तु  की  कीमत  जिसे  एमण्सी०  कहते  हैं  ।  दूसरा

 होता  है  परिवतंन  मुल्य  जिते  सी०सी०  कहा  जाता  है  तीसरा  चीज  है  पैकिंग  मूल्य  यानि  कि  पी०सी ७

 और  इसके  बाद  आती  है  पैकिंग  सामग्री  की  जिसे  पी०  एम०  कहा  जाता  है  ।  एन  सबसे

 कर  तैयार  होता है  ।.  कारखाना  द्वारा  मूल्य  इसके  बाद  इस  एर  अतिरिक्त  मूल्य  बढ़ाया  जाता

 जिसे  अपਂ  कहते  हैं  इस  मूल्य
 बुद्धि  में  मुनाफा

 9  अन्य  चीजें  शामिल  होती  ।
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 नियन्त्रण  आदेश  की  वर्तमान  पद्धति  के  अन्तर्गत  औषधियाँ  चार  श्रेणियों  में  विभाजित  हैं  ।

 श्रेणी  एक  में  अत्यावश्यक  औषधियाँ  आती  हैं  ।  श्रेणी  दो
 में  आवश्यक  श्रेणी  तीन  में  अन्य

 सभी  अनियन्त्रित  औपधियां  आदि  सम्मिलित  हैं  ।  वतंमान  आदेश  के  अनुसार  अत्यावश्यक  औपधियों

 की  श्रेणी में  40  प्रतिशत  नूल्य  वृद्धि  तक  की
 अनुमति  इसमें  दो  चार  बातें  शामिल  नहीं  हैं

 जिनका  मैंने  अभी  उल्लेख  किया  इसमें  मुनाफा  और  अन्य  बातें  शामिल  हैं  ।  श्रेणी  दो  यानि  कि

 आवश्यक  औषधियों  के  लिए  55  प्रतिशत  मूल्य  बढ़ाने  मार्क  अप  की  अनुमति  है  और  श्रेणी  तीन  के

 लिए  60  प्रतिशत  मल्य  बढ़ोत्तरी  की  अनुघ्रति  इस  वक्‍त  कया  हो  हा  है  ?  इस  गैर  नियन्त्रित

 नौषधि  की  श्रेणी  में  बहुत  अधिक  मात्रा  में  दवाइयाँ  बनायी  जा  रहा  हैं  और  नियन्त्रण  वाली  श्रष्यों
 में  उत्पादन  कम  होता  जा  रहा  है  ।

 इसको  सधारने  के  मैं  दवाइयों  के  उत्पादन  में  प्राथमिकता  को  सुधारना  शब्द  को  प्रयोग

 करूंगी  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  नई  आषधि  नीति  के  अन्तर्गत  नए  तरीके  से  दवाइयों  को  श्रेणियों

 में  बांटने  तथाਂ  नए  सिरे  से  मूल्य  वृद्धि  की  प्रतिशतता  निर्धारित  किया  जाएगा  मैं  सही  कह  रही

 हूं  ?  जी  हां  ।  अब  कया  होने  वाला  है  ?'  यह  सुनने  में  बहुत  ही  दिलचस्प  है  ।  श्रेणी  एक  की  कया

 स्थिति  कारखाना  द्वारा  मूल्य  में  चारों  प्रकार  की  लागत  के  पश्चात  40  प्रतिशत  मूल्य  वृद्धि
 का

 प्रावधान  इसका  अर्थ  हुआ  अत्यावश्यक  ओषधियों  के  लिए  मुनाफा  -40  प्रतिशत  नई  नीति

 जो  कि  प्रस्तावित  भ्रगर  मेरी  जानकारी  ठीक  है  तो  इन  श्रेणियों  की  भी  पुनरीक्षा  और

 चार  श्रेणियों  के  बदले  में  सिर्फ  दो  ही  श्रेणियां  होंगी  ।  परन्तु  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  श्रणी

 एक  में  मूल्य  बुद्धि  40  प्रतिशत  के  स्थान  पर  75  प्रतिशत  हो  अगर  मैं  गलत  नहीं  कह  रही

 तो  श्रेणी  दो  में  यह  मूल्य  बढ़ोत्तरी  125  प्रतिशत  हो  जाएगी  ।  गलत  प्राथमिकता  को  सुधारने  के

 नाम  पर  सरकार  उनको  अत्यधिक  मुनाफा  दे  रही  इससे  जैसा  कि  हम  समझे  सभी  औषधियों

 की  कीमतें  आसम;न  छुएंगी  ।  स्थिति  यह  है  ।

 मेरी  प्राथंन  है  और  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  बहु-राष्ट्रीय

 एकाधिकार  वाली  बड़ी  भारताय  ओऔषधि  कम्पनियों  के  दबाय  के  आगे  घुटने  न  टेके  ।  ऐश्वा  मैं  क्‍यों

 कह  रह्दी  हू
 प्रा  यह  गलत  प्राथमिंकताओं  को  समाप्त  करने  का  एकमात्र  तरीका  क्‍या  यही

 रास्ता  है  यानि  कि  उनके  सामने  घुटने  उन्हें  बहुत  बड़ा  मुनाफा  दैना  और  उपभोक्ताओं  को

 तकलीफ  देना  ।  मैं  कहती  महोदय  इसी  लिए  मैं  कुछ  समय  चाहती  हूं  ।

 200  म०  प९

 सर्वप्रथम  मैं  बताना  चहती  हूं  कि  अपਂ  के  सामग्री  परिवर्तन

 पैकिंग  लागत  तथा  पैकिंग  सामग्री  मिलकर  कारखाना  मूल्य  बनता  इसके  बाद  मुनःफ  की

 बात  आती  क्या  सरकार  ने  कभी  यह  देखने  की  कोशिए  की  है  कि  इन  चारों  चोजों  की  गणना

 करते  के  पश्चात्‌  मुताफा  कैसे  निकाला  जाता  मैं  एक  उदाहरण  निर्माण  लागत  को
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 मैंने  इस  बात  को  जाना  एक  भारतीय  कम्पनी  के  बारे  में  मुझे  यहां  कहना  पड़  रहा

 £  लिए  मुझे  खेद  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की  स्थिति  और  भी

 यरात्र  है-प्रक्षिया  में  हुई  हानि  5  प्रतिशत  दिखाई  जाती  है  ।  सामग्री  के  पश्चात  निर्माण  करने  के

 चरण  पर  5  प्रतिशत  तक  घाटा  दिखाने  की  अनुतति  होती  और  वास्‍्तविक्रता  यह  है  कि  आधे

 प्रतिशत  से  लेकर  एक  प्रतिशत  तक  की  हानि  होती  इसका  मतलब  हुआ  इस  प्रक्रिया  के  दौरान

 ही  काफ़ी  बड़ा  मुनाफा  होता  जिसकी  गणना  नहीं  फी  गई  आपका  5  प्रतिशत  झूठा  है  ।

 युझे  पता  चला  है  कि  पिछले  वर्ष  साराभाई  केमिकल्स  ने  इस  निर्माण  करने  की  प्रक्रिया  के

 दौरान  ही  2  करोड़  रुपये  का  लाभ  लठाया  था  ।  वहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  इससे  भी  अधिक  कमाया
 होगा  ।  यह  पांच  प्रतिशत  क्‍यों  रखा  गया  है  ?  क्‍या  आपने  गंभीरता  से  इस  बात  पर  वरियर  किया  है
 ओर  यह  देखा  है  कि  वास्तव  में  निर्माण  ल!गत  कितनी  है  ?

 दूसरी  वात  पैकिंग  लागत  के  बारे  में  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  दिनों  आकर्षक  पैकिंग
 की  जा  रही  हमें  दवाइयों  से मतलब  रखना  चाहिए  न  कि  पैकिंग  से  ।  ये  फन्‍्सी  पैकिंग  में  आती

 हैं  और  कम्पती  पैकिंग  की  कीमतें  बढ़ा  देती  सरकार  कहती  है  ठीक  है  ।  अतः  पैकिंग  लांगत  को

 का  रखाना  द्वार  मूल्य  मे  माना  जाता  इसे  भी  बहुत  वःम  किया  जा  सकता  है  ।  हमें  इन  सब  चीजों

 बी  जरूरत  नहीं  है  सरकार  क्‍यों  नहीं  इन  चीजों  की  जांच  करवाती  और  यह  देखने  की  कोशिश

 करती कि  इन  चार  श्रणियों  में  प्रत्येक  में  किस  तरह  से  अन॒ुसित  मनाफा  उठाया  जा  रहा  हैं  ?

 अतः  सर्व  प्रथम  मूल्य  बढ़ोत्तरीं  से  इन  बातों  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  किया  जाना
 मैं  समझती  हूं  कि  इस  वक्‍त  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है

 इसके  बाद  आती  है  मूल्य  बढ़ेत्तरी  ।  यह  क्या  है  :  आवश्यक  औषधियों  के  लिए  40  प्रतिशत

 से  सीधे  ही  बढ़ाकर  यह  75  प्रतिशत  हो  गयी  है  ?  ध्यों  ?  बश्य  हो  गया  है  और  हमारे  देश  में  जहां
 पर  कैवल  25  प्रतिशत  लोग  दव  इयां  खरीद  सकते  हैं  वहां  ऐसा  क्‍यों  होना  चाहिए  ओर  निर्धन
 और  मध्यम  वर्ग  के  लोग  इससे  हटकर  होम्योप॑थी  की  ओर  बढ़  +हे  क्योंकि  वहुराष्ट्रीय  कम्पनियां

 ऐसा  चाहती  इसीलिए  क्या  आप  75  प्रतिशत  अथवा  125  प्रतिशत  तक  मून्य  बढ़ोत्तरी  की

 अनुमति  दे  देते  और  अगर  यह  नई  औषध  नीति  है  तो  मैं  इसका  पूर्रा  तरह  विरोध  करती  हूं
 और  मैं  निवेदन  करती  हूँ  कि सरकार  इस  नई  क्रौषधि  रीति  के  बारे  में  पुनविचार  को  जो  कि

 मन्त्रिमण्डल  के  विचाराधीन  है  ।

 जैसा  कि  मैं  समझी
 नई

 ओषघ  नीति  की  कुछ  अन्य  विश्येपतायें  भी  उदाहरण

 के  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  पास  अत्यधिक  संस्थापित  क्षमता  उनकी  लाइसेस  क्षमता  मे

 क्ह्दों  बहुत  ज्यादा  ।  1980  में  जब  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  ने  +पनी  सकरार  तो  उन्होंने
 में  हस्तक्ष  प  किया  और  कहा  था  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को

 उनकी  लाइसेंस  क्षमता  से  अधिक  |

 उत्पदन  फरने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  किसी  भी  हालत  गैर  कानूनी  तथके  से  बेਂ
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 पसे  भी  ज्यादा  उत्पादन  करते  हैं  ।  परन्तु  यह  बात  बहुत  ता  से  कही  गई  थी  कि  उनका से

 त्यादन  लाइसेंस  क्षमता  से  ज्यादा  नहीं  होना  चाहिए  लकिन  वे  मर  कानूनी -  ढंग  से  क्षमता  से
 घिक  उत्पादन  कर  ही  लेती  हैं  ।  यह  बात  बहुत  गम्भीरता  से  कट्टी  गई  थी  जैसा  आप  जानते  हैं
 ;7  आजकल  ओपषपधि  उत्पादन के  क्षेत्र  में  इतनी  गड़बड़ी  चल  रही  है  कि  नर्यायत  दवाइयों  का
 ।  अधिकस्तर  उत्पादन  किया  जाता  है  और  उन्हें  बेचा  जाता  न  कि  आवश्यक  दवाइयों  का  +

 ष्ट्रीय  कम्पनियां  सभी  तरह  से  अपनी  जकड़  मजबूत  करना  चाहती

 मुझे  पता  चला  है  कि  नई  औषधि  नीति  द्वारा  स्थिति  में  परिवर्तन  होने  जा

 उराष्ट्रीय  कर्म्पा
 हा  है  और

 इराष्ट्र  नयों  पर  से  वे  कुछ  नियंत्रण  हटाये  जायेंगे  जो  अभी  उन  पर  लगे  हुए  इपको
 ष्टिगत  करते  हुए  ।  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  अगर  नई  नीति  उसी  रूप  में  आई  जंसा  कि  मैंने  अभी
 ताया  है  तो  यह  राष्ट्र-विरोधी  होगी  ओर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  हार  लाखों

 फगों  को  उन  दवाइयों  की  थोड़ी  मात्रा  से  भी  वंचित  रहना  पड़ेगा  जिसे  वे  आज  इस्तेमाल  सकते हैं  ।

 मम्भीरता  पूर्वक  अपील  करती  हूं  और  आशा  करती  हूं  कि  वे  इसम  परिवतंन  अगर  वे

 पे  नहीं  करते  हैं  तो  मैं  नहीं  समझती  कि  किस  प्रकार  हमारा  देश  20  दों  सदी  में  सभी  को

 वास्थ्य  प्रदान  कर  पायेगा  |  मैं  नहीं  जानती  किसके  स्वास्थ्य  का  ध्यान  हम  टाटा  या  बिरला

 1,  या  हममें  से  उन  कुछ  लोगों  का  जो  उत  आम  लोगों  की  क्रीमत  पर  अच्छा  जीवन  व्यतीत  करते

 जिन्‍होंने  हमें  बोट  दिया  है  परन्तु  उनके  लिए  दे  काम  नहीं  करते  ।

 मैं  इन  मांगों  का  पूरी  तरह  विरोध  करती  हूं  ।  मैं  नई  ओषधि  नीति  में

 त्रेन  चाहती  हूं  जो  बड़ी  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  हित  में  न  होकर  आम  लोगों

 र  सरकार  तो  उन्हीं  कम्पनियों  के  हित  में  काम  कर  रही  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  नहीं

 रती  हूं  ।

 पूरी  तरह  से

 के  मं

 अब  मैं  बताऊंगी  कि  सरकारी  तंत्र  कितना  अकुशन  है  ।  आज  भी  ढेर  सी  दवाइयां  बाहरी

 गों  से  आयात  की  जा  रही  हैं  ।  अब  सामग्री  लागत  में  बड़ी  मात्रा  में  ओषधियों  के  आयात  की

 गत  भी  शामिल  हो  जाती  आयात  की  लागत  हर  समय  एक  जैसी  नटों  नहीं  रहती  +

 तपेदिक  की  औषधि  को  लीजिए  ।  इसकी  लागत  3,200  रुपया  प्रति  किलो  थी  और

 तर  दर  पर  सामग्री  लागत  खुराक  की  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  हो  रही  8-9  महीना
 -  अवधि  में  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्य  3,200  करोड़  रुपये  से  गिरकर  1700  करोड़  रुपये  हो  गया

 कार  ने  इस  बात  कीं  ओर  ध्यात  ही  नहीं  दिया  कि  कीमतें  इतनी  नीचे  गिर  गई  इसी  बीचਂ  दि
 ननी

 कीमतें जारी रहों और तवेदिक के रोगी लुट रहे और उनके पूरी तरह लुटने के पश्च त सरकार सचेत हुई । मैं नहीं समझती कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दात को स्वीकार कर लेना ही हल होगा तंत्र में गम्भीरता से पूरी तरह परिवर्तन किया जाना चाहिए और सभी स्तथें पर नयी दिशा )6&
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 निर्धारित  करनी  चाहिए  ।  औषधियों  की  कीमतें
 हमारी  पहुच  के  अन्दर  होनी  इन  शब्दों

 के  साथ  मैं  अनुदानों  की  मांगों  का  विरोध  करती  हूं  ।

 भरी  बिजय  एन०  पाटिल  :  रसायन  ओर  उवंरक  मंत्रालय  की  जिम्मेदारी

 कषि  सम्बन्धी  उत्पादन  के  बारे  में  यह  खुशी  की  बात  है  कि  उर्वरक  का  ने  अपनी  क्षमता
 का  सर्वाधिक  उपयोग  किया  है  ।  परस्तु  इस  तथ्य  को  नहों  झुलसाया  सकता  है  कि  देश  में

 किसानों  द्वारा  खाद  का  बहुत  कम  प्रयोग  जाता  राष्ट्रीय  औसत  36  किलोग्राम  प्रति

 हेक्टेयर  के  आसपास  है  ।  विकसित  देशों  में  यह  औसत  दस  गुना  अधिक  जापान  और

 में  प्रति  हेबटेयर  400  किलोग्राम  खाद  का  प्रयोग  होता  इसका  अर्थ  यह  है  कि  हमें  अपने  उ्वंरक

 कारखानों  की  क्षमता  उपयोगिता  को  नये  एकक  लगाकर  या  वर्तमान  क्षमता  को  दढ़ाउर  10  गुना
 ना  होगा  ।  यहां  तक  की  वर्तमान  खाद  क्षमता  में  जो  खाद  प्रयोग  की  जाती  है  उससे  फसलों  को

 परी  तरह  लाभ  नहीं  होता  इसका  कारण  यह  है  कि  खाद  का  प्रयोग  ठीक  ढंग  से  नहीं  किया
 जाता  है  और  गलत  समय  पर  इसका  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि

 बीज  एवं  उर्वरक  ग्रिड  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  और  दोज  एवं  उवंरक  प्रिड  की  खरीद  के

 लए  राजसहायता  दी  जानी  ताकि  प्रयोग  की  जाने  वाली  खाद  जो  कभी-कभी  50  प्रतिशत

 क  बेकार  चली  जाती  है--बेकार  न  जाए  और  इस  क्षति  को  कम  किया  जा  सके  ।  मोटे  तौर  पर

 मारे  बिचार  में  उवंरक  अर्थ  है  पोटेशियम  और  फास्फेट  ।  परन्तु  अधिक  उपज  देने

 वाली  सिचित  फसलों  के  लिए  हमें  संयुक्त  खादों  पर  भी  विच्वार  करना  चाहिए  जिसमें  सूक्ष्म  पौष्टिक
 व  जैसे  जस्ता  बोराइन  इत्यादि  हों  ।  कुछ  फसलें  ज॑से  तम्बाक्‌  ,  अंगुर  तथा  अन्य  बागबानी

 फसलों  के  लिए  भी  कम  क्‍्लोराइड  युक्त  खाद  की  आवश्यकता  होती  मैं  मंत्री  महोदय
 से  इस  क्षेत्र

 में  कम  क्लोराइड  युक्त  खाद  का  उत्पादन  बढ़ाने  पर  विचार  करने  के  लिए  अनु रोध  करूंगा  ।  फसलों
 में  द्रव  अमोनिया  के  प्रयोग  करने  नयी  पद्धति  का  विकास  करने  के  बाद  कम  कीमत  वाले  उर्वरक

 तथा  सक्ष्म  नाइट्रोजन  युक्त  उर्वरक  का  भी  विकास  किया  जा  सकता  मैंने  पहले  ही  जिक्र  किया

 है  कि  हमें  अपनी  उर्वरक  उत्पादन  क्षमता  में  कई  गुना  वृद्धि  करनी  पुराने  स्थापित  एककों
 :  अधिकांश  ऐसे  हैं  जो  कोयले  पर  आधारित  हैं  ।  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  कारखानों  का

 हमारा  अनुभव  अधिक  उत्साहवर्धक  नहीं  है  ।  तालचेर  कारखाना  भागे  घाटे  में  चल  रहा  है

 निस्सन्देह  कक  समय  पहले  रामागण्डम  खाद  कारख  नोंमें  कल्न  लाभ  हुआ  यह  अंधकार  में  एक
 आशा  की  किरण  है  ।  परन्तु  बम्बई  समुद्र  मे  गस  प्राप्त  ह  नर्क  पश्चात  हम  कछ  उत्तर  प्र  देश  में  भौर

 युछ  अन्य  क्षेत्रों  में गेस  पर  आधारित  उबंरक  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  विचार  करने  लग

 गए  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  कि  बम्बई  समुद्र  की  गेस  उत्तर  प्रदेश  में  दर  स्थित  संयंत्रों

 में  लम्म  |  तय  केरके  पहंच  रही  महाराष्ट्र  में  धाले  का  सर्वेक्षण  एक  उवंरक  कारखाना  लगाने

 के  लिए  किया  गया  था  ।  बम्बई  समुद्र  से  जाने  वाली  पाइप  लाइन  का  महाराष्ट्र  में  धोले  से  जोड़ा

 जाना  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  धोले  संयंत्र
 के

 मामले  पर  विचा  करने  का  अनुरोध

 करूंगा  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  खाद  की  कीमत  को  कम  करने  के  लिए  लगभग  वर्ष  1990

 तक  7400  करोड़  रुपये  की  राज  सहायता  की  आवश्यकता  होगी  और  यह  राज  सहायता  राशि
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 पर्याप्त  नहीं  होगी  बल्कि  बढ़ती  ही  ८ली  हमें  उवंरक  उत्पादन  में  सुधार  करना  चाहिए
 या  उवंरक  उत्पादन  के  लिए  अन्य  तरीकों  की  खोज  की  कोशिश.करनी  चाहिए  ताकि  राज
 सहायता  का  बोझा  घटाया  जा  सके  एन०  बी०  के०  उर्वरक  द्वारा  सक्ष्म  पौष्टिक  तत्व  विकसित  किये
 गये  हैं  जिनका  अब  हम  प्रयोग  करसकते  अब  हमें  कार्बनिक  उवरकों  का  भी  प्रयोग  करने  पर  जोर

 देना  चाहिए  '  जैसा  कि  हम  प्रभी  जा।ते  हैं  कि  प्रतिवर्ष  कई  टत  ग।य  का  गोबर  खाना  पकाने  के  लिए

 इंघन  के  रूप  में  बेकार  चला  जाता  इसी  कारण  उर्वरक  उत्पादन  के  लिए  कावंनिक  खाद  का  प्रयोग

 नहीं  किया  जा  रहा  हमारे  देश  में  कावंनिक  खाद  पर्याप्त  मात्रा  में  उपजब्ध  हैं  और  दसरे  देशों  में

 भी  इसका  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  जापान  कम्पोस्ट  खाद  का  इस्तेमाल  कर  रहा  है।चीन  विष्टा

 इस्तेमाल  कर  रहा  है  और  जमंनी  में  जलमल  पर  आधाररेत  संयंत्र  है  ।  गोबर  गर  संयंत्र  का  सिद्धांत

 भ्रामीण  क्षेत्रों  में  जड़ें  पफड़  रहा  है  और  इससे  प्राप्त  गोबर  को  खाना  पकाने  के  लिए  ईंधन  के  रूप

 में  इस्तेमाल  बरने  की  बजाय  मिट्रो  में  प्रयोध  क्रिया  जा  सकता  है  और  इस  घोल  में  लगभग

 2  प्रतिणत  नाइट्रोजन  होती  अगर  हम  दस  लाख  गोबर  गैस  संयंत्रों  को  प्रतिवर्ष  पूरी  राज

 यता  दें  और  अगर  मान  लीजिए  प्रत्येक  संयंत्र  से  2  किलोग्राम  नाइट्रोजन  का  उत्पादन  जो

 पैसों  की  दृष्टि  से  4  किलोग्राम  यूरिया  के  बराबर  है  तो  कई  सो  करोड़  रुपये  की  बचत  कोजा

 मभ्रगी  और  यही  धनराशि  इस  सहायता  के  रूप  में  दी  यह  मंत्रालय  मोबर  गैस  संयंत्रों

 के  राज  सहायता  देने  से  सम्बन्धित  अन्य  मंत्रालयों  से  समन्वय  कर  सकता  है  ।

 जहां  तक  कोटनाशी  का  सम्बन्ध  हमें  इस  बात  की  खशी  है  कि  अब  अपने  ही  देश  में

 सका  उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  प्रतिबषं  हम  इसका  आयात  कम  कर  रहे  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  आयात  में  काफी  कमी  हुई  बी०  एच०  डी०  डी७

 राइल  इत्यादि  मुख्य  कीटनाशी  परन्तु  इसी  के  साथ  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  कीटनाशी  का

 उत्पादन  करने  बाले  कारखानों  की  किसी  स्थान  पर  स्थापना  को  एक  खतरनाक  बात  अगर  यह
 घनी  आवादी  बाले  क्षेत्रों  में  स्थित  है  तो  हमने  देखा  है  कि  भोपाल  में  यूनियन  कारबाइड  संयंत्र  में

 गया  हुआ  ।  इनके  लगाये  जाने  बाले  स्थानों  पर  भी  निर्णय  होना  चाहिए  हमें  इन्हें  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 लगाये  जाते  पर  विचार  किया  लाना  चाहिए  ज॑ंसी  कि  एच०  ओ०  सी०  एल०»  के  मामले  में  है
 शयाद्री  पहाड़ी  क्षेत्र  की  घाटी  में  स्थित  पहाड़ी  तथा  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  इन  क।ारखानों  को  लगाया

 जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  रासायनिक  पदार्थों  का  सम्बन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बेचे  जाने  वाले  रसायनों

 की  तुलना  में  हमारे  रसामन  महंगे  हमारे  रासायनिक  पदार्थों  की  कीमत  लगभग  दूगनी  है  |

 इसका  कारण  गय्ह  है  कि  हमारे  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता  कम  दसरे  देशों  में  हमारे  देश  की

 तुलना  में  रासायनिक  कारखाने  दस  गुना  बड़े  इन  कारखानों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  से

 रसायन  उत्पादन  को  लागत  |  प्रतिशत  तक  कम  हो  जाती  जब  हम  साववंजनिक  क्षेत्र  में  ड्न

 रासःयनिक  कारखानों  का  निर्माण  शुरू  करते  हैं  तो  इसमें  उत्पादन  में  लम्बा  समय  लगता  है  ओर

 जित्के  लागत  बढ़  जाती  3  प्रौद्येगिकी  पानी  पड़  आती  है  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 में  2" मि खानों  की  स्थिति  अस्तव्यस्थ  दो  जाती  है  और  आरम्भ  से  ही  एक  बीमार  कारखाने  को  तरह  से
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 रहता  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  निजी  क्षेत्र  को  भी  इस  क्षेत्र  के  लिए  प्रोस्साहित्र  किया
 जाना  श्री  लवराज  कुमार  की  अध्यभता  में  एक  उच्च  स्तर  के  का्यंकारी  दल  का  गठन
 किया  गया  था  |  इस  दल  ने  कुछ  प्रतिवेदन  दिये  हैं  ।  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  यह  है  कि  हाइड्रोकार्बन
 और  उद्यमियों  के  लिए  मार्ग  निर्देश  जारी  करने  के  लिए  कोई  नींति  बनानी  ताकि  उससे

 उन्हें  दीघकालीन  निणेयों  को  लेने  मे ंमदद  मिल  सके  ।  इसको  उचित  संदर्श  में  अपनाया  जाना

 चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  बम्बई  समुद्र  की  गेस  के  बारे  में  उल्लेख  करना  बम्बई  सागर  से

 निकलने  वाली  लाखों  घन  मीटर  गैस  रोजाना  जल  जाती  है  जिससे  एक  तरफ  करोड़ों  रुपये  की  हानि

 होती  है  और  दूसरी  तरफ  हम  रासायनिक  पदार्थों  का आयात  कर  रहे  महाराष्ट्र  गैस  क्र  कर

 कम्पलेक्स  के  नाम  से  एक  परियोजना  है  जिंसकी  अनुमानित  लागत  लगभग  1400  करोड़  रुपये  है  ओर

 उससे  लगभग  प्रतिवर्ष  3  से  4  लाख  टन  एंथिलीन  का  उत्पादन  मेरा  मंत्रीजी  से  यह  सुझाव
 है  कि  इस  परियोजना  को  स्थापित  किया  जाये  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  इसमें  क्या  बाधा  अगर

 इस  परियोजना  की  स्थापना  हो  जाये  तो  जो  गैस  बेकार  जा  रही  है  उसका  उचित  इस्तेमाल  हो

 सकंगा  ।

 समय  की  कमी  के  कारण  मैं  ओषधि  नीति  का  उल्लेख  नहीं  करना  विभाग

 मंत्री  तथा  अधिकारियों  को  उत्पादन  में  तथा  उनके  निर्यात  में  भी  बुद्धि  के लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 साथ  ही  मैं  सुझाव  दू  गा  कि  नकली  दवाओं  के  उत्पादन  को  रोकने  के  लिए  कठोर  उपाय  किये  जाने

 चाहिए  ।  औषधियों  के  मूल्यों  का  निर्धारण  करने  सम्बन्धी  नीति  को  भी  पूरी  तरह  से  लागू  किया
 जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 *+झोमती  एन०  पो०  झांसी  लक्ष्मी  सभापति  हमारा  देश  कृषि  प्रधान

 देश  यद्यपि  उवरकों  का  उत्पादन  हमारी  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेबाद  बढ़  गया  है  फिर  भी  वह
 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बहुत  ही  अपर्याप्त  उर्वरक  का  उत्पादन  मांग  के  अनुरूप  नहीं
 रहा  है  ।

 योजना  आयोग  के  अनुमानों  के  अनुसार  हमें  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  10,000  करोड़
 रुपये  के  उर्वरक  का  आयात  करने  की  आवश्यकता  पड़  सकती  है  ।  हालांकि  हम  प्रतिवर्ष  10  लाख

 टन  उर्वरकों  का  आयात  करते  रहे  हैं  फिर  भी  हम  अपने  देश  में  उर्बरकों  की  आवश्यकता  को  पूरी

 तरह  से  पूरा  नहीं  कर  पाये  कई  हजार  करोड़  रुपये  की  लागत  से  लगाये  गये  उबंरक  संयंत्र

 अपनी  क्षमता  का  केवल  50  प्रतिशत  ही  उत्पादन  कर  पा  रहें  इन  उर्वरक  संयंत्रों  की  क्षमता

 को  कम  से  कम  75  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  तभी  हम  उबंरकों  की  मांग  को  पूरा  कर

 इनमें  से  कुछ  संयंत्रों  की  मशीनरी  पुरानी  इन  पुराने  संयंत्रों  का  आधुनीकरण  करने  ।

 के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।
 ज+  5

 में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।
 न्‍क्‍--+  ८-८  5  नव 5
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 उबर  संयंत्रों  की
 निर्माण  लागत  लगभग  दुगनी  हो  गई  है  ।  निर्माण  लागत  के

 बढ़ने  का  एक  कारण  यह  है  कि  उनका  निर्माण  निर्धारित  समय  में  पूरा  नहीं  किया  जाता  उमका
 परिणाम  यह  है  कि  आबंटित  राशि  पर्याप्त  नहीं  यह  संयंत्र  को  स्थापित  के  आधे  ख  के

 बराबर  भो  नहीं  1000  करोड़  रुपये  करने  के  निर्देश  वाले  एक  संयंत्र  पर  लागत  व्यय  5

 करोड़  रुपये  और  बढ़  जाता  है  अगर  उस  संयंत्र  को  पूरा  करने  में  एक  दिन  की  भी  देरी  हो  जाती

 है  |  इपी  प्रकछर  100  करोड़  रुग्रे  क्री  लाए  की  परियोजना  अगर  एक्र  दिन  देर  से  पूरी  होती
 है  तो  उस  पर  खर्च  एक  करोड़  रुपये  और  बढ़  जायेगा  परियोजनाओं  को  एक  साथ  शुरू  करने

 की  उ(हः  ही  वका  वी  त  जवाड़े  क्तोंक  व  वे  आदी  जिजा  होती  हैं  तो
 सरकार  को  उनके  निर्माण  को  पूरा  करने  के  लिए  धन  की  कमी  पड़  जाती  है  ।  इसके  बजाय  बेहतर
 यह  होगा  कि  एक  परियोजना  का  निर्माण  शुरू  करके  उसे  ही  समय  पर  पूरा  किया  ताकि
 लागत  में  कोई  बढ़ोत्तरी  न  हो  ।  इससे  उत्पादन  में  भी  बढ़ोत्तरी  ट्ोगी  ।

 इस  समय  सरकार  3854.41  करोड़  रुपये  की  राज  सहायता  दे  रही  इसके

 बावजूद  भी  उबंरकों  की  कीमत  बहुत  अधिक  है  और  ये  देश  के  किसानों  की  क्षमता  के  बाहर
 पर  जो  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  है  उसमे  तत्काल  हटा  दिया  जाना  अगर

 उर्वरकों  पर  उत्पादन  शुल्क  हटा  दिया  जाए  तो  वे,कम  से  कम  50  प्रतिशत  सस्ते  हो  जायेंगे  । किसान

 जिस  मल्य  पर  उवरक  अब  खरीद  रहे  वे  उसमे  उसकी  आधी  कीमत  पर  खरीद  सकते  हैं  ।

 मैं  इस  अबसर  पर  शोीरे  के  निर्यात  पर  पूरी  तरह  से  प्रतिबन्ध  लगाने  की  वक/लत

 करता  वतंमान  में  स्प्रिरिट  की  कमी  है  |  हमारे  देश  के  बहुत  से  चिकित्सालयों  को  संकट  फा

 सामना  करना  पड़  रहा  है  क्‍योंकि  उन्हें  दिन-प्रतिदिन  के  प्रयोग  के लिए  आवश्यकतानृतार  स्पिरिट

 नहीं  मिल  रही  हम  मद्यसार  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  जो  कार्बनिक  रसायन  उद्योगों  में  प्रयोग

 की  जाती  है  और  जो  औषधियों  तथा  एसिड  और  एसीटोन  जैसे  रसायन

 बनाने  म॑  प्रयोग  होता  का  हम  भली-भांति  अपने  ही  देश  में  उत्पादन  कर  सफते  हम  इन

 चीजों  का  निर्यात  करके  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  ।

 सिर्फ  कुछ  दिन  पहले  ही  भोपाल  में  एक  अभूतपूर्व  औद्योगिक  दुर्घटना  हुई  थी  |  रभायन

 उद्योगों  में  ऐसी  दुःखद  घटनाएं  फिर  से  न  इसके  लिए  कदम  उठाए  जप्ने  च
 हिए  ।

 £
 रोधक  उपायों  को  गम्भीरता  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 डी०डी०टी०  और  दूसरी  कीटन!शी  दवाएं  घटिया  किस्म  की  हैं  ।  गुणवत्ता  मानकों  का

 पूरी  तरह  से  पालन  हो  इसलिए  सरकार  को  अपने  किस्म  नियंत्रण  तेल  को  सतक  करना

 चाहिए  ।

 यड़  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  अभी  भी  अधिकांश  ध्यापार  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के
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 हाथ  में  ये  कम्पनियां  कई  सौ  करोड़  रुपये  शयत्नी  के  रूप  में  सिर्फ  अपना  ब्रांड  नाम  इस्तेमाल
 करते  के  लिए  बटोर  रही  अब  समय  आ  गया  है  जब  हमें  देश  में  कार्यरत  बहुर्राष्ट्रीय  कम्पनियों
 के  ब्रांड-नामों  के  प्रयोग  पर  रोक  लगानी  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  आवश्यक
 और  जीवन-रक्षक  औषधियां  देश  के  अन्दर  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  बनाई  ये
 औषधियां  आम  लोगों  को  सस्ते  दामों  पर  मिलनी  चाहिए  ।

 देश  में  आई०डी3पी०एल०  एककों  का  कार्य  बिल्कुल  संतोषजनक  नहीं  आई०डी०पी०

 एल०  के  प्रबन्ध  के  शीघ्र  ही  सुधार  किया  जाना  उन्हें  हर  साल  और  अधिक  धाटो  में

 चल ने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 यह  बहुत  ही  आशण्चयंजनक  बात  है  कि  जिन  दवाइयों  पर  अन्य  देशों  में  प्रतिबन्ध
 लगा  दिया  गया  है  वे  दवाइयां  अभी  भी  हमारे  देश  में  डाक्टरों  द्वारा  रोगियों  को  दी  जाती  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जिन  औषधियों  पर  विदेशों  में  पहले  ही  प्रतिबंध  लगा

 हुआ  उन्हें  उपयोग  में  लाने  की  अनुमति  न  दी  अपने  देश  में  भी  इन  पर  प्रतिबंध  लगा
 दिया  जाये  ।

 कुछ  कम्पनियां  कुछ  टॉनिकों  के  बारे  जो  वास्तव  में  टॉनिक  हैं  ही  झूठा
 प्रचार  करके  जनता  को  धोखा  दे  रहे  इसलिए  मैं  यह  सुभिश्चित  करने  के  लिये  माननीय  मंत्री

 महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  कि  विज्ञापन  की  सहायता  से  कोई  नकली  टॉनिक  न  बेचा

 जाये  ।  इन  टॉनिकों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  नियमों  का  कड्टाई  से  पालन  किया  जाये  ।

 फर्नाटक  में  एक  कारबाइड  कारखाना  उसे  काला  के  निर्माण  के  लिए  एक
 परमिट  दिया  गया  किन्तु  दुर्भाग्य  से

 इस  कम्पनी  के  उत्पादन  का  देश  में  कोई  बाजार  नहीं  है  ।

 यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि
 सरकार  इस  बात  को  भूलकर  कि  इसका  उत्पादन  देश  में

 ही  हो  रहा  इस  वस्तु  का  आयात  कर  रही  सरकार  की  नीति  तो  यह  मैं  सरकार

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  उत्पादन  का  आयात  तत्काल  बन्द  कर  दे  जिससे  कर्नाटक  में

 स्थित  कारवाइड  कारखने  द्वारा  उत्पादित  काला  एसिटीलीन  को  स्वदेश  में  अच्छा  बाजार  मिल

 सके  ।

 बोलने  का  अवसर  दिये  जाने  के  लिये  धन्यवाद  देते  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ]
 श्री  मूल  अम्द  डागा  :  सभापति  हमारे  देश  की  जनसंख्या  बराबर  बढ़ती  ही

 जाएगी  ओर  बढ़ती  जा  रही  है  और  एक  अनुमान  के  अनुसार  सन्‌  2000  ए०  डी०  तक  हमें  अपने
 देश  की  आवश्यकता  के  लिए  लगभग  226  मिलियन  टन  अनाज  पैदा  करना  पड़ेगा  ।  आज  भी  कई
 विशेषज्ञों  का  ऐसा  कथन  सोचने  वालों  का  कहना  है  कि  हिन्दुस्तान  की  आबादी  जिस  गति  से

 बढ़ती  जा  रही  उसके  अनुसार  हमें  2000  ए०  ढी०  तक  226  मिलियन  टन  अनाज  की
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 ne  ननन  भी  जिन  »--  »  ००३

 आवश्यकता  होगी  और  उसमें  80.9  परसेंट  फटिलाइजर  को  अपनी  भूमिका  निभानी  होगी  तभी

 जाकर  हम  उस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  जहां तक  इरीगेशन  और  ड्राई  फारमिंग का  सम्बन्ध
 (  उसे  8.2  परसेंट  अपनी  भूमिका  निभानी  होगी  ।  में  खाद  की  आपूर्ति  के  विषय  में  बैसे  तो  बहुत

 सी  बातें  कही  जा  चुकी  हैं  ओर  यह  भी  सही  है  कि  हम  योजनाओं  मे  निर्धारित  टारगैट  एचीव  नहीं
 कर  पाते  ।

 ]
 ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  के  अनुसार  छठी

 योजना  के  अंतिम  वर्ष  के  दोरान  नाइट्रोजनी  उर्वरक  का  प्रत्याशित  उत्पादन  39  लाख  टन
 ओर  फास्फोटिक  उर्वरक  का  12.5  लाख  टन  था  जबकि  योजना  लक्ष्य  42  लाख
 टन  भौर  14  लाख  टन  निर्धारित  किया  था  ।

 योजना  परिव्यय  में  उर्वरक  कार्यक्रम  के  2,089  करोड़  रु०  की  राशि  निर्धारित
 की  गई  थी  जिसमें  से  633  करोड़  रुपया  कम  व्यप  किया  गया  निर्धारित  योजना
 लक्ष्य  की  तुलना  में  मूल  औषधियों  के  संबंध  में  56  प्रतिशत  और  फार्म  लेशन  के  मामले
 में  74  प्रतिशत  भाग  पूरा  होने  की  आशा  है  ।

 मुद्दा  यह  है  ।  56  प्रतिशत  लक्ष्य  पूरा  हो  चुका  है  ।

 ]
 इससे  साफ  पता  चलता  है  कि  हम  जितनी  योजनाएं  देश  में  बनाते  उनमें  जो  टारगेट

 फिक्स  करते  उस  टारगेट  को  एचीव  नहीं  कर  पाते  ।  क्‍या  कारण  है  कि  आप  हर  जगह  पीछे

 रह  जाते  हैं  और  उन  कारणों  में  जाकर  उनको  दूर  करने  के  लिये  आपने  क्‍या  कार्मवाही  की  ?

 इसी  तरह  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आपने  जो  टार्गेट  रखा  उसको  भी  आप  पूरा  नहीं

 कर  पाये  ।  वया  सरकार  ने  कभी  इस  प्रश्न  पर  गहराई  के  साथ  विचार  किया  कि  योजना  में  हम  जो

 टारगेट  फिक्स  करते  उसको  किन  कारणवश  एचीव  नहीं  कर  कहां  क्या  कमियां  हैं  और  कहां

 सुधार  की  आवश्यकता  आपने  खुद  उन  कारणों  को  बताया  है  और  उसका  परिणाम  यह  होता  है

 कि  कोरबा  का  फटिलाइजर  जो  कि  150  करोड़  रुपये  की  लागत  से  बनना  अब  उसकी

 कॉस्ट  बढ़ते-बढ़ते  220  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  चुकी  है  और  शायद  इससे  भी  ऊपर  इतने  में

 बनने  का  सवाल  ही  नहीं  है  क्‍योंकि  कई  सालों  से  उसकी  मशीनरी  ज्वों-की-त्यों  बन्द  पड़ी  हुई  है  ।

 कोरबा  प्लांट  को  बनाने  का  लक्ष्य  1965  रखा  गया  था  और  इस  समय  कोन-सा  साल  चल  रहा  है

 आप  खद  अंदाजा  लगा  जब  आपके  प्लांटस  की  यह  हालत  है  कि  कोई  भी  प्लांट  समय  पर

 पूरा  नहीं  होता  फिर  आप  किस  आधार  पर  यह  कहते  हैं  कि  हम  काश्तकारों  को  खाद  उपलब्ध  कर

 देंगे  ।  यदि  आप  उनको  पूरा  नहीं  कर  सबते  हैं  तो फिर  उसका  एक  ही  हल  है  कि  आप  नगर

 पालिकाओं  और  स्युनिसिपेलिटीज  से  क  हिए  कि  वे  लोग  अपना  खाद  पैदा  करें  और  सरकार  को

 उनकी  मदद  करनी  जिन-जिन  संस्थाओं  से  खाद  पैदा  करने  के  लिए  कहा  वहां  से
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 सरकार  खाद  को  इकट्ठा  पंचायतों  से  भी
 ऐसा  ही  कहा  जाना  चाहिए ।

 लेकिन  सरकार  ने

 इस  योजना  को  ही  छोड़  दिया  जहां  हमारे  यहां  खाद  पैदा  हो  सकती  है  और  अच्छी  मात्रा
 उप  तरफ  सरकार  का  ध्यान  होते  हुए  भी  कम  जा  रहा  इसलिए  जहां  कोरबा  प्लांट  का

 ग्रह  हाल  है  और  इससे  एक  बात  और  हो  रही  है  कि  पोलयूशन  पैदा  हो  रहा  हमारे  यहां  नये-नये

 कारखाने  लगते  जा  रहे  आप  देखिए  कि  चंम्बर  में  क्या  हो  रहा

 चेम्बूर  में  स्थापित  दी  कंमीकल्स  एण्ड  फर्रीलाइजसं  संयंत्रਂ  जो  स्वयं  प्रदूषण
 फैला  रहा  Be

 कारखाने  लगते  जा  रहे  हैं  और  आपके  पोल्यूशन  बोर्ड  के  द्वारा  कोई  व्यवस्था  नहीं  हो  रही

 एक  तरफ  आप  लोगों  की  जिन्दगी  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  आपने  जगह-जगह
 पेस्टिसाइज  के  प्लान्ट्स  तो  लगवा  दिए  हैं  लेकिन  आपने  पोल्यूशन  के  एंटी-मेजर  के  लिये  कोई  कट्रोल
 की  बात  नहीं  बताई  क्या  सरकार  बतायेगी  कि  जिन्होंने  फर्टिलाइजर  में  गदह्बड़  की  उनके
 ड्िलाफ  क्‍या  कानून  फटिलाइजर  में  जो  लोग  मिलावट  कर  रहे  क्या  उसके  बारे  में  कोई

 कानून  क्या  आपने  इस  मामले  में  किसी  को  आज  तक  सजा  दी  है  ?  जो  आपने  टारगेट्स  बनाये

 है  वह  भी  पूरे  नहीं  किये  हैं  ।

 आपने  राजस्थान  में  सवाई  माधोपुर  में  एक  कारखाना  खोलने  की  बात  सोची  लेकिन

 भगवान  जाने  वह  कब  मेरा  कहना  यह  है  कि  जहां  भी  आप  प्लान्ट  बनाये  उसकी  ठीक

 व्यवस्था  आप  बनायें  ।  आई०डी०पी०एल०  में  इंतजाम  करने  के  लिए  एक  डिप्लीमेंट  बैठ  गये  हैं  ।

 आई०डी०पी०एल०  की  हालत  इतनी  खराब  है  कि  उसे  बताने  की  जरूरत  नहीं  प्रशासन  खुद
 उस  वारे  में  सोचेगा  ।  आप  उसमें  सुधार  करने  की  बात  करते  करते  जाइये  सुधार  लेकिन  उसकी

 हालत  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  ।

 यहां  फटिलाइजर  और  कैमिकल  व  स्वास्थ्य  मंत्री  दोनों  बैठ  हैं  हमारी  तन्दरुस्‍्ती  की  रक्षा

 करने  वाली  मंत्री  ने  कहा  था  कि  सन्‌  2000  तक  हम  सब  का  स्वास्थ्य  अच्छा  कर  इस  बात

 पे  लोगों  पर  असर  पड़  गया  लेकिन  वह  बताएं  कि  जो  आज  दवाएं  मिल  रही  क्‍या  उनमें

 मिलाबट  महीं  आज  कहा  जाता  है  कि  अगर  कोई  आदमी  बाजार  में  जहर  भी  लेने  के  लिए

 जाए  तो  वह  भी  उसे  बिना  मिलावट  के  नहीं  मिलता  है|  की  हालत  क्या

 “  |  982  भारत  के  औषधि  नियन्‍्त्रक  ने  राज्य  औषधि  नियन्त्रण  प्राधिकारियों  को

 एक  अधंशासकीय  पत्र  भेजा  था  जिसमें  ऐसी  20  औषधियों  के  निर्माण  और  बिक्री  पर  प्रतिबंध
 लगाने  के  अनुदेश  जारी  किये  गये  इसके  भारत  सरकार  ने  दिनांक  23

 1983  के  राजपत्र  में
 एक  अधिसूचना  जारी  करके  ऐसी  22  औषधियों  पर  प्रतिबंध

 लगाया
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 नली  जज  जज  जेल तन  ओन  अत

 ]
 हर  उन्होंने  कहा  कि  यह  ड्रग्ज  मत  लेकिन  वही  बाजार  में  बिक  रही  हैं  ।  आप  यहां

 दोनों  मंत्रियों  का  को-आ्डिनेशन  देख  लीजिए  ।  एक  तरफ  दवाएं  बन  रही  हैं  और  इस  प्रकार  की

 बिक  रही  हैं  जो  हमारे  स्वास्थ्य  के  साथ  खिलवाड़  कर  रही

 स्वास्थ्य  मंत्री  जी  से  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  बतायें  कि  भारतबषं  में  जितने  हास्पिटल्स
 हैं  उनमें  जो  इंचाजं  मैं  नहीं  कहता  कि  5,10  भी  ईमानदार  नहीं  लेकिन  कितने  लोग
 सब-स्टैंडड  की  दवाएं  खरीदते  जिन  कंपनियों  से  सब-स्टेंडडं  की  दवाएं  निकलती  हैं  उनमें  से
 क्रितनों  के  खिलाफ  चालान  हुए  हैं  ?  दोनों  मंत्री  बठ  हुए  हैं  वह  कृपया  बतायें  कि  क्‍या  सब-स्टेंडर्ड
 की  दवाएं  आज  नहीं  बिक  रही  जिन  दवाओं  को  मना  कर  दिया  गया  है  कि  बाजार  में  न

 उनकी  आर्टिफिशियल  स्करसिटी  पैदा  करके  उन्हें  बाजार  में  बेचा  जा  रहा  है  ।  इंस  तरह  की
 :  बीजों  को  रोका  जाना  ऋहिए  ।

 फटिलाइजर  में  आप  तरक्की  करें  उसमें  डिपार्टमेंट  में  अधिकारियों  की  एकाउन्टेबलिटो  होनी
 घाहिये  जिससे  सही  खाद  मिले  और  काश्तकारों  को  लाभ  मिले  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  खाद  बेचने  वाले  एजेन्ट  कौन  यह  एजेन्ट  आप  कंसे  मुकरर
 करते  किन  लोगों  को  आप  एजेन्सियां  देते  इसमें  हमने  यह  देखा  है  कि  इसमें  घपला  चल

 जिन  लोगों  को  एजेन्सियां  दे  रहे  हैं  वह  जानबूझ्त  कर  खाद  में  मिलावट  करके  काश्तकारों

 को  धोखा  देते  हैं  और  काश्तकारों  को  नुकसान  पहुंचाते

 उसी  प्रकार  दवाइयों  का  हाल  क्‍या  आपने  मिलावट  करने  वालों  का  चालान  किया  ।

 इस  प्रकार  से  जो  यह  दोनों  काम  उसको  हमारे  नये  मंत्री  पाटिल  जी  ठीक  करेंगे  भोर  जो-जो
 -  गलतियां  कमजोरियां  उसमें  ब्रह  सुष्रार  लायेंगे  ।

 इतना  ही  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  ।

 :  ]
 *श्रो  टो०  चम्द्रशोेखरप्पा  सभापति  मैं  रसायन  ओर  उर्वरक

 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  मांगों  के  समर्थन  के  साथ-साथ  मैं
 -  मान्ष  मंत्री  के  ध्याक्रक्षण  के  कुछ  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  प्रकाश  डालना

 *अआराहता  मेरे  अनेक  साथी  उवंरकों  के  निर्माण  के  बारे  में  बोल  चुके  हैं  ।  प्रतिवेदनों  के

 उर््नरक  कारखाने  ठीक  से  चल  रहे  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  वे  लक्ष्य  से  कहीं  आगे

 -  इसका  सारा  श्रेय  संयोजकों  ओर  प्रशासन.को  दिया  जाना  उनके  कठिन  परिश्रम

 छके  लिये  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 रसायन  और  उर्वरक  उत्पादन  के  सम्बन्ध  विभिन्‍नਂ  राज्यों  की  विभिन्‍न  समस्याएं  मुख्य

 समस्या  बजनी  की  कमी  तथ्रापि  लक्ष्य  पूरा  हो  चुका  किन्तु  किसानों  तक

 * तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  रूपान्तर  ।
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 पहुंचते  से  पूर्व  उररकों  में  मिलायट  कर  दी  जाती  तथापि  मिलावट  को  रोकने  के  बारे  में
 केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अन॒देश  दे  रखे  हैं  तथापि  मिलावट  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।
 मैं  चाहती  हूं  कि  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  रखे  और  मिलावट  करने  वाले  व्यक्सियों  को  कठोर
 दण्ड  दे  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  को  चाहिए  कि  वह  राज्यों  को  अधिक  सतक॑  रहने  को

 कर्नाटक  राज्य  में  बिजली  की  समस्या  के  कारण  मंगलूर  के  उर्वरक  संयन्त्र  को  भारी

 नुकसान  हुआ  है  |  बिजली  की  कमी  के  कारण  यह  संयन्त्र  एक  वर्ष  में  लगभग  पांच  या  छः  महीने

 तक  पूरी  तरह  काम  नहीं  कर  पाता  इसलिये  मेरा  अनु  रोध  है  कि  सर्वाधिक  उत्पादन  पाने  के
 बिये  इस  संयन्त्र  को  आरक्षित  ऊर्जा  दी  इस  संयन्त्र  को  बिजली  की  अपेक्षित
 सप्लाई  उपलब्ध  कराने  के  लिये  पर्याप्त  घनराशि  आबंटित  की  इस  समय  तक  कर्नाटक  में

 कुछ  ओर  कारखाने  स्थापित  हो  जाने  चाहिये  किन्तु  बिजली  की  कमी  के  कारण  वे
 स्थापित  नहीं  हो  सके  ।  करवार  बम्बई  हाई  के  पास  सावतीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  यहां
 एक  कारखाना  लगाया  जाना  चाहिये  |  कारबार  का  समुद्री  तट  कारखाने  लगाने  के  लिये  बहुत
 ही  उत्तम  है  ।

 मैं  स्वास्थ्य  सलाहकार  समिति  का  सदस्य  था  और  औषधियों  ओर  दबाइयों  के  निर्माण
 के  बारे  में  मैंने  गहन  अध्ययन  किया  दबाइयों  के  उत्पादन  में  इंडियन  ड्ग्स  एण्ड

 स्युटिकल्प  लिमिटेड  तथा  अन्य  सरकारी  उपक्रम  अच्छा  कार्य  कर  रहे  है  ।
 उन्हें  राज्यों  से  भी  अच्छी  सहायता  मिल  रही  हमारे  माननीय  मंत्री  श्री  बीरेन्द  पाटिल
 ने  सभी  राज्यों  को  आई०डी०पी०एल०  से  ऋण  सुविधा  उपलब्ध  कराई  वे  10  प्रतिशत  ऋण
 पहले  लौटा  सकते  हैं  और  10  प्रतिशत  बाद  किन्तु  इस  सुविधा  का  लाभ  कोई  भी  राज्य  नही
 उठा  रहा  है  ।

 आई०  डी०  पी०  एल०  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  हैं  ।  क्योंकि  यह  एक  सरकारी  उपक्रम  है
 शिकायत  यह  है  कि  आई०  डी०  पी०  एल०  को  मुनाफा  नहीं  हो  रहा  है  ।  कुछ  समस्‍यायें  हो  सकती  j
 जिन्हें  जांच  करने  के  बाद  सुलझाया  जा  सकता  आई०  डी०  पी०  एल  तथा  अन्य  सरकारी  उप
 क्रमों  क ेविद्ध  शिक/यत  होने  का  मुख्य  कारण  निजी  उपक्रम  और  सरकारी  उपक्रम  के  बीच  होः
 वाली  प्रतिस्पर्धा  कुछ  षडयन्त्र  हैं  जिनमें  वेशानिकों  और  कमंचारियों  का  हाथ  है  ।
 यह  नहीं  कहता  कि  आई०  डी०  पी०  एल०  में  सब  कुछ  चल  रहा  कुछ  कमियां  हो  सकती
 किन्तु  जांच  करके  उन्हें  आसानी  से  दूर  किया  जा  सकता  आई०  डी०  पी०  एल०  भ  शानु हू  .
 अधिकतर  आवश्यक  दवाइयों  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  शीरा  और  अल्कोहल  के  वितरण  के  बारे  में  कहा  कर्मेटक  :

 मुख्य  मन्‍्त्री  को  लिखे  गये  अपने  दिनांक  14-2-1985  के  पत्र  में  मंत्री  जी  ने  राज्य  को  शीरा  ६
 आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  माननीय  मंत्री  जी  ने  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  को  कर्नाटक  ड
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 शीरा  सप्लाई  करने  को  कहा  किन्तु  आश्चयं  की  बात  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ने  1985  में
 केरल  को  स्प्रिरिट  भेजी  थी  ।  उसके  बार  में  मैं  केन्द्र  से  यह  स्पष्टोकरण  चाहता  हू  कि  उपयोग  में  न

 लाई  गई  स्पिरिट  के  वितरण  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  कौन  क्या  यह  अधिकार  राज्य  सरकार
 को  है  अथवा  केन्द्र  सरकार  को  ?

 मैं  कीटनाशी  और  खरपतवारनाशी  औषधियों  में  मिलावट  किए  जाने  के  बारे  में  कहता

 हैँ  ।  विशेषकर  अधिक  सिंचाई  बाले  क्षेत्र  में  कीटनाशक  और  खर-पतव।र  नाशक  औषधियों  पर  कुल
 लागत  की  दो  तिहाई  राशि  व्यय  होती  है  ।  इसलिए  इसे  निजी  उपक्रम  के  स्थान  पर  सरकारी  उपक्रम

 को  दिया  जाय  जिससे  कि  मिलावट  रोकने  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  पर  जोर  दिया  जा  सके  |  हर
 राज्य  का  अपना  सरकारी  उपक्रम  होना  चाहिए  जो  किसानों  को  सस्ते  मूल्य  पर

 '
 कीटनाशक

 ओषधियां  सप्लाई  करे  ।

 सातवीं  योंजना  के  दौरान  हमारी  सरकार  का  विचार  सिंचाई  का  आधुनिकीकरण  करने

 का  है  इसके  अलावा  उरवरकों  का  पर्याप्त  उत्पादन  होना  सभी  पुराने  कारखानों  का

 विस्तार  और  आधुनिकीकरण  करना  एक  बार  पुनः  मैं  माननीय  मंद्री  महोदय  से

 करवार  में  एक  उवंरक  कारखाना  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हुं  और  अपना  भाषण  रामाप्त

 करता  हू  ।

 श्री  राम  बहावुर  सिंह
 :  यह  बात  टीक  कि  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में

 बढ़ोतरी  के  लिए  जिन  साधनों  की  आवश्यकता  पड़ती  उन  साधनों  में  खाद  का  काफी  महत्वपूर्ण
 स्थान  है  ।  इसलिए  जरूरी  है  कि  देश  के  न  केकल  बड़े  किसानों  को  बल्कि  मझौले  और

 सीमान्त  किसानी  को  उचित  मात्रा  में  ओर  सस्ते  दर  पर  खाद  मिल  जाया  लेकिन  ऐसी  स्थिति

 खपने  देश  में  नहीं  खाद  सस्ती  नहीं  मिलती  यदि  मिलती  भी  तो  घटिया  किस्म  की

 मिलती  है  और  समय  पर  नहीं  मिलती  है  ।  खास  कर  हमारे  प्र  देश  में  आपने  अखबारों  में  पढ़ा

 की  वुआई  चल  रही  थी  और  किसान  खाद  के  अभाव  में  दरवाजा  खटखटा  रहे  थे  लेकिन

 और  सरकार  के  बीच  में  झगड़ा  होने  की  वजह  से  किसान  को  समय  गर  खाद  नहीं  मिल

 पाई  और  समय  गर  खाद  न  मिलने  की  वजह  में  सारे  उत्तर  बिहार  में  रबी  की  बुआई  पीछे  पड़

 गई  ।

 मभाषति  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूगा  कि  बह  कोशिश  के  रे  कि  ज्यादा  से

 ज्यादा  खाद  का  उत्पादन  हो  और  साथ  ही  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  जो  लक्ष्य  निर्धा

 किए  उन  लक्ष्यों  की  पूर्ति  लेकिन  सरकार  की  नीतिथों  को  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि

 सातवीं  पंखवर्पीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  पूतति  सरकार  नहीं  कर  सरकार  ने  तय

 किया  है  कि  दो  हजार  ईस्बी  तक  खाद्यान्न  का  उत्पादन  सवा  दो  करोड़  टन  किया  इसका

 ४0  प्रतिशत  रासायनिक  खाद  के  प्रयोग  से  पूरा  किया  जाएगा  और  बाकी  अन्य  तरीक ेसे  ।  पिछले
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 कान  ऑन  ल+  5  लत  आिलल  हिल 5  -  शत  +  --+++  -

 बं  ने  नाइट्रोजग  उत्पादन  52.5  लाख  टन  हुआ  था  और  पोटाश  का  उत्पादन  |6  लाख  टन

 हुआ  अब  इसको  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बढ़ाकर  99  लाख  टन  ओर  29.8  लाख  टन

 करने  का  सरकार  का  विचार  है  |  यानि  कुल  मिलाकर  128  लाख  टत  खाद  का  उत्पादन  करने  का
 सरकार  का  विचार  है  ।  सरकार  ने  अपभा  मन  बनाया  है  कि  रह  बढ़ोतरो  देश  में  खाद  के  उत्पादन
 के  लिए  लगाए  जा  रहे  जो  दस  प्लान्ट  वे  195  से  1989  उनके  द्वारा  इस  टार्गेट  को  पूर
 किया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  नए  प्लान्टों  से  4.6  लाख  टन  का  उत्पादन  होगा  ओर  1990  आते  आते
 किसी  न  किसी  तरह  से  इसकी  कमी  36  लाख  टन  रह  यही  स्थिति  दो  हजार  ईस्वी  तक

 भी  रहेगी  ।  इसलिए  मैं  सरक।र  से  निवेदन  करूंगा  कि  सरकार  को  कोई  दूसरे  जरिए  के  बारे  में  भी

 सोचना  चाहिए  ।  जो  ट्रं  डिशनल  तरीके  उनका  विकास  करना  बायोगैस  का  विकास
 करना  चाहिए  ओर  देश  के  कोने-कोने  में  छोटे-छोटे  प्लान्टों  को  लगाने  की  चेष्टा  करनी  चाहिए  ।

 सरकार  को  उसके  लिए  लोगों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 जहां  तक  दामों  का  सवाल  सरकार  कहती  है  कि  खाद  की  कीमत  इसलिए  बढ़  रहो
 क्योंकि  खाद  को  तैयार  करने  में  जो  इनपुट  लगते  उनकी  कीमत  बढ़  गई  है  या  जो  मुनाफा  है
 उसकी  दर  बढ़  गई  या  भाड़े  की  दर  बढ़  गई  ।  इस  बारे  में  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  भाड़ा
 बढाते  हैं  मुनाफा  बढ़ाते  हैं  इनपुट्स  के  दाम  बढ़ाते  हैं  इसलिए  खाद  के  यदि  दाम
 बढते  तो  उसके  जिम्मेदार  हैं  आप  किसानों  को  एक  हाथ  से  देते  हैं  और  दृसरे  हाथ  से

 उससे  ले  सेते  सरकार  कहती  है  कि  नई  तकनीक  को  प्रयोग  में  लाने  में  काफी  पूंजी  लगती  है  ।

 मेरी  समझ  में  एक  बात  नहीं  आती  कि  जब  नई  तकनीक  को  प्रयोग  किया  जाता  तो  उत्पादन

 ज्यादा  होता  और  फिनिशड  गुइ्स  की  कीमत  कम  हो  जाती  लेकिन  सरकार  कहती  है  कि  नई
 तकनीक  लगाए  जाने  से  वस्तु  का  दाम  बढ  जाता  इसलिए  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 आप  नई  तकनीक  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  विचार  मत  कीजिए  और  छोटे-छोटे  प्लान्ट  ल

 ताकि  उत्पादन  ज्यादा  हो  सके  ।  जहां  शिक्षित  एवं  अशिक्षित  लोगों  को  रोजगार  मिल  जहां

 मनुष्यों  के  मस्तिष्क  का  प्रयोग  हो  ऐसे  उपाय  ऐसी  व्यवस्था  कीजिए  ।  कम्प्यटर
 व्यवस्था  से  या  कलर  टी०  बी०  से  ज्यादा  खाद  पैदा  नहीं  होगी  ।  लेकिन  आप  मशीनीकरण  को  खत्म

 नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 जो  स्थिति  भाज  देश  में  खाद  की  वही  स्थिति  दवाधश्यों  की  है  ।  आज  देश  में  आम  लोगों
 को  अच्छी  दवायें  कम  कीमत  पर  नहीं  मिल  रही  देश  में  जीवन-रक्षक  दवाओं  का  अभाव  हो  गया

 तपेदिक  का  रोग  ला-इलाज  नहीं  इससे  मुक्ति  पाना  कठिन  नहीं  लेकिन  आज  तपेदिक
 की  बीमारी  की  वजह  से  बहुत  सारे  लोग  मरते  हैं  ।  कौन  लोग  मरते  हैं  ?  गरीब  लोग  मरते

 लिए  मरते  हैं  कि  तपेदिक  की  ओ  प्रमुख  दवा  उस  दवा  का  अभाव  हो  गया

 वह  वा  गरीबों  की  उपलब्धि  से  बाहर  मेरे  बिहार  में  कालाबाजार  का  भयंकर  प्रकोप

 उसकी  सूई  आम  लोगों  को  नहीं  मिलती  है  ।  अगर  लोग  चाहें  कि  आसानी  से  उसकी  सूई  खरीद  कर
 रोगी  को  लगाई  तो  यह  आम  लोगों  के  बूते  के  बाहर  इसका  कारण  जीवन-रक्षक
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 दवाओं  का  अभाव  जो  आम  लोगों  को  सस्ते  दामों  पर  नहीं  मिलती  हैं  क्यूंकि  हमारे  देश  में  ऐसी
 महत्वपूर्ण  जीवन-रक्षक  दताओं  पर  मल्टीनेशनल्ज  का  अधिकार  है  और  उतका  स्वाभाव  है  कि  साम'न
 चाहे  घटिया  बनता  है  या  सामान  बनाने  में  पैसा  कम  लगता  है  या  ज्यादा  गतला  है  इसकी  चिन्ता
 नहीं  करती  उनके  मन  में  चिन्ता  होती  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  मुनाफा  कैसे  आये  ।  इसीलिए
 देश  में  जितनी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  हैं  व ेजीवन  रक्षक  दवाओं  के  बनाने  के  बजाय  विटामिनों  को
 बनाने  में  लगी  हुई  हैं  ।  स्वस्थ  एव  राह  चलते  लोगों  को  भी  यह  शिक्षा  दी  जाती  है  कि  एक  शीशी
 विटामिन  की  ऐसी  चीओं  की  खपत  ज्यादा  है  तथा  इनमें  मुनाफा  भी  बहुत  होता
 लिए  वे  अपनी  ज्यादा  से  ज्यादा  पूंजी  इन  चीजों  में  लगाती  हमारी  सरकार  भी  इन  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  को  हर  तरह  का  प्रश्नय  देती  जो  हमारे  ही  देश  की  कम्पनियां  हैं  और  जो  मेहनत

 शोध  करके  नई  तकनीक  ईजाद  करती  सरकार  उनको  प्रश्नय  नहीं  देती  बढावा  नहीं
 देती  प्रोत्साहन  नहीं  देती  यही  कारण  है--हमारे  देश  में  जहां  1947  में  हन  विदेशी
 कप्यनियों  की  प ंजी  10  करोड़  रुपए  आज  270  करोड़  रुपए  हाथी  कमीशन  की  रिपोर्ट  के

 अनुसार  1952  से  लेकर  1973  तक  देश  में  विदेशी  पूं  जी  111  गुना  बढ़ी  इसलिए  मैं  सरकार
 से  आग्रह  करू  गा  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  देश  का  पल्‍्ला  छड़ानें  के  लिए  जरूरी  है  कि  आप
 तमाम  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  राष्ट्रोयकरण  कर  राष्ट्रीयकरण  किए  बिना  देश  का  कल्याण
 नहीं  हो  सकता  जो  हमारे  देश  की  कम्पनियां  हैं  उनको  आप  प्रोत्साहन  दें  । जब  तक  आप

 राष्ट्रीय  गैर-निजी  कम्पनियों  को  24.5  प्रतिशत  और  वहां  की  निजी  कम्पनियों  को  34  5  प्रतिशत

 मुनाफा  देंगे  तथा  देश  की  गैर  निजी  कम्पनियों  को  14.5  प्रतिशत  तथा  देसी  निजी  कम्पनियों  को
 11.5  प्रतिशत  मुन!फा  तब  तक  न  देश  की  जनता  का  भला  होगा  और  न  देश  की  कम्पनियों  का

 भला  होगा  ।  देश  में  दबाओं  का  अभाव  बना  रहेगा  और  हम  जीवन  रक्षक  दवाओं  के  क्षेत्र  में  जनता
 की  आवश्यकता  की  पूर्ति  नहीं  कर

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  इन  वहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  अपना  पल्‍ला  छड़ाने  के लिए
 इनका  राष्ट्रीयकटरण  कीजिए  ।  देश  में  जिन  दवाओं  की  जरूरत  है  उनका  निर्माण  करव  इये  तथा
 अपना  मन  बनाकर  अधिक  से  अधिक  खाद  के  निर्माण  में  भी  तब  देश  का  कल्याण

 होगा  ।  एन  शब्दों  के  साथ  में  इन  मांगों  फा  विरोध  करता  हूं  ।

 क्री  कम्भोदोलाल  जाटव  सभापति  मैं  रसायन  मंत्री  जी  ने  जो  प्रस्ताव
 उर्वरक  मंत्रालय  की  मांगों  का  रखा  है  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मैंने  1947  के  पहले
 का  व  बाद  का  समय  देखा  से  पहले  देश  के  अन्दर  केवल  गोबर  को  खाद  होती  थी  ओर  यह
 खाद  भी  किसान  प्री  तरह  से  अपने  खेतों  में  नहीं  दे  पाते  इसलिए  देश  की  अर्थव्यवस्था  इतनी
 खराब  थी  कि  देश  के  अन्दर  गलला  नहीं  होता  था  लेकिन  सन्‌  1947  के  बाद  जब  हमारी  कांग्रेस
 सरकार  आई  तो  फटिलाइजर  की  बफी  व्यवस्था  की  है  और  उस  समय  से  आज  तक  फर्टीखाइजर्स
 बी  उपलब्धि  में  बहुत  सुधार  हुआ  है  ओर  इसके  लिए  हमारी  भूतपूव्व  प्रध,न  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  और  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  और  हमारे  कृषि  मंत्री  जी  बधाई  के  पात्र  हैं  ओर  हमारे

 21s



 25  1907  अनुदानों  की  1905-85  5-85

 अधिकारी  बधाई  के  पत्र  बिरोधो  पार्टी  के  लोग  चाहे  कुछ  कहें  कि  खाद  मिलता  नहीं  है  लेकिन

 अब  ऐसी  बात  नहीं

 मैं  मध्य  प्रदेण  के  चम्बल  संभाग  का  रहने  वाला  हूं  और  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  खाद  की

 कमी  नहीं  है  ओर  हर  एक  किसान  को  खांद  मिलता  यह  दूसरी  बात  है  कि  कहीं  पर  अच्छी
 व्यवस्था  होने  के  कारण  उस  क्षेत्र  में  खाद  न  पहुंचता  हो  और  उसके  वितरण  की  सही  व्यवस्था  न

 होती  हो  लेकिन  ग्ह  सही  बात  है  कि  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  काफी  मात्रा  में  खाद  उपलब्ध  है  और

 हर  जगह  खाद  पहुंचता  है  ।  मैं  एक  ही  निवेदन  करूंगा  कि  खाद  के  पहुंचने  में  देरी  का  कारण

 केवत  यही  है  कि  क्रषि  विभाग  तो  खाद  देने  की  स्वीकृति  दे  देता  है  लेकिन  उस  समय  टक  नहीं

 मिलता  है  मजदूर  नहीं  मिलते  इस  तरह  से  खाद  पहुंचने  में  देरी  होती  है  और  किसानों  को
 दिवकत  होती  है  और  परेशानी  होती  इसके  लिए  क्रषि  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि

 हर  एक  संभाग  में  खाद  के  छोटे-छोटे  उद्योग  खोले  जाएं  और  हर  एक  ब्लाक  में  एक  दो  मीट्रिक  टन

 खाद  के  भंडार  बनाए  जाए  और  वहां  से  खाद  देने  की  व्यवस्था  कराई  जाए  |  इससे  हर  किसान  को

 खाद  मिलने  में  सुविधा  होगी  और  किसान  को  जितनी  खाद  एक  बोरी  या  दो  बोरी  णाद

 वह  ले  सकता  है  और  उममें  उसको  परेशानी  नहीं  होगी  ।

 साथ  ही  साथ  एक  निवेदन  ओर  करना  चाहूंगा  ।  ये  जो  राज्य  भंडार  गृह  निगम  बने  हुए  हैं

 इन  निगमों  को  यह  आदेश  दिया  जाए  कि  वे  अपने  यहां  खाद  का  ज्यादा  से  ज्या  भंडार  बनाए  रखें

 और  प्रदेशों  में  और  पूरे  हिन्दुस्तान  में  य ेगोदाम  और  बनाए  जाएਂ  जिससे  किसानों  को  खाद  मिलने

 में  सुविधा  मिल  सके  ।  इसके  साथ.साथ  इनमें  जो  कर्मचारी  काम  करते  वह  सी  सही  ढंग  से  काम
 मैं  मध्य  प्रदेश  राज्य  भंडार  ग्रह  निगम  का  चेयरमैन  रहा  हूं  और  मेरे  समय  में  114  गोदाम

 बनाए  गये  इसलिए  मुझे  इसके  बारे  में  काफी  जानकारी  है  ।.  अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  हर

 एक  ब्लाक  में  एक  दो  मीट्रिक  टन  के  खाद  के  भंडार  बनाए  ताकि  किसानों  को  सुविधा  मिल

 रत सके  |

 इतना  कह  कर  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 भरो  ललितेश्बर  शाही  :  सभाषति  डबंरक  उत्पादन  के  बारे  में  कुछ  कहने
 से  पहले  मैं  स्थानीय  महत्व  के  दो  या  तीन  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  इस  देश  का
 प्रथम  उबरक  कारखाना  द्वितीय  विश्वयुद्ध  के  पश्चात्‌  क्षति  पूति  के  उपाय  के  रूप  में  सिन्‍्द्री  में

 स्थापित  किया  गया  था  ।  सिन्द्री  शहर  में  8000  से  अधिक  घर  निर्मित  किये  गये  हैं  ।  बाद  में  पुराने
 संयन्त्रों  के  नाम  पर  नये  संयन्त्र  लगाया  गया  जो  तेल  से  चलता  है  इसमें  नाइट्रोजिनी  उवंरक  का
 उत्पादन  किया  जाता  पुराने  संयन्त्र  में  लगभग  7800  भ्यक्ति  काम  किया  करते  थे  और  नये
 संयन्त्र  में  केवल  आधे  या  उससे  भी  कम  व्यक्तियों  के  नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  इसलिये
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 होता  यह  है  कि  पानी  सप्लाई  जैसी  आन्तरिक  ढांचे  सम्बन्धी  सुविधायें
 फालतू  हो  गई  हैं  और  किसी  नये  संयन्त्र  क ेलिए  उपलब्ध  हो  सकती  किन्तु  विभाग  ने  अभी  तक
 उस  आन्तरिक  ढांचे  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  इस्तेमाल  में  लाने  की  चेष्टा  नहीं  की  है  ।

 3.00  म०प१०

 इसके  अलावा  उवंरक  निगम  के  योजना  और  विकास  जिसका  नाम  पहले  भारतीय
 उर्वरक  निगम  था--और  जो  अब  एक  स्वतन्त्र  एकक  है--ने  गोरखपुर  में  तथा  देश
 में  अन्य  स्थानों  पर  संयत्र  स्थापित  किये  हैं  किन्तु  योजना  और  विकास  विभाग  को  खण्ड  शः  सिन्द्री

 से  स्थानान्तरित  किया  जा  रहा  सबसे  पहले  कृषि-विज्ञान  अनुभाग  को  अन्तरित  किया  इसके
 बाद  सिन्द्री  से  प्रशिक्षण  थोजना  अन्तरित  की  गई  और  अब  ग्राहक-सेवा  के  नाम  पर  धीरे-धीरे  करके
 तकनीकी  कार्यालयों  को  अन्तरित  करने  का  यत्न  किया  जा  रहा  है  जैसे  कि  योजना  और  विकास
 विभाग  ही  एक  ऐसा  संगठन  है  जो  ग्राहक  सेवा  की  देख-रेख  करता  मैं  सभा  के  समक्ष  यह  प्रकट
 करना  चाहता  हूं  कि  अमरीकी  तकनीकी  परामशंदाताओं  तथा  कलोग  और  इटली  के  तकनीकी

 परामशंदाताओं  एबं  सनाम  प्रोगेसी  हाजीरा  संयन्त्र  तथा  अन्य  संयन्त्रों  के  लिए  भी  नियुक्त
 किया  गया  एक  मामले  में  भारतीय  सहयोगी  योजना  और  विकास  विभाग  सिन्‍्द्री  था  तो  दूसरे
 में  उवंरक  और  रसायन  ट्रावनकोर  ।  किन्तु  न  तो  अमरीका  को  कैलोग  और  न  सनाम
 प्रोगेसियों  को  इटली  या  एफ०ए०सी  ०टी०  ने  अपने  तकनीकी  कार्यालयों  को  उन  स्थानों  पर  अंतरित

 किया  गया  है  किन्तु  केवल  सिन्द्री  योजना  और  विकाम  खण्ड  ही  सिन्द्री  से  अपने  तकनीकी  कार्यालय
 अन्तरित  करना  चाहता  अन्य  संगठनों  के  सम्पर्क  कार्यालय  स्थल  पर  ही  यह  बात  विश्व
 भर  में  मान्य  है  कि  जब  भी  कोई  परामर्शदाता  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  उसका  कार्यालय  स्थल  पर

 होता  है  और  वह  कार्यालय  दोनों  ओर  के  संदेश  का  सम्प्रं षण  करता  कहीं  ऐसा  नहीं  होता  कि

 तकनीकी  कार्यालय  को  ही  उस  स्थल  पर  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाये  |  केवल  योजना  और  विकास
 घथिभाग  ही  ग्राहक-सेवा  की  देख-रेख  करने  के  नाम  पर  सिन्द्री  के  संगठन  को  छिन्न-भिन्‍न  कर  रहा

 है  ।  मैं  माननीय  महोदय  को  बताना  चाहता  हूं  कि  गत  सात  वर्षों  में  इस  संगठन  में  कोई  भी

 वबेज्ञॉनिक  नियकत  नहों  किया  गया  क्‍या  इतना  प्रमाण  पर्याप्त  नहीं  है  कि  सिन्द्री  से  इसे

 सस्‍्थानाम्तरित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ?

 इससे  कहां  के  लोगों  में  बड़ा  संदेह  पंदा  हो  गया  सम्बन्धित  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 मरा  अनुरोध  है  कि  इसकी  संवीक्षा  और  जांच  की  जाय  ओर  यह  देखा  जाय  कि  योजना  और  विकास

 विभाथ  का  सिन्द्री  में  वही  प्राचीन  गौरव  ओर  स्तर  कंसे  पुनः  स्थापित  किया  जा  सकता  यह

 कड़ा  जाता  है  कि  इस  स्थान  पर  दूर  टेलेक्स  आदि  की  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हैं  किस्तु  इन

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का  काम  राज्य  सरकार  का  नहीं  यह  कार्य  भारत  सरकार  का

 है  भौर  इस  विषय  का  संबन्ध  अन्‍्तर-मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  मन्त्रालय  को  सिन्‍्द्री  में  दूर  संचार

 तथा  अन्य  भुविधाओं  की  ब्यवस्था  करने  को  कहा  जा  सकता

 मैं  माननीय  मंत्री  के  विचारार्थ  अन्य  बात  रखना  चाहता  देश  में  बरोनी  तेल

 ty  ta  न
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 शोौ4फ  कारखाना  सपत्रे  पुराने  तेल  शोवक  कारखातों  में  से  एक  इसकी  स्थापना  1980  980  में  हुई
 गत  10  वर्षों  से  बरौनी  में  पेट्रो-रसायन  कॉम्पलेक्स  की  स्थापना  किए  जाने  के  बारे  में  सुन  रहे

 1984  में  एक  बार  हमें  बताथा  गया  था  कि  लाइसेंस  जारी  ही  होने  वाला  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में
 किसी  एक  स्थान  पर  चालीस  हजार  टन  की  ग्रुजरात  पेट्रो-रसायन  में  बीस  हजार  टन  के

 विस्तार  तथा  बशौनी  में  चालीस  हजार  टन  की  क्षमता  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  लेकिन  मैं

 नहीं  जानता  कि  यह  कहां  अटंकी  हुई  यह  कैसे  रुकी  है  और  किन  कारणों  पर  अटकी  हुई
 बिहार  राज्य  औद्योगिक  विकांस  निगम  ने  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  किया  था  लेकित  यह  मामला

 पिछले  7  यो  8  वर्षों  से  अनिणित  पड़ा  है  और  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  इसे  अभी  तक  निपटाया

 नहीं  गया  मैं  मन्‍्त्री  जी  को  इस  बारे  में  ध्यान  देने  तथो  तुरन्त  कारंबाई  करने  के  लिए  अनुरोध
 करता

 जहां  तक॑  उवरक  का  संवन्ध  है  अब  मैं  एक  किसान  के  दृष्टिकोण  से  सदन  के!सामने  कतिपय

 आातें  पेश  करता  हूं  ।  इसके  कई  अन्य  पहलू  बेईमान  दुकानदार  कभी-कभी  किसानों  को  धोखा

 देते  हैं  जो  उर्वरक  में  नमक  तथा  अन्य  पदार्थ  मिलाते  हैं  ओर  यह  भूमि  की  उ्वंरता  खराब
 कर  देती  है  ।

 मैं  मंत्री  जी  को  एक  बात  का  सुझाव  देता  जिसकी  विश्वव्यापी  मान्यता  वह  यह
 है  कि  दानेदार  उवंरक  का  उत्पादन  करना  चाहिए  ताकि  इसके  साथ  नमक  या  अन्य  पदार्थ  बे
 मिलावट  न  हो  सके  |  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  उर्वरक  को  कुछ  रंग  दिया  जाए  जिसका  पाउडर
 के  रूप  में  उत्पदन  किया  जा  रहा  है  ताकि  नप्क्त  और  अम्य  पदार्थों  से  यह  भिन्‍न  नजर
 आये  थे  ।  जिसंका  इसके  साथ  मिलावट  किया  जाता  इन  दोनों  उगायों  में  से  किसी  एक  को  -
 अपनाने  से  बह  किसानों  को  राहत  दे  सकते  हैं  जिन्हें  बेईमान  दुकानदारों  द्वारा  धोखा  दिया  जा
 रहा  है  ।

 उबरक  उत्पादन  की  योजना  के  एक  पहलू  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हूं  ।  अभी  भी  हम
 18  प्रतिशत  या  20  प्रतिशत  की  मात्रा  का  उबरक  का  उत्पादन  कर  रहे  महोदय  आप  जानते

 हैं  कि  उर्वरक  की  कीमत  में  कम  से  कम  20  प्रतिशत  परिवहन  की  लागत  और  अन्य  20  प्रतिशत
 भण्डारण  की  कीमत  में  शामिल  होती  इस  प्रकार  उबंरक  की  कीमत  में  40  प्रतिशत  केवल
 परिवहन  और  भण्डारण  की  लागत  होती  18  प्रतिशत  या  20  प्रतिशत  उदबंरक  के  उत्पादन  के
 लिए  हम  परिवहन  पर  और  अन्य  20  प्रतिशत  भण्डारण  पर  बेकार  में  खर्च  कर  रहे  उच्च  किस्म
 की  उर्वरक  भी  हम  डाई-एमोनियम  फॉसफेट  का  उत्पादन  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  हम  उच्च
 किस्म  की  अस्य  मिश्रित  उबंरक  पैदा  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ताकि  हमें  परिवहन  और  भण्हारण  में

 हानि  न  उठानी  पड़े  तथा  किसानों  को  उसके  लिए  अधिक  कीमत  न  चुकानी  पड़े  ?  इस  बारे  में  यह्‌
 सुझ।व  है  जिसे  मैं  सरकार  ओर  मंत्री  जी  के  विच्वारार्थ  पेश  करता

 एक  बात और  है  ।  पोटाश  और  नाइट्रोजन  के  लिए  उवंरक की  कीमतें  निर्धारित

 221



 अनुदानों  की  1985-86  17  अर  1985

 —

 हैं  ।  अब  कुठ  विवीलिया  कम्पनिवरां  इन  उबरकी  को  मिलती  है  और  अपने  नाम  द्वारा
 कप्ी-फपी  बहार  के  नाम  से  और  कमी-कमी  अन्य  नाम  के  द्वारा  इसको  बेचती  यदि  हम

 फॉस्फोरस  तया  पोडटास  की  अजग  कीमतों  की  तुलना  करें  और  कम्पनी  द्वारा  उनके
 उत्पादन  के  लिए  वयूल  की  गई  कीमत  के  साथ  इसकी  तुलना  करें  तो  यह  पता  चलेगा  कि  वे  अधिक

 मूल्य  ले  रहे  क्‍यों  ?  क्‍योंकि  उर्वरक  की  कीमतों  का  नियंत्रण  केवल  प्रारम्भ  में  होता  है  बाद
 में  नहीं  होता  ।  यदि  बड़ी  कम्पनियां  मिश्रित  उर्वरक  का  उत्पादन  शुरू  कर  दें  जैसे  सिर्फ  इफ्फको
 तथा  अन्य  सरकारी  एककों  ने  शुरू  कर  दिया  है  तो  ये  बिचौलिये  जो  इन  मिश्रित  उररकों  के  ऊंचे
 दाम  लेते  हैं  बे फिर  इसे  कुछ  हृद  तक  नहीं  कर  सकेंगे  और  किसानों  को  उस  सीमा  तक  धोखा  न  हीं
 दिया  जायेगा  ।  इस  बारे  में  ये  कुछ  सुझाव  हैं  जिन्हें  मै ंसरकार  को  विचार  करने  के  लिए  प्रस्तुत
 करना  चाहता  हूं  ।  इसी  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 रसायन  और  उदबंरक  मंत्रों  बोरेख  :  मुझे  खुशी  है  कि  अच्छी  संख्या  में
 मा  तनीय  सदस्पों  ने  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  और  कई  रचनात्मक  सुझाव  दिये  हैं  ।  कुछ  सदस्यों
 ने  निर्वेत  लोगों  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  जब  कि  कुछ  ने  हमारे  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  एककों
 द्वारा  उचित  ढंग  से  कार्य  न  करने  के  बारे  में  विचार  प्रकट  किए  ।

 जहां  तक  रसायन  और  उबबंरक  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  यह  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  में

 से  एक  है  जो  देश  के  आथिक  विक्रास  के  कायें  में  लगा  हुआ  मंत्रालय  के  मुख्य  क्रियाकलाप

 हैं  ।  रसायन  और  ओऔषधियां  ।  कई  ने  जिन्होंने  बाद-विवाद  में  भाग  लिया  है
 उर्वरक  के  उत्तादन  में  देश  की  आत्मनिर्भरता  के  बारे  में  अपनी  अप्रसन्‍नता  व्यक्त  की  है  ।

 मेरे  पास  आंकड़े  हैं  जो  अपने  आप  में  बोलते  हैं  |  वे  बतायेंगे  कि  इन  क्षेत्र  में  हमने  कहां  तक  सफलता

 पाई  है  ।

 वर्ष  1980-81  में  जहां  हमारा  नाइट्रोजज  उवंरक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  यह  केवल

 21  64  लाख  टन  था  और  फॉस्फेटिक  उबरक  के  मामले  में  यह  केवल  8.41  लाख  टन  वर्ष

 1984-85  मैं  छठी  योजना  की  अवधि  के  आंकड़े  दे  रहा  हूं  नाइट्रोजन  उर्वरक  के  मामले  में  यह
 उपादन  बढ़  कर  39.22  लाख  टन  हो  गया  तथा  फॉस्फेटिक  उर्वरक  के  मामले  में  यह  22.62  लाख

 टन  टो  हपारा  अनुमान  है  कि  चाल  वई  में  अर्थात  1985-86  में  नाइट्रोजन  उबंरक  का

 उत्पाइन  45.90  लाब  टन  होगा  और  फॉसफेटिक  उवंरक  के  मामले  में  यह  23  78  लाख  टन

 1985-86  5-४6  में  नाइट्रोजन  उ्बरक  की  मांग  61.40  लाख  टन  आज  15.50  लाख  टन  का  अन्तर

 है  ।  फॉस्फेटिक  उवंरक  के  मामले  में  आज  5.77  लाख  टन  का  अन्तर  है  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  मांग  का  अनुमान  जिसे  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किया  गया  उसका

 कृषि  मंत्रालय  द्वारा  तैधार  किए  गए  अनुमान  के  साथ  मिलान  होता  है  लेकिन  यह  भिन्न  प्रश्न

 परन्‍्त  दिखाये  गये  अनुमान  के  अनुसार  जो  हमारे  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  किया  गया  7  वीं

 मोतजन  के  लिए  939-99  तक  नाइट्रोजन  उर्वरक  की  मांग  77.34  लाख  टन  हो  जाएगी  और
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 झऊतपादन  69.31  लाख  टन  तक  का  द्वोगा  ।  इस  दरह  7  वीं  योजना  के  अंत  में  माइट्रोजन  उर्वरक  के

 मामले  में  8  लाख  टन  का  अन्तर  होगा  ।  फॉस्फेटिक  उवंरक  के  मामले  में  1989-90  तक  मांग
 26.87  लाब  टन  बढ़  जाएगी  ।  तब  उत्पादन  21.94  लाख  टन  बढ़  जायेगा  और  7  वीं  योजना
 के  अन्त  तक  फॉस्फेटिक  उवंरक  के  मामले  में  4.93  लाख  टन  का  अन्तर  होगा  |  छठी  योजना  और
 7  बी  योजना की  अवधियों  के  दौरान  पूर्ति  और  नांग  की  यह  स्थिति  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  क ेसाथ  सहमत  हूं  कि  हम  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक
 उत्पादन  नहीं  कर  सके  हैं  ।  मैं  कई  सदस्यों  द्वारा  की  गई  इन  टिप्पणियों  से  सहमत  ह्‌ं  कि  हम
 उबरक  उत्पादन  के  मामले  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  नहीं  कर  सके  इसके  कई  कारण  मैं  एक
 एक  करके  लू

 इससे  पहले  कि  मैं  क्षमता  उपयोग  के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता

 हूं  कि  उर्वरक  का  उत्पादन  प्रत्येक  वर्ष  बढ़  रहा  1984-85  में  नाइट्रोजन  के  मामलों  में  मह
 प्रतिशत  बढ़ा  फॉस्फेटिक  के  मामलों  में  20.4  प्रतिशत  तक  की  बढ़ोत्तरी  हुई  इसी

 तरह  क्षमता  उपयोग  बढ़  रहा  1980-81  में  नाइट्रोजनी  उवंरक  के  मामलों  में  क्षमता  उपयोग

 52.8  प्रतिशत  फॉर्स्फंटिक  उर्वरक  के  मामले  में  यह  केवल  65.9  प्रतिशत  1984-85
 में  नाइट्रोजन  के  मामलों  में  क्षमता  प्रतिशत  तक  बढ़  गया  है  और  फास्फंटिक  उर्वरक

 के  मामले  में  यह  84  8  प्रतिगत  हुआ  मुझे  कहना  चाहिए  कि  क्षमता  उपयोग  बहुत  तेजी  से  बढ़
 रहा  लेकिन  मैं  इससे  सन्तुष्ट  नहीं  कगेंकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  क्षमता  उपयोग

 शत  प्रतिशत  होना  इससे  नीबे  क्‍यों  होना  चाहिए  ।  मैं  उनके  साथ  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं

 परन्तु  इसमें  कुछ  कठिनाइयां  हैं  जिन  पर  ध्यान  देना  होगा  |  कम  क्षमता  उपयोग  के  लिए  इन  एककों
 में  प्रभारी  अधिकारियों  को  दोष  देने  का  कोई  आधार  नहीं  है  क्योंकि  पूरी  सीमा  तक  किसी  भी

 क्षमता  उपयोग  के  लिए  उन्हें  अपनी  सीमाओं  के  अन्दर  रहना  पड़ता  मुझे  कहना  भाहिए  कि

 सबसे  बड़ी  कठिनाई  विद्युत  का  प्राप्त  न  होना  यदि  हम  किसी  उर्वरक  को  लें  तो  हमें  पता

 कि  वे  अधिकतर  क्षति  पर  चल  रहा  है  क्योंकि  उन्हें  विद्युत  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  हमने

 नीति  बनाई  है  और  यह  निर्णय  किया  है  कि  न  केवल  वर्तमान  उर्वरक  परियोजन।ओं

 के  लिए  बल्कि  भविष्य  की  परियोजनाओं  के  लिए  भी  हम  राज्य  विद्युत  पावर  प्रिडों  पर  पूरी  तरह

 निर्भर  नहीं  रहेंगे  परन्तु  हम  अपने  सुरक्षित  विद्युत  संयंत्र  की  ब्यवस्था  करेगे  ।  हम  उनका  उत्साह
 बढ़ा  रहे  कभी-कभी  हम  उस  पर  दबाव  डाल  रहें  हैं  कि  ऐसे  सुरक्षित  विद्युत  संयंत्र  लगायें  और

 मुझे  कहना  चाहिए  कि  जहां  तक  उर्वरक  एककों  का  सम्बन्ध  है  उनमें  से  कछ  के  पास  पहले  से  ही

 सुरक्षित  विद्युत  संयंत्र  उनमें  से  कुछ  एककों  में  इनको  लगाने  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  और  जहां
 तक  भविष्य  की  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  हमने  एक  नीति  बनाई  है  कि  प्रत्येक

 रक  परियोजना  जो  भविष्य  में  आयेगी  उसके  पास  अपना  सुरक्षित  विद्युत  संयंत्र  होनी  इस

 तरह  हम  इस  बिजली  की  कमी  की  समस्या  का  सामना  करना  चाहते  हैं  ।  शछ  एकक  जैसे  गोरखपुर
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 लआनजन्लल  ललर  जनल्जननन  -+>जकम्केननन  नमक  नि  आओ

 नामहरूप  1  तथा  Uf  बरोनी  सिंदरी  आदि  जिन्हें  बहुत  पहले  लगाया  गया  था  वे  बहुत  पुराने
 एकंक  हो  गये  हैं  मैं  प्रत्येक  एकक  के  बारे  में  जाना  नहीं  चाहता  ।

 प्रो०  एम०  जो०  रंगा  :  पूसा  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  बोरेन्र  पाटिल  :  मैं  समझता  हूं  कि  वह  एक  नया  एकक  है  ।  वे  पुराने  एकक  15  वर्ष  या

 20  वर्ष  पहले  स्थापित  किए  गए  एफ०ए०मी०टी०  उद्योग  मण्डल  जेसे  कुछ  बहुत  पुराने  हैं  ।
 जब  ये  एकक  प्राने  हैं  तो उस  समय  की  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  को  इन्होने  अपनाया  वास्तव  में

 मशीनरी  में  खराबी  आयेगी  तथा  अधिक  टूट  फूट  होगी  ।  कभी-कभी  कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  या
 अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  इन  कारणों  से  एकक  पूरी  क्षमता  का  उत्पादन  नहीं  कर

 हे  हैं  ।

 कफ  ऐसे  एकक  हैं  जो  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  जहां  हम  उनके  क्रियाकलापों  को  भिन्‍न
 करने  की  सोच  रहे  हैं  उदाहरण  के  लिए  एफ०ए०सी०टी  ०  उद्योग  मण्डल  ।  वहां  लगभग  6000
 या  7000  श्रमिक  जब  मैं  इस  मंत्रालय  का  प्रभारी  थातो  मैं  1980  में  मैंने  इस  फैक्ट्रीका

 दौरा  किया  था  ।  मशीनरी  पूरी  तरह  से  पुरानी  तकनीकी  की  है  और  उसी  तरह  की  सारी
 नाइयां  वहां  होती  कल्पना  करो  कि  मैं  अचानक  कहता  हूं  कि  मैं  इस  फैक्ट्री  को  बन्द  कर  दू  गा
 क्योंकि  इसकी  आर्थिक  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  और  भारी  हानि  उठा  रही  है  तब  यह्‌  प्रश्न  उठता  है
 कि  उन  लोगों  का  क्‍या  होगा  जो  वहां  पर  कार्य  करते  वे  रोजगार  के  लिए  कहा
 उन्हें  कहीं  न  कहीं  रोजगार  देना  होगा  ।  यह  1980  की  स्थिति  थी  और  हमने  एफ०ए०सी०टी०
 के  लिए  केप्रोलेक्टम  परियोजना  की  हमने  मंजूरी  की  थी  और  उस  परियोजना  पर  काय॑  चल  रहा

 अन्य  दो  या  तीन  वर्षों  में  यह  पूरी  हो  जायगी  और  तब  उन्हें  किसी  अन्य  संयंत्र  पर  स्थानान्तरण
 करना  संभव  हो  जाएगा  ।

 इसी  तरह  बहुत  पुराना  संयंत्र  जब  मैं  अपने  अधिकारियों  से  चर्चा  करता  हूं
 वे  कहते  होने  के  बावजूद  हम  उत्पादन  कर  रहे  हैंਂ  मुझे  श्रमिकों  और  प्रबन्धक  का

 सम्मान  करना  चाहिए  क्‍योंकि  वे  उत्पादन  कर  रहे  हैं  तथा  क्षमता  उपयोग  बहुत  खराब  नहीं  है  ।
 और  उप्तके  लिए  हम  को  चालू  कर  रहें  हैं  और  जब  चालू  हो  जायेगा  तब

 हम  नामरूय  |  यूरिया  संयंत्र  को  बन्द  करना  चाहते  हैं  ताकि  उस  एकक  के  श्रमिकों  को  नये  संयंत्र

 में  लतापा  जा  सके  !  इसलिए  देश  में  कुछ  एकक  बहुत  कुशलता  से  कार्य  नहों  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  सो०  माधव  रेडडो  :  ये  सभी  एकक  क्षमता  का  केवल  50  प्रतिशत  तक

 ही  कार्य  कर  रहे  हैं  लेकिन  निजी  क्षेत्र  में  कुछ  कम्पनियां  इससे  बेहतर  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 क्री  बोरेनत  पाटिल  :  मैं  उसको  स्पष्ट  कहंगा  ।  निजी  क्षेत्र  सहकारिता  क्षेत्र  में  तथा

 सरकारी  क्षेत्र  में  भी  कुछ  ऐसे  एकक  हैं  जो
 लाभ

 कमा  रहे  शापद  माननीय  सदस्य  का  विचार  है
 कि  सरकारी  क्षेत्र  के सभी  एकक  हानि उठा

 रहे
 यह  ऐसा  नहीं  जहां  तक  निजी  क्षेत्र  के  एककों
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 ्  हा  ~  लक  5.  हर  eid  उतना  जता  अत

 वा  रुम्बन्ध  है  एक  या  दो  को  छोड़कर  शेष  राभी  एकक  नये  हैं  तथा  वे  सभी  नवीन  कतनीकी  पर

 आधारित  हैं  और  एक  या  दो  एकक  पुराने  हैं  इसके  बावजूद  क्षमता  उपयोग  कहीं  अधिक  अच्छी  है
 क्योंकि  फंक्ट्री  की  स्थापना  करते  समय  उन्होंने  पूरी  मशीनरी  का  आयात  किया  पूरा  संयंत्र
 आयात  किया  गया  था  ।  लेकिन  यहां  जब  हम  एक  फैक्ट्री  लगाना  चाहते  हैं  तो  हम  पूरे  संयंत्र
 या  पूरी  मशीनरी  का  आयात  नहीं  हम  प्रौद्योगिकी  का  आयात  कर  रहे  हैं  ओर  उस

 प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  हम  स्थातीप  निर्माताओं  से  मशीनों  का  निर्माण  करमे  और  उन्हें  सप्लाई
 करने  के  लिए  कह  रहे  मैं  उस  बात  पर  आऊंगा  क्‍योंकि  एक  सदस्य  ने  उन  संयंत्रों  के  बारे  में

 पूछा  या  ।

 हो  मदन  पांडे  क्‍या  आप  कृपया  करके  हमें  गोरणपुर  संयंत्र  के  बारे  में
 बतायेंगे  ?  *

 श्री  बोरेग्द्र  पाटिल  :  यह  नया  संयंत्र  नहीं  है  ।

 श्री  मदन  पांडे  :  क्या  इसका  विस्तार  करने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ?

 भरी  थौरेग्त्र  पाटिल  :  मैं  आपको  बताऊंगा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  सभी  सदस्यों  का  ऐसा
 विचार  है  लेकिन  एक  या  दो  सदस्यों  ने  उसको  व्यक्त  किया  और  उन्होंने  मुझसे  पृछा  है  कि  हमारे

 एकक  हानि  क्‍यों  उठा  रहे  उनकी  धारणा  है  कि  सभी  सार्वजनिक  उबरक  उपक्षमों  को  हानि

 हो  रही  मैं  उनके  आंकड़े  बता  सकता  हूं  ।  बहुत  से  उपक्रम  हैं  जसे  फर्टीलाइजर  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  एफ०ए०सी०टी०  हिन्दुस्तान  फर्टीलाइजर  फैक्ट्री  राष्ट्रीय  केमिकल्स

 नेशनल  फर्टीलाइजर  लिमिटेड  तथा  मद्रास  फर्टीलाइजर  मैं  कह  सकता  हूं  कि

 एफ०ए०सी०टी०  को  पहले  हानि  हो  रही  थी  किन्तु  1984-85  में  उसे  16  करोड़  रु०  का  लाभ

 हुआ  तथा  1979-80  से  राष्ट्रीय  फर्टीलाइजर्स  को  *”*““मैरे  पास  उससे  पहले  के  आंकड़े  नहीं

 लगातार  लाभ  हो  रहा  है  ।

 झो  कुलमदईबेल  :  पर  क्षमता  का  कितना  उपयोग  हो  रहा  है  ?

 श्री  बोरेसा  पाटिल  :  1979-80  में  उस्हें  11  करोड़  रु०  का  लाभ  हुआ  ।  राष्ट्रीय  कंमिकल्स

 फर्टीलाइजर  को  हुए  लाभ  के  आँकड़े  इस  प्रकार  हैं  :---

 1980-81  18.53  करोड़  रु०

 1981-82  21.26  करोड़  रु०

 1082.83  22.47  करोड

 1983-84  44.05  करोड़  रु०

 1984-85  40  करोड़  रु०

 उन्हें  निरन्तर  लाभ  हो  रहा  है  ।
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 नेशनस  फर्टीसाइजर  को  हुए  लाभ  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 1981-82  59.75  करोड़  रुपये

 1982-83  2-83  34.29  करोड़  रुपये

 1983-84  23.55  करोड़  रुपये

 1984-85  40  करोड़  रुपये

 मद्रास  फर्टीलाइजर  को  उसकी  स्थापना  के  आरम्भ  से  ही  लाभ  हो  रहा  उसके  आंकड़े
 इस  प्रकार  हैं  :--

 1981-82  8.29  करोड़  रुपये

 1982-83  16:50  करोड़  रुपये

 1983-84  9.27  करोड़  रुपये

 1984-85  11.29  करोड़  रुपये

 केवल  फर्टीलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  तथा  हिम्दुस्तान  फर्टीलाइजर  फैक्ट्री  को  ही
 हानि  हो  रही  है  दुर्भाग्य  उनके  पास  सभी  पुरानी  उवंरक  यूनिटें

 शो  एस०  अयपाल  रेडडी  :  हानि  में  चलने  वालीਂ  सभी  कम्पनियों  को  एक
 तरफ  कर  दिया

 ओर  बोरेसा  पाटिल  :  आप  इसकी  इस  तरह  से  व्याख्या  कर  सकते  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 है  ।  उसके  लिए  कार्य  पालिका  को  दोष  देना  उचित  नहीं  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  गोरखपुर  उर्वरक  की  स्थिति  जानना  चाहते  हैं  ।  इस  संयन्त्र  का  पहला
 छरण  लगभग  16  साल  पुराना  हो  चुका  मैं  एक  बार  आपको  ओर  बता  द्‌  कि  किसी

 भी  उर्वरक  यूनिट  का  सामान्य  कार्यकाल  लगभग  20  वर्ष  होता  मेरा  यह  मतलव  नहीं  है

 कि  उसके  बाद  उस  यूनिट  को  समाप्त  करके  एक  नया  यूनिट  बनाना  इसके  बाद  इसके

 स्थान  परे  दूसरा  एकक  बनाना  आदि  पर  बहुत  धन  राशि  व्यय  करनी  पड़ती  अतः  यह  एक

 बहुत  पुरानी  यूनिट  दूमरा  चरण  दस  वर्ष  पुराना  गोरखपुर  फर्टीलाइजर  संयन्त्र  का

 नवीकरण  कार्यक्रम  जारी  तथा  यह  काम  अगले  2  वर्ष  में  पूरा  हो  इस  काम के  पूरे  होने
 पर  मेरे  बिचार  से  काय॑  निष्पादन  के  बारे  में  क्षमता  का  72  से  76  प्रतिशत  तक  उपयोग  किया

 जा  सकेगा  ।
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 माननीय  सदस्थों  की  धारणा  हैं  कि  किसान  उर्वरकों  के  लिए  अधिक  कीमतें  दे  रहे  हैं  ।  मैं

 यह  कहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  उबंरकों  के  मामले  में  राज  स  हायता  देने  के  लिए  बहुत  उदार  है  ।  प्रति

 टन  यूरिया  के  मामले  में  प्रति  टन  1150  रु०  तथा  फास्फेटिक  उर्वरक  के  मामले में  900  Fo  प्रति  टन

 की  औसत  राज  सहायता  दी  जांती  खपत  बढ़ाने  के  साथ-साथ  राज  सहायता  भी  बढ़  रही
 भौर  हम  प्रतिधारण  कीमत  निर्धारित  कर  रहे  हैं  क्यों  कि***

 धान  )

 क्री  सी०  भाधथ  रेडडो  :  आप  इस  तरह  की  राज  सहायता  नहीं  देंगे  तो  सभी

 घाटे  में  चलेंगे  ।

 श्री  बीरेंह्र  पाटिल  :  सभी  को  हानि  नहीं  होगी  ।  उन्हें  हानि  तभी  होगी  जब  हम  कीमतों  को

 नियन्त्रित  करेंगे  और  यदि  हम  उन्हें  तथा  किसानों  को  राज  सहायता  नहीं  हम  आदर्श  आधार  पर
 कीमत  नियंत्रण  करते  हैं  और  हम  कीमतें  नियन्त्रित  भी  कर  रहे  शेष  कहना  यह  है  कि  उत्पादन

 लागत  में  वृद्धि  इसलिए  हो  रही  है  क्योंकि  आदान  लागत  बढ़  रही  है  तथा  उर्वरक  पर  निवेश  भी  बढ़
 रहा  इसलिए  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होने  के  बावजूद  सरकार  की  नींति  किसानों  को  स्थाई

 तथा  आकर्षक  कीमतों  पर  उवंरक  उपलब्ध  करना  है  और  इसलिए  सरकार  राज  सहायता  पर  इतना

 अधिक  धन  ध्यय  कर  रही  है  ।  मैं  आपको  प्रति  वर्ष  राज  सहायता  की  राशि  में  होने  बाली  वृद्धि  के

 आंकड़े  दे  सकता  हूं  ।  1980-81  में  राज  सहायता  की  राशि  केवल  170  करोड़  रु०  1982-83  3

 में  यह  राशि  बढ़  कर  550  करोड़  1983-84  में  900  करोड़  रुपये  तथा  1984-85  में

 1,200  करोड़  रु०  हो  इस  वर्ष  हमने  1,200  करोड़  रुपये  का  प्रावधास  किया  है  लेकिन  मैं

 निश्चित  रूप  से  नहीं  कह  सकता  कि  यह  राशि  1,200  करोड़  रु०  तक  ही  सीमित  क्योंकि

 वह  तो  खपत  पर  निर्भर  करता  है  ।  जब  एक  या  दो  सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  देश  में  उवंरक

 की  प्रति  हेक्टेयर  खपत  दूसरे  देशों  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  तो  उनके  इस  कथन  से  सहमत  हूं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विवाद  नहीं  इसका  तात्पयं  हुआ  कि  उर्वरक  को  खपत  की  काफी

 गुंजाइश  दूसरी  ओर  हम  चाहते  हैं  कि  उर्वरक  खपत  बढ़े  ।  इसके  लिए  बहुत  सी  योजनाएं  हैं

 तथा  उर्बरक  की  खपत  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  बहुत  घन  राशि  व्यय  की  जा  रही

 जैसे  उबवंरक  की  खपत  बढ़ेगी  स्वभावतः  राज  सहायता  की  राशि  में  भी  वृद्धि  होगी  और  दृसलिए
 राज  सहायता  की  राशि  में  इतनी  तेजी  से  वृद्धि  हो

 रही  सरकार  ने  हालही  में  एक  उच्च

 स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन्‌  किया  है  जो  उवंरक  की  मूल  प्रणाली  तथा  राज  सहायता  की

 समीक्षा  करेगी  ताकि  वर्तमान  प्रणाली  को  तर्क  संगत  बनाया  जा  सके  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट

 अभी  प्रस्तुत  नहीं  की  शिफारिशें  प्राप्त  होने  पर
 सरकार  उन  पर  विचार  करेगी  तथा  जहूरी

 कार्यवाई  करेगी  ।

 जहां  तक  कोयले  पर  आधारित  उवंरक  संयन्त्रों  का  सम्बन्ध  रामगुंडम  तथा  तालचेर  ऐसे

 दो  संयन्त्र  हैं  जो कोयले  पर  आधारित  संयन्त्र  इन  संयन्त्रों  की
 उस  समय  स्थापना  की  गई  थी

 जिस  समय  देश  में  तेल  की  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  थी  तथा  हम  यह  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  थे
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 कि  हमें  पर्याप्त  गेस  उपलब्ध  हो  गई  हम  केवल  नेपथा  अथवा  इंधन  तेल  पर  ही  निर्भर  कर  रहे
 माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  197  2-73  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  क्बे  तेल  की  कीमतें

 अचानक  बढ़  गई  उस  समय  सरकार  ने  सोचा  कि  उर्वरक  उत्वादन  के  लिए  हमेशा  नेपथा
 पर  निर्भर  रहने  की  बजाय  उत्पादन  के  किसी  और  विकल्प  पर  क्‍यों  विचार  नहीं  करते

 और  पहली  बार  देश  में  कोयले  पर  आधारित  उवंरक  संयन्त्र  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया

 बिदेशों  में  उवंरक  उत्पादन  की  यह  बहुत  लोकप्रिय  प्रक्रिया  नहीं  है  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  दक्षिण
 अफ्रीका  में  ऐसा  एक  संयन्त्र  क्योंकि  वहां  कोयला  बहुत  तादात  में  है  और  कोई  कह  रहा

 मुझे  विश्वास  नहीं  है  कि  पूर्वी  जम॑नी  में  भी  कोयलों  पर  आधारित  एक  यूनिट  हैं  ।  पहली  बार

 हमने  देश  में  ऐसा  संयन्त्र  लगाने  का  प्रयास  किया  मैं  इसे  उद्यम  ही  कहूंगा  और  साथ  ही  सथ
 मैं  नहीं  जानता  कि  किन  शब्दों  में  कहूं  कि  हमारा  यह  अनुभव  अच्छा  रहा  या  नहीं  लेकिन  मैं  आपको
 ब्रता  सकता  हूं  कि  अभी  तक  कोयले  पर  आधारित  ये  दोनों  संयन्त्र  जम  नहीं  पाये  हैं  ।  वे  अपनी
 क्षमता  के  अनुरूप  उत्पादन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  सो०  माधव  रेड्डी  :  तब  आपने  एक  साथ  दो  संयन्त्र  क्यों  स्थापित  किए  हैं  ?  पहले
 आपको  एक  संय  त्र  लगाना  चाहिए  था  और  उसके  बाद  तालचर  में  लगाना  चाहिए  ओऔद्योगिकी
 में  पूरी  क्षमता  प्राप्त  किए  बिना  एक  साथ  ताखचेर  तथा  रागुंडम  में  संयन्त्र  लगा  दिए  गए  ।

 थी  बोरस्व  पाष्टिल  :  यह  प्रश्न  आपको  उस  मंत्री  से  पूछना  चाहिए  जो  इन  संयन्त्रों  की

 स्थापना  के  समय  मेरे  विचार  से  उन्होंने  दो  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  इसलिए  सोचा

 क्योंकि  उड़ीसा  में  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  तथा  सिंगरेनी  में  भी  पर्थाप्त  मात्रा  में

 उपलब्ध  उनके  विचार  से  ये  दो  स्थान  आदर्श  स्थान  थे  ।  उन्होंने  कोरबा  में  भी  एक  संयस्त्र

 स्थापित  करने  के  लिए  विचार  किया  मेरे  विचार  से  किसी  माननीय  सदस्य  में  पूछा  भी  था

 कि  को  रबा  का  क्‍या  हुआ  ।  उस  समय  हमने  कोरबा  में  भी  संयन्त्र  स्थापित  करने  की  बात  सोची  थी

 लेकिन  इन  दो  संयन्त्रों  के अनुभव  अच्छे  न  होने  के  कारण  कोरबा  परियोजना  में  काम  बहुत  धीमी

 गति से  चल  रहा  है  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  तलवार  समिति  की  सिफारिशों  का  क्‍या  हुआ  ?

 करी  बोरेस्द  पटिल  :  मैं  यह  भी  बताऊंगा  ।

 हसमलिए  कुछ  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  क्योंकि  एक  तकनीकी  समिति  का  गठन

 फिया  गया  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  और  मेरे  विचार  से  वह  विशेषज्ञ

 दल  तलवार  समिति  ही  है  जिसका  आप  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  इस  समिति  ने  कुछ  अल्पकालीन  तथा

 कुछ  दीर्घकालीन  उपाय  सुझाए  जहां  तक  अल्पकालीन  उपायों  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  से

 ये  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गयी  हैं  तथा  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  जहां  तक

 दीघ॑कालीन  उपायों  का  संबंध  मेरे  विचार  से  इस  संबंध  में  विश्व  बेंक  से  परामर्श  कया  जा

 2-५3



 25  1907  अनुदानों  की  1685-86

 रहा  दे  और  उत्तके  थाद  ही  आयश्यक  कार्यवाहो  की  इस  मामले  में  भी  यह  <च्ार:धीन
 मेरे  विधार  से  अगर  मैं  कहूं  fe

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  सिफारिशें  पेश  किए  हुए  भी  दो  से  अधिक  वर्ष  बीत  गए  हैं  ।

 )

 को  ओोरेन्द  पाटिल  :  अधिकांश  अल्पकालीन  उपायों  को  कार्यान्वित  किया  जा

 ब॒का  इसके  अलावा  पश्चिम  जर्मनी  का  एक  विशेषज्ञ  व्यावसायिक  ग्रुप  इन  संयंत्रों  का  पूरी  तरह
 सर्वेक्षण  कर  रहा  है  ताकि  कठिनाइयों  का  पता  लगाया  जा  और  उपचारात्मक  उपाय  सुझाए
 जा  सकें  सर्वेक्षण  के  बाद  रिपोर्ट  मिलने  पर  आगे  जो  भी  कार्यवाही  करनी  होगी  हम  करेंगे  ।
 लेकिन  यहां  संयंत्र  की  स्थिरता  आदि  की  समस्या  के  अलावा  मुख्य  सभस्या  विद्युत  की  और
 तालचेर  के  मामले  में  यह  समस्या  अधिक  विकट  इसीलिए  तालचेर  में  30  मेगावाट  क्षमता  का

 एक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किया  गया  अब  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  इसी  प्रकार

 रामगंडम  में  पास  ही  में  तापीय  विद्युत  केन्द्र  होने  के  कारण  वहां  बिद्युत  की  समस्या  इतनी  बिकट

 नहीं  है  ।

 मासनीय  सदस्यों  ने  जानना  चाहा  है  कि  गैस  पर  आधारित  उदवंरक  संयंत्रों  का  क्या  हो  रहा
 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  गैस  पर  आधारित  उवंरक  संयंत्रों  का  संबंध

 महाराष्ट  में  थाल  में  दो  एककों  के  संबंध  मेरे  विचार  से  मशीन  संबंधी  काम  पूरा  हो  गया

 परीक्षण  उत्पादन  हो  रहा  है  तथा  जल्वी  हौ  व।णिज्यिक  उत्पादन  होने  हजीरा  में  दो  यूनिटों
 में  बहुत  शीघ्र  ही  इस  अवधि  के  दोरान  यांत्रिक  कार्य  पूरा  हो  जाएगा  तथा  वहां  भी  उत्पादन

 कार्य  शुरू  हो  जाएगा  ।  अतः  दस  में  से  गेस  पर  आधारित  4  परियोजनाओं  में  इस  साल  1985-86

 के  दौरान  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  ।

 शेष  परियोजनाओं  में  से  एक  की  स्थापना  राजस्थान  एक  की  मध्यप्रदेश  में  और  4  की

 उत्तर  प्रदेश  में  की  जा  रही  पिछले  साल  श्रर्थात्‌  1984-85  के  दौरान  गेस  पर  आधारित  तीन

 उर्वरक  परियोजनायें  पर  भी  काय॑  शुरू  हो  गया  इनमें  से  एक  मध्य  प्रदेश  में  विजयपुर  में

 एक  उत्तर  प्रदेश  में  आंवला  में  तथा  एक  उत्तर  प्रदेश  में  जगदीशपुरा  में

 एक  माननीय  सदस्य  ने  जानना  चाहा  है  कि  सवाई  माधोपुर  में  संयंत्र  की  स्थापना  के  बारे  में

 क्या  हुआ  यह  सच  है  कि  वहां  अभी  तक  काम  शुरू  नहीं  हुआ  है  लेकिन  उसमें  अधिक  देरी  नहीं

 होगी  ।  मेरे  विचार  से  केवल  एक-दो  महीने  की  देरी  होगी  ।  मैं  आपको  बता  दू  कि

 सवाई  में  संयंत्र  के  शुरू  होने  की  तारीख  1-4-85  निर्धारित  की  गई  हमने  उ  हें  पहले

 ही  लिखा  था  और  उन्होंने  उसका  उत्तर  भेजा  हम  चाहते  हैं  कि  वे  इसे  यथासंभव  शीघ्र  शुरू
 कर  वैसे  इसमें  एक  महीने  की  भी  देरी  नहीं  होगी  लेकिन  हमने  इस  संबंध  में  पहले  ही

 कार्रवाई  की  हमने  कम्पनी  हो  लिखा  है  कि  उन्होंने  कोई  कारंगाई  क्‍यों  नहीं  की  उन्होंने  काम
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 क्यों  नहीं  शुरू  किया  ।  लेकिन  मानतीय  सदस्य  श्री  जयप  लरेड्डी  के  अनुसार  कम्पनी  द्वारा  काम

 शुरू  नहीं  किए  जाने  के  कुछ
 और  ही  कारण  हैं  ।  मैं उनका  भी  उल्लेख  करूंगा ।

 हो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  मैं  कंपनी  के  शेयर  खरीदने  में  रुचि  रखता  हूं  या  कोई

 और  बात  है  ?

 क्री  बोरेन्द्र  पाटिल  :  ज॑सा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  सवाई  म/धोपुर  की  परियोजना  पर

 पहली  भरप्र  1985  को  कार्य  आरम्भ  होना  था  किन्तु  परियोजना  प्राधिकारी  संविदा  संबंधी  शर्तों

 का  प्रारूप  तैयार  नहीं  कर  और  जब  उनसे  विलम्ब  के  संबंध  में  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  कहा
 गया तो  कम्पनी  ने  यह  सूचित  किया  कि  संबिदा  संबंधी  शर्तें  अगले  महीने  के  पहलेसप्ताह  भर्थात्‌

 1985  में  प्रस्तुत  की  ओर  ज्योंहि  वे  यह  भेज  देते  हैं  और  हम  उस  संबिदा  को  स्वीकृति
 दे  देते  वे  आगे  कार्यवाही  करना  आरम्भ  करेंगे  ।

 माननीय  सदय  के  दिमाग  में  यह  धारणा  बन  गई  है  कि  इस  परियोजना  को  आरम्भ  करने

 में  बहुत  बिलम्ब  हुआ  इस  धारणा  को  दूर  करने  के  लिये  मैं  इस  संबंध  में  ब्यौरा  देना  चाहता

 हूं  ।  इस  परियोजना  को  आरम्भ  करने  में  अधिक  विलम्ब  नहीं  हुआ  बल्कि  केवल  एक  या  दो  महीने
 का  ही  विलम्ब  हुआ  वे  यथा  संभव  समय  पर  कार्य  आरम्भ  कर  देंगे  और  हम  इस  बात  पर  भी

 जोर  देंगे  कि  वे  परियोजना  को  कार्यक्रम  के  अनुसार  निर्धारित  समय  पर  कार्यान्वित  कर  चालू
 भर  ॥

 श्री  एस०  जयपाल  रेइडो  :  इसमें  परामशेंदात्री  कम्पनी  कौन-सी  है  ?

 श्री  बोरस्द  पाटिल  :  इस  बारे  में  मुझे  मालूम  नहीं  है  क्‍योंकि  उन्होंने  अभी  अपने  प्रस्ताव

 भेजे  नहीं  हैं  ।  ।  मुझे  इस  बात  का  पता  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  ने  मेरी  बह  बात  सुनी
 या  नहीं  जब  मैंने  यह  कहा  था  कि  कम्पनी  ने  सूचित  किया  है  कि  संविदा  सम्बन्धी  शर्ते  अगले  मास

 के  प्रथम  सप्ताह  तक  अर्थात्‌  1985  में  प्रस्तुत  कर  दी  जाएंगी  ।
 श्र

 श्री  बो०  किशोर  चन्दय  एस०  देव  :  किस्ष  कम्पनी  ने  सूचित  किया

 क्री  बीरेन्द  पाटिल  :  बिड़ला  कम्पनी  ने  सूचित  किया  मैं  यह  बात  भी

 एम०  जयपाल  रेड्डी  को  समझाता  उनकी  यह  घारणा  बन  गई  है  कि  हम  सरकार  में

 पराम दांत्री  सेवाओं  के  लिये  एक  कम्पनी  विशेष  पर  जोर  दे  रहे  मैं  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर

 देना  च।हता  हूं  हमारी  किसी  भी  परामशंदात्री  कम्पनी  में  रुचि  नहीं  यह  कम्पनी  को  निर्णय

 करना  है  और  उन्हें  अपने  लिये  परामशंदात्री  कर  पनी  का  चयन  करना  है  ।

 जहां  तक  प्रौद्योगिकी  का  संबंध  मैं  यह  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  इस  विषथ  पर

 पिछली  लोक  सभा  में  भी  अतेक  बार  चर्चा  हो

 जहां  तक  अमोनिया  और  यूरिया  संबन्धी  प्रोद्योगिकी  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  अन्य

 250



 25  1907  अनुदानों  की  1785-86

 नीति  +  *  अल  कल लत  ++5  +++*+  “7  ल्‍ननन  लिन  न  2  अनवििनायओ  जन  ee  ०»  ५  ००-०-........ जज  अनक एककों के सम्बन्ध में हुए TE अनुभव के वरुण यह बहुत पहले निर्णय ले चुकी है कि इन

 अनक  एककों  के  सम्बन्ध  में  हुए  ब.दु  अनुभव  के  वरुण  यह  बहुत  पहले  निर्णय  ले  चुकी  है  कि  इन
 सभी  दस  एककों  में  एक  ही  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  को  रखा

 अमोनिया  के  संबन्ध  में  भारत  शरकार  ने  दो  प्रौद्योगिकी  कम्पनियों  का  चयन  किया  एक
 हाल्डोर  टोपसोइ  है  दूसरी  कैल्‍लोग  हाहडोर  टोपसोइ  डेनमार्क  की  है  और  कैल्लोग  अमरीका
 की

 यूरिया  के  लिये  भी  एक  औद्योगिकी  का  चयन  किया  गया  है  |  यह  केबल  सनाम  प्रोगेती

 जहां  तक  प्रौधोगिकी  फा  संबन्ध  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  कि  हम  इस  बात  पर  जोर
 देते  हैं  कि अमोनिया  के  लिए  इनमें  से  एक  कंपनी  का  चयन  करें  ।

 यूरिया  के  लिये  भी  तत्कालीन  सरकार  द्वारा  एक  ही  प्रौद्योगिकी  का  अमुमोदत  किया  गया
 था  |  उन्हें  केवल  उसी  प्रौद्योगिकी  को  स्वीकार  करना  होगा  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  नेशनल  फर्टीलाइजर  कंपनी  तो  आपकी  कम्पनी  हसने
 कंल्लोग  के  स्थान  पर  हाल्डोर  टोपसोइ  को  रखने  का  निर्णय  लिया  आपने  स्वयं  स्वीकार  किया

 है  कि  यूरिया  अथवा  अमोनिया  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  कैल्लोग  को  भी  ग्राह्म  माना  जा  सकता

 तब  एन०एफ०सी०  ने  इसे  बदल  कर  हाल्डोर  टोपसोइ  रखने  का  निर्णय  क्‍यों  लिया

 भ्रो  बोरेन्श  पाटिल  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  का  यह  कथन  सही  नहीं  है  कि

 क्योंकि  एन०एफ०सी  ०  हमारा  अपना  संगटन  है  और  जो  भी  उन्होंने  निर्णय  लिया  है  बह  सरकार  की

 नीति  के  अनुसार  है  ।

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मन्त्री  महोदय  मुझे  यह  बतायें  कि  मेरे  कथन  में  गलत  कया

 3.45  भ०म०

 जेमूल  अशर  पीठासोन

 और  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मैंने  क्या  गलत  कहा  है  ?

 सभापति  भहोदय  :  उन्हें  पहले  अपना  उत्तर  पूरा  कर  लेने  बाद  में  आप  अपनी

 बात  पूछ  सकते  हैं  ।

 भी  घोरेस्द  जेसा  कि  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  जहां  तक  परामर्श  सेवा का  संबंध

 इसका  चयन  पूर्णतया  कम्पनी  पर  छोड़ा  जाता  जगदीशपुर  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कंपनी

 ने  ही  यूरिया  और  अमोनिया  के  लिए  क्रमशः  सनाम  प्रोगैती  तथा  हाल्डोर  टोपसोइ  प्रौद्यगिकी

 के
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 खअयन  का  निर्णय  लिया  ।  सरकार  किसी  कम्पनी  विशेष  के  चयन  पर  जोर  नहीं  दे  रही  है  ।  यह
 फंसला  करना  उनका  काम  है  और  उन्होंने  फैसला  कर  लिया  है  ।

 झ्लो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  सेवाओं  और  उद्योगों  के  लिए  गुल्फ  कंसोलिडेरिड  कम्पनी  ने

 इक्तोलिक  टाईमज  में  यह  वक्तव्य  दिया  था  कि  भारत  सरकार  को  इच्छानुसार  उन्होंने  अमोनिया

 के  लिये  हाल्डोर  टोपसोइ  का  तथा  यूरिया  के  लिये  सनाम  प्रोगैती  का  चयन  किया  है'**  )

 सभापति  महोदंय  :  मन्त्री  महोदय  बोल  रहे  वह  खड़े  हैं  आप  बैठ  जःइए  ।

 क्री  बोरेम्द  पाटिल  :  जहां  तक  सवाई  माधोपुर  में  गेस  आधारित  उबंरक  संयन्ज  लगाने  का

 सम्बन्ध  जेसा  कि  मैंने  बताया  है  उस  पर  शीघ्र  ही  काम  आरम्भ  होने  जा  रहा  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  जगदीशपुर  संयन्त्र  की  बात  कर  रहे  थे  ।

 श्री  बोरेम्द  मैं  उस  बारे  में  अपनी  बात  पूरी  कर  च्‌का  हूं  ।

 दो  एककों  पर  अभी  कार्य  आरम्भ  होना  हमने  अभी  आशय  पत्र  जारी  नहीं  किये  हैं  ।

 यह  बबराला  और  शाहजहांपुर  में  बनेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  बी०एन०  पाटिल  पूछ  रहे  थे  :  महाराष्ट्र  में  गैस-आधारित  उबंश्क

 संयंत्र  लगाने  के  बारे  में  स्थिति  क्या  है  ?  हजीरा  से  आ  रही  पाइप  लाईन  गैस-आधघारित  उर्वरक

 संयंत्रों  को  गैस  की  आपूर्ति  करेगी  ।  हमने  इस  बार  यह  निर्णय  लिया  है  कि  इन  उर्वरक  संयस्‍्त्रों  को

 दूर-दराज  के  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  क्‍योंकि  जहां  पर  उ्वरकों  की  खपत  होती  है  वहां  पर

 सम्यस्त्र  स्थापित  करना  बेहतर  रहेगा  ।  इस  प्रकार  हम  परिवहन  लागत  आदि  की  बचत  कर  सकते
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  कि  इन  छः  उर्वरक  संयंत्रों  की  आवश्यकता  पूर्ति  करने

 के  बाद  गैस  बचेगी  या  नहीं  क्योंकि  यदि  और  गैस  उपलब्ध  हुई  तो  हमें  उन  क्षेत्रों  में  और  एकक

 स्थापित  करने  पर  विचार  करना  पड़ेगा  जहां  उर्वरक  की  खपत  होगी
 '*'

 एक  माननोय  सदस्य  :  त्रिपुरा  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  बोरेन्द  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  त्रिपुरा  की  बात  कर  रहे  हम  त्रिपुरा  से  गैस  नहीं

 ला  बम्बई  हाई  से  ना  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  वे  आशा  कर  रहे  हैं  कि  त्रिपुरा  में  भी  गैस  मिलेगी  ।

 श्री  जयपाल  आन्ध्र  प्रदेश  में  नरसापुर  में  बहुत
 गैस  है  ।

 सभापति महोदध : उसका दोहन भी किया )
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 वााकन्‍न  तन  eS  -

 ओऔ  बीरेन्द  पाटिल  :  मेँ  म.नतीय  सदस्यों  को  आश्यासन  दे  सकता  हूं  कि  सरकार  की  यह
 राय  है  कि  इसके  बाद  यदि  विपुल  मात्रा

 में
 गैस  उपलब्ध  होती  तो  इंधत  तेल  अथवा  नेपथा  अथवा

 कोयला  आधारित  संयंत्रों  के  स्थान  पर  गैस-आघारित  उबब॑रक  संयन्त्र  स्थापित  करना  बेहतर  हेगा  |

 यहीं  हमारा  अनुभव  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विपुल  संभावनाएं
 किन्तु  मैं  अभी  यह  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  इस  योजनाबधि  में  कितने  एफक  स्थापित

 किये  जा  सकेंगे  और  कहाँ  स्थापित  किये  जा  इसलिये  मेरे  लिए  अभी  आगे  और  कुछ  कहना
 सम्भव  नहीं  मैं  तो  यही  कह  सकता  हूं  कि  उर्वक  उत्पादन  सम्बन्धी  हमारा  कार्यक्रम  चलता

 रहेगा  क्योंकि  उनका  माँग  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  और  हमें  इस  मांग  को  पूरा  करना  है  और  जहां
 कहीं  भी  गैस  उपलब्ध  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  इन  सभी  तथ्यों  का  आर्थिक  निरूपण  करने

 के  बाद  एककों  को  केवल  कहीं  लगाया  जाएगा  ।

 जैसा कि  मैंने  आरम्भ  में  कहा  है  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  अत्यन्त  बिन्तित  हैं  कि  देश

 उर्वरकों  में  आत्म-निर्भर  नहीं  हुआ  मैं  सभा  को  विश्वास  में  लेकर  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  जहां  तक  नाहटोजन  का  सम्बन्ध  हम  कुछ  समय  में  आत्म-निर्भर  हो  जाएंगे  जहां  _ तक

 पोटास  और  फासफंटिक  उवरकों  का  सम्बन्ध  हम  इनमें  आत्म-निर्भर  होने  का  स्वपन  भी  नहीं  से

 श्री  बसुदेश  आज्षाय्य  :  क्‍यों  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  कया  हम  इनमें  कभी  भी  आत्म-निर्भर  नहीं  हो  सकते  ?

 क्री  बोरेमा  पाटिल  :  हम  जो  भी  फासफेटिक  उर्बरक  अथवा  देश  में  निर्मित  कर

 रहे  हैं  उसके  लिए  कच्चा  माल  बाहर  से  आयात  करना  पड़ता  हमें  कच्चे  माल  के  आयात  पर

 निर्भर  रहना  पड़ता  रॉक  फासफेंट  तो  आयात  करना  ही  पड़ेगा  ।  कुछ  एककों  में  रॉक  फासफेट

 आयात  किया  जांता  है  और  तब  उसे  फासफोरिक  एसिड़  में  परिवर्तित  किया  जाता  है  ओर  उसके  पश्चात्‌

 ही  फासफोटिक  उर्वरक  अथवा  का  उत्पादन  होता  सल्फर  का  भी  बाहर  से  आयात

 करना  पड़ता  हमारे  यहां  सल्‍्फर  नहीं  हमारे  यहां  रॉक  फासफेट  नहीं  Be

 क्री  बलुदेव  आधार्य  :  पुरूलिया  में  काफी  रॉक  फासफंट  उपलब्ध

 क्री  धीरेम्द्र  पाटिल  :  देश  में  जो  भी  रॉक  फासफंट  उपलब्ध  फासफेटिक  उवंरक  उम्पादन

 के  लिए  ठीक  नहीं  है

 भरी  धसुदेश  आचार्य  :  यह  पश्चिम  बंगाल  के  जिला  पुरुलिया  में  उपलब्ध  है  ।

 सभापति  महोदय  :  वे  उसका  उपयोग  आप  यह  क्‍यों  नहीं  कहते  कि  आप  उसकी

 जांच  करेंग े?
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 झरो  बोरेंस्र  पाटिल  :  मैं  जो  कह  रहा  वह  किसी  कल्पना  पर  आधारित  नहीं
 है  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  अपने  अधिकारियों  से  विच्वार-विमर्श  किया  हमने  अपने  सलाहकारों
 से  विचार-विमर्श  किया  उन्होंने  इस  बारे  में  जो  कुछ  कहा  है  मैंने  आपको  बता  दिया  है  ।
 फासफेटिक  उवंरक  के  बारे  में  यह  स्थिति  है  क्योंकि  हमारे  यहां  अच्छी  किसम  का  रोक  फासफेट
 उपलब्ध  नहीं  हमारे  यहां  सल्‍्फर  भी  नहीं  हम  फासफेटिक  उर्वरक  अथवा  रोक  फासफेट  का
 आयात  कर  यहां  उवंरकों  का  उत्पादन  कर  रहे  जहां  तक  पोटाश  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में

 यह  कहना  अतिश्योकति  नहीं  होगी  कि  हम  शत  प्रतिशत  पोटाश  का  आयात  कर  रहे  ह

 बिल्कुल  पोटाश  का  उत्पादन  नहीं  कर  जब  स्थिति  यह  है  तो  मैं  यह  कंसे  कह  सकता  हूं  कि
 हमारा  देश  उबंरक  में  आत्म-निर्भर  होने  जा  रहा  इसीलिए  मैंने  यह  कहा  है  कि  नाइट्रोजन
 उबंरक  के  सम्बन्ध  में  हम  कुछ  समय  में  आत्म-निर्भर  हो  सकते  हैं  शीघ्र  क्योंकि  इसमें  भरी  काफी
 निवेश  की  आवश्यकता  है  किन्तु  फासफेटिक  उर्वरक  के  सम्बन्ध  में  मैं  नहीं  कह  सकता  ।

 क्री  रेणुपद  दास  :  आपने  हल्दिया  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ?

 रो  थोरेन्ट्र  पाटिल  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  व्यक्तिगत

 मुद्दों  का  सम्बन्ध  मैं  पहले  सभी  मुद्दों  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  कर  उन्हें  बाद  में  लूंगा  ।

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  को  जैसा  बे  बोलने  दीजिए  ।  अनेक  सदरय  तो  पहले
 ही  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आच्ार्य  :  उन्होंने  हल्दिया  उर्वरक  कारखाने  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा
 यह  हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  के  अधीन  है  ।

 झ्रो  बोरेन्द्र  पाटिल  :  जहां  तक  सिंगल  सुपर-फासफेट  एककों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती

 कुछ  एकक  तो  बन  गए  हैं  और  कुछ  एकक  निर्माणाधीन  है  |  मैंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया

 है  कि  भारत  सरकार  की  नीति  सिगल-सुपर  फासफंट  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  की  है  ओर  हम
 इसी  नि८कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  और  इसलिए  ही  मैंने  यह  सोचा  कि  इस  अवसर  पर  बाननीय

 सदम्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  दे  हम  उन  खपत  बाले  क्षेत्रों  में  एस०  एस०  पी०

 एककों  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  जहां  पर  उत्पादन  बिल्कुल  नहीं  है  जथवी  पर्याप्त  उत्पादन

 नहीं  और  एस०  एस०  पी०  एककों  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  जो  मानक  अपनाए
 गए  हैं  वे  है  -

 ()  जिस  संयन्त्र  को  लाइसेंस  देना  ह ैउसका  मानक  आकार  होना  चाहिए  तथा  विस्तार  की
 स्थिति  को  छोड़ कर  उसकी  प्रतिदिन  200  मीटरीटन  की  क्षमता हो  तथा  सल्फूरिक
 एसिड  की  क्षमता  100  मीटरीटन  प्रतिदिन

 (ii)  आवेदकों  के  पास  कंप्टिव  खपत  के  लिए  प्रतिदिन  100  मीटरीटन  की  सल्फूरिक  एसिड

 te  ‘ee  न
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 कप कन  बल्‍>ञलमम  के  जे  वककजओन  75  ->-*+  ..  +  ee  +अे  अनमकमभ  ले  जलजनत  हा  ७

 उत्पादन  की  सुविधा  हो  ताकि  क्षेत्र  में  अन्य  उपभोग  ओं  की  आवश्यकताओं  की

 पूर्ति  के  लिए  20  प्रतिशत  क्षमता  शेष  रह  जाए  ।

 (iii)  काफी  पैमाने  पर  विस्तार  करने  वाले  आवेदकों  को  प्राथमिकता  दी

 (४)  एम०  आर»  टी०  पी०  के  अन्तर्गत  आने  बाली  कम्पनियों  की  अपेक्षा  मध्यम  दर्ज  के

 उद्यमियों  को  वरीयता  दी  जानी  और

 (५)  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  केवल  ऐसे  क्षेत्रों  में  जारी  किए  जाए  जहां
 एस०  एस०  पी०  की  पर्याप्त  मांग

 अंतिरिक्त  एककों  को  लाइसेस  देने  के  लिए  यह  मार्गदर्शी  सिद्धांत  तैयार  किए  गए  यद्यपि

 हमें  लगभग  70  से  80  प्रतिशत  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  फिर  भी  हम  यह  सोचते  हैं  कि  आवेदन  जैसे

 और  जब  प्राप्त  होते  तव  उन  पर  विचार  नहीं  किया  जाना  हम  सभी  पक्षों  पर  विचार

 करना  जाहते  हैं  और  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि जब  भी  कहीं  गुंजाइश

 अथवा  मांग  और  जहां  पर  उत्पादन  बिल्कुल  नहीं  हो  रहा  अथवा  पर्याप्त  उत्पादन  नहीं  हो
 हम  वहां  एस०  एस०  पी०  एककों  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हमें  कतिपय  आवेदन  प्राप्त  भी

 हो  गए  हैं  ।

 फासफेटिक  उवंरकों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  हम  संयुबत  उद्यमों  की  बात  पर

 भी  गौर  कर  रहे  हमने  सेनेगल  के  साथ  एक  संयुबत  उद्योग  लगाने  के  लिए  अन्तिम  निर्णय  ले

 लिया  है  ।  इसी  प्रकार  हमें  संयुक्त  उद्योग  लगाने  के  प्रस्ताव  अल्जीरिया  और

 टोगो  से  मिल  चके  और  अल्जीरिया  ने  संयुक्त  उच्योगों  के  लिए  रुचि

 दिखाई  है  ।  हम  इन  देशों  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  उच्चोग  लगाना  चाहते  हैं  क्योंकि  इन  देशों  में  र/क

 फोसफेट  तथा  गेस  अत्यधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  वे  हमारे  साथ  सहयोग  करना  चाहते  हैं  ।

 अतः  हम  संयुक्त  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  चाहते  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  चल  रही  है  और  जब

 भी  प्रस्ताव  प्राप्त  हम  उन्हें  अन्तिम  रूप  देंगे  ।

 उबंरकों  के  मूल्यों  के  बारे  में  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  उनके  मूल्य  एक  समान

 इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  होगी  कि  एक  जो  किसी  उवंरक  संयन्त्र  के  समीप  रहता
 को  एक  मूल्य  पर  उवंरक  मिलेगा  ओर  दूसरा  किसान  जो  उससे  बहुत  दूरी  पर  दूसरा  मूल्य  देना

 पड़ेगा  ।  किसान  चाहे  को  चीन  में  रहता  हो  या  सिक्किम  उसे  उ्ंरकों  के  लिए  एक  समान  मूल्य
 देता  पड़ेगा  क्योंकि  इस  अन्तर  को  सरकार  राजसहायता  को  मदद  से  पूरा  करती ीउ

 माननीय  सदस्य  यह  भी  जानने  को  उत्सुक  थे  कि  संयन्त्र  एवं  मशीनरी  के  स्वदेशीक रण  के  बा  रे
 में  नीति  क्‍या  जैसा  कि  मैंने  बताया  है  कि  हमारे  पास  इन  नए  एककों  की  प्रौद्योगिकी  है  और

 हमने  उसका  आयात  किग्रा  शत  यह  है  कि  प्रौद्योगिकी  हमें  अन्तरित  की  जानी  चाहिए  इसलिए
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 हमने  इन्जीनियरियग  फर्मों  की  ब्यवस्था  की  है  यह  फर्में  सम्बद्ध  फर्म  हैं  इनके  नाम  हैं  पी०  डी०  भाई०
 फैक्ट  ई०  आई०  एल०  कुछ  इन्जीनियरिंग  एकक  भी  उसके  साथ

 सम्बद्ध  हैं  और  वह  इस  प्रौद्योयिकी  को  अपना  लेंगे  ।  यद्यपि  हमने  प्रौद्योगिकी  का  बाहर  से  आयात
 किया  है  किन्तु  जहां  तक  संयगन्त्र  एवं  मशीनरी  के  निर्माण  का  सम्बन्ध  मैं  समा  को  सूचित  करना

 लाहता  हूं  कि  एकक  के  लिए  आवश्यक  मशीनरी  का  75  प्रतिशत  भाग  देश  में  ही  निभित  हो  रहा  है  ।

 हमने  एक  ही  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  फेलला  किया  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  यदि  एक  प्रौद्योगिकी

 होगी  तो  स्थानीय  निर्माताओं  के  लिए  संयंत्र-निर्माण  में  धुविधा  होगी  ।  यदि  भिन्‍न-भिन्‍न

 कियां  होंगी  तो  उन्हें  उसके  लिए  भिन्‍न-भिम्न  भिन्न-भिन्न  डिजायन  और  सब  कुछ  भिन्‍न

 भिन्‍न  रखना  होगा  ।  इस  प्रकार  हमने  डिजायन  उन्होंने  संयंत्र  और  मशीनरी  का  निर्माण
 किया  और  सप्लाई  कर  दिया  ।  थाल  परियोजना  का  जह़ां  तक  सम्बन्ध  मैं  यह  कहूंगा  कि  यद्यपि

 इस  पर  800  करोड़  रुपये  से  अधिक  खं  परन्तु  विदेशी  मुद्रा  29  प्रतिशत  से  अधिक  खर्च

 नहीं  होगी  ।  शेष  राशि  हमारे  भपने  देश  में  खर्च  हो  रही  हम  देशीकरण  के  पक्ष  में  हम
 देशीकरण  के  बारे  में  कटिबद्ध  हैं  ।

 4  00  मभजप०

 एक  सदस्य  हल्दिया  संयंत्र  के  बारे  में  जानते  चाहते  थे  |  मैं  एक  वार  फिर  यही  कहूंगा  कि

 हल्दिया  संयंत्र  का  इतिहास  उतार-चढ़ाव  पूर्ण  रहा  यह  पहला  संयंत्र  है  जिसमें  हमने  देशी

 प्रोद्योगिकी  के  इस्तेमाल  का  प्रयास  किया  ।

 श्री  के०  पी०  उम्मोकृष्णन  :  क्‍या  वह  जिम्मेदार  हैं  या  अन्य  कोई  कारण  है  ।

 पानीपत  के  बारे  में  क्या  नामरूप  की  स्थिति  क्‍या  हमारे  वैज्ञानिकों  और  इजीनियरों  को

 दोष  मत  दीजिए  ।  हु

 श्री  बोरेग्व  पाटिल  :  एक  ऐसे  सदस्य  के  साथ  तक  करना  बहुत  कठिन  है  जो  मेरी  पूरी  बात

 सुनते  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।  मैं  अभी  एक  वाक्य  भी  पूरा  नहीं  कर  पाया  हूं  ।  मैं  यह  नहीं  कहता

 कि  केवल  प्रौद्योगिकी  ही  जिम्मेदार  थी  ।  इस  इकाई  में  हमने  अपनी  देशी  प्रौद्योगिकी  के  इस्तेमाल

 का  प्रयास  जिसमें  हमने  उत्पादों  के विविधीकरण  का  प्रयास  जिसमें  हमने  भिन्न  देशों

 के  ऋणों  का  इस्तेमाल  किया  ।  हमने  लगभग  12  या  13  देशों  से  ऋण  प्राप्त  किया  केवल

 ऋण  के  लिए  या  उस  ऋण  को  इस्तेमाल  करने  के  लिए  हमने  उन  देशों  को  मशीनरी  सप्लाई  करन

 को  कहा  ।  परिणामस्वरूप  यद्यपि  1972  में  इस  पर  काम  आरम्भ  किया  गया  था  यान्त्रिक  दृष्टि  र

 1976  में  काम  पूरा  हो  गया  जब  संयंत्र  पूरा  हो  गया  और  परीक्षण  के  तौर  पर  चलाया  जाने

 वाला  था  तब  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  राज्य  विद्युत  विभाग  ने  कहा  कि  उनके  पांस  कोई  विद्युत
 नहीं  है  और  वे  विद्य,त  सप्लाई  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हम  भी  उन  पर  दबाव  नहीं  डाल  सके

 और  इसके  बाद  हमने  आरक्षित  विद्युत  लगाने  के  बारे  में  सोचा  जो  लगा  भी  दिया  गया  हम
 ¢

 थर  या  पांच  वर्षों  स ेइस  कोशिश  में  हैं
 कि  संयंत्र  में  उत्पादन  शुरू  परन्तु  सयन्त्र  के  आरम्भ
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 होने  से  पहले  खराबी  होनी  आरम्भ  हो  गई  है  ।  इस  प्रकार  आप  प्रौद्योगिकी  की  गुणवत्ता  और

 मशीनरी की  गुणवत्ता  देख  सकते हैं  ।

 श्री  रेजपद
 कौन  जिम्मेदार

 सभापति  महोदय  :  आप  इसका  उत्तर  मत  ।  आप  अपने  ढंग  से  उत्तर  देता

 कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 थ्रो  रेणपद  दास  :  जिम्मेदार  कौन  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।

 श्री  बीरेनत्र  पाटिल  :  खराबियां  शुरू  हो  गई  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  लगभग  300  करोड़
 रुपये  खर्च  मरने  के  बाद  सयन्त्र  एक  दिन  भी  नहीं  चला  ।  हम  नहीं  जानते  यह  कब  आरम्भ  होगा
 अब  हमारे  अधिकारी  कहते  हैं  कि  यह्‌  पहली  अक्तूबर  1985  से  आरम्भ  हमें  तब  तक
 प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  क्‍या  होता  है  ।  स्थिति  यह  इसीलिए
 मैंने  कहा  था  कि  हल्दिया  परियोजना  का  इतिहास  उतार-चढ़ाव  पूर्ण  रहा  मैं  इस  अवसर  पर
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  या  अन्य  किसी  सरकार  को  दोष  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उवंरकों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कतिपय  बातें  उठाई  एक
 माननीय  सदस्य  ने  मिलावट  की  बात  कही  एक  माननीय  सदस्य  ने  बाजार  में  नकली  उर्वरक

 आने  की  बात  कही  थी  ।  यद्यपि  साझा  उत्तरदायित्व  है  फिर  भी  मैं  विनम्रता  पूर्वक  यह  कहूंगा  कि

 जहां  तक  उवं  रकों  में  मिलावट  का  सम्बन्ध  है  जहां  तक  उवंरकों  के  सप्लाई  और  गुणवता
 का  सम्बन्ध  मेरे  मंत्रालय  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नढ़ीं  कृषि  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  मेरे

 विचार  में  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  पर  सभा  में  चर्चा  होने  वाली  उस  समय  माननीय  सदस्यों

 को  पूरा  अवसर  मिलेगा  ।  तब  वे  इस  मुह  को  उठा  सकते  हैं  और  मेरे  सहयोगी  कृषि  मंत्री  सरदार

 बूटा  सिंह  से  उत्तर  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 इसके  महोदय  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  यह  धारणा  थी  कि  हम  उर्वरकों  का  काफी

 मात्रा  में  आयात  कर  रहे  हैं  ।  हम  हजारों  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  उवंरकों  के  आयात  पर

 खर्च  कर  रहे  मैं  भापको  आयात  की  मात्रा  और  उस  पर  खर्च  की  जा  रही  राशि  के  आंबड़

 1980-81  में  925.22  करोड़  रुपये  का  आयात  किया  1981-82  में  716.62  करोड़

 रुपये  का  आयात  किया  1982-83  में  27  3.53  करोड़  रुपये  का  आयात  किया  1983-84  3-84

 में  365.05  करोड़  रुपये  का  आयात  किया  गया  और  1984-85  में  818.8  करोड़  रुसये  का

 आयात  किया  जैसा  कि  मैंते  कहा  कि  जैसे-जैसे  हमारे  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  वैसे  ही  हमारे

 आयात  में  कमी  होगी  ।

 अब  मैं  औषधियों  को  लेता
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 अनमन्‍न्‍कननमनाननना  न  ee  बन  जलन  ee  जज  जतन-+ पहले

 श्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  ओषधियों  के  बारे  में  बोलने  से  पहले  कृपया  गैस  पाइप  लाइन
 की  स्थिति  स्पष्ट  कीजिए  ।

 श्रो  वीरेन्द्र  पाटिल  :  जहां  तक  गैस  पाइप  लाइन  का  सम्बन्ध  मेरे  मंत्रालय  का  इससे
 संबंध  नहीं  यह  मेरे  मंत्रालय  का  विषय  नहीं  यह  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का  विषय  आप

 पेट्रोलियम  मंत्रायय  के  प्रभारी  मंत्री  से  यह  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  मंत्री  महोदय  के  भाषण  में  बाधा  डाल  रहे  हैं  ।

 झो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  बाधा  जयपाल  रेड्डी  नहीं  समप्रोगेती  डाल  रही  है  ।

 4.05  म०प०
 हि

 [  श्रीमतोी  बसब  राजेहथरों  पोठासीन  हुई  ]

 श्री  बोरेखा  हाश्लि  :  जहां  तक  ओषधि  उद्योग  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहूंगा  कि

 यह  एक  ऐसा  उद्योग  है  जहां  सन्‍्तोषजनक  विकास  हो  रहा  है  ।  और  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि
 देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  जहां  तक  औषधियों  का  सम्बन्ध  है  सरकार  की
 नीति  रोगियों  को  उचित  मूल्य  पर  पर्याप्त  दवाइयां  उपलब्ध  कराने  की  है  और  इसके  साथ-साथ

 उत्पादकों  को  उचित  लाभ  दिलाने  की  है  ।  हमारी  नीति  यह  माननीय  सदस्यों  की

 यह  धारणा  है  कि  औषधियों  की  कीमतें  बढ़  रही  हैं  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  भारी  मुनाफा  कमा
 रही  ऐसी  बात  नहीं  है  क्योंकि  यदि  आप  1970-71  को  आधार  वर्ष  बनाकर  अन्य  वस्तुओं
 की  मूल्य  सूची  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  1980-81  में  अन्य  बस्तुओं  की  कीमतों  में  257.3  प्रतिशत

 तक  वृद्धि  हुई  जबकि  आषधियों  अरैर  दवाइयों  की  कीमतों  में  137.8%£  तक  वृद्धि  1984-85 5
 में  अन्य  वस्तुओं  का  थोक  मूल्य  सूचकांक  341.7  था  जबकि  ओषधियों  की  कीमत  के  विषय  में

 यह  केवल  191.7  यदि  आप  अन्य  वस्तुओं  के  साथ  दबाइयों  की  कीमतों  की  तुलना  करें
 तो  ee

 धोमतो  गोता  मुखर्जो  ये  सब  मदभरे  आंकड़े  हैं  ।

 भी  बोरेना  पाटिल  :  मैं  प्रामाणिक  आंकड़े  उद्धृत  कर  रहा  मैं  प्रामाणिक  सूचना  पर
 आध'रित  आंकड़े  उदधृत  कर  रहा  हूं  ।  औषधि  निर्माण  कम्पनी  द्वारा  चाहे  वह  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी

 हो  या  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के  अन्तगंत  की  कम्पनी  हो  या  इस  अधिनियम  से  बाहर  की

 कम्पनी  भारी  लाभ  कमाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  क्योंकि  75  प्रतिशत  दवाइयां  मूल्य  नियन्त्रण  के

 अन्तगंत  आती  मूल्य  नियन्त्रित  मैं  प्रक्रिया  भी  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ॥  वे  अपनी

 नुसार  मूल्य  नहीं  बढ़ा  सकते  ।  इसकी  बिल्कुल  अनुमति  नहीं  1979  में  औषधि  मूल्य  नियन्त्रण

 भादेश  लागू  हुआ  ।
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 श्री  के०  पो०  डम्मीकष्णन  :  क्या  आप  उनके  मूल्यकरण  को  स्वे'कार  करते  हैं  ?

 भ्रो  बोरेन्त्र  पाटिल  :  उनके  मूल्यक रण  को  स्वीकार  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  वे  कुछ  भी
 उत्पादित  कर  सकते  हैं  परन्तु  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  के  नाम  से  एक  संगठन  है  जिसमें
 विशेषज्ञ  वह  संगठन  प्रत्येक  मूल्य  की  जांच  करता  है  ।  मूल्य  निर्धारित  अथबा  संशोधित  करते
 समय  उन्हें  औ०  ला०  यू०  ब्यूरो  के  पास  जाना  पड़ता  यह  ब्यूरों  अध्ययन  के  बाद  मंत्रालय  को
 सिधारिशें  देता  है  ।  इस  ब्यूरो  की  शिफारिशों  पर  मंत्रालय  में  अध्ययन  किया  जाता  है  और  बाद  में
 मंत्रालय  में  निर्णय  लिया  जाता  किसी  भी  दवा  निर्माता  कम्पनी  द्वारा  भारत  सरकार  की

 मति  के  बिना  स्वयं  मूल्य  बढ़ाने  या  मूल्य  निर्धारित  करने  का  प्रश्त  ही  नहीं  इसलिए  75
 प्रतिशत  दवाइयों  के  विशेषरूप  से  जीवन  रक्षक  दवाइयों  के और  आवश्यक  दबाइयों  के  मूल्य
 न्त्रित  है ओर  कोई  भी  मूल्य  नहीं  बढ़ा  सकता  सूत्र  में  ही  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि
 वे  8  से  13  प्रतिशत  तक  लाभ  ले  सकते

 मैं  दवाइयों  के आयात  और  निर्यात  का  जिक्र  कर  रहा  था  इससे  हमें  स्पष्ट  होगा  कि  उद्योग
 किस  प्रकार  विकास  कर  रहा  है  ।  हम  दवाइयों  का  आयात  भी  कर  रहे  हैं  और  निर्यात  भी  ।  हम

 ओषधियों  का  आयात  करते  हैं  और  लेशनोंਂ  का  निर्यात  करते  जहां
 तक  औषधियों  के  आयात  का  सम्बन्ध  है  1980-81  में  हमने  112.81  करोड़  रुपये  की
 ओषधियों  का  भायात  किया  और  1983-84  में  163.34  करोड़  रुपये  की  औषधियों  का  आयात

 किया  |  जहां  तक  फाम्‌  लेशनों  का  सम्बन्ध  है  हमने  1980-81  में  85.50  करोड़  रुपये  की

 धियों  का  और  1983-84  में  150  89  करोड़  रुपये  की  औषधियों  का  निर्याय  किया  वास्तव  में
 आयात  और  निर्यात  में  *-7  प्रतिशत  का  अन्तर  इसका  कारण  यह  है  कि  हमारे  पास  अच्छा
 निर्यात  बाजार  है  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेइडडो  :  आप  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  फार्म  लेशनों  का  निर्यात
 कर  रहें

 श्री  थोररद्र  पाटिल  :  पुपंज  ओषधियों  का  जहां  तक  संबंध  है  देश  में  लगभग  350
 औषधियां  है  और  उनमें  220  या  225  की  मेरे  पास  सूची  हम  इनका  देश  में  हो  उत्पादन

 कर  रहे  हैं  ।  केवल  कुछ  दवाइयां  ही  ऐसी  हैं  जो  कम्पनियों  द्वारा  बनाई  जा  रही  हैं  या  जिनका

 आयात  किया  जा  रहा  हम  इन  बल्क  औषधियों  का  निर्माण  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  जिनमें

 उच्च  प्रौधोगिकी  की  आवश्यकता  है  और  इये  जीवन  रक्षक  हैं  और  आवश्यक  हैं  ।

 शओोमती  गीता  सुख्तर्ओ  :  मैंने  मूल्य  करण  के  बारे  में  कई  मुहँ  उठाए  आपने  उनमें  से

 बहुत  से  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 भरी  बौरेन्द्र  पाटिल  :  माननीय  सदस्या  श्रीमती  ग्रीता  मुखर्जी  कम्पनियों  की  बहुत

 आलोचना कर  रही  कम्पनियों  के
 बारे

 में  हमारी  नीति  यह  है
 कि  केवल

 उन  क्षेत्रों में
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 अनुमति  देने  की  है  जिनमें  उच्च  प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  है  और  ओऔषधियां  बुनियादी
 स्तर  पर  बनाई  जाती  परन्तु  कुछ  ऐसी  इकाइयां  भी  हैं  जो  हमारे  आदेश  आने  से  पहले
 कर  रहे  में  उन्हें  जानेके  लिए  नहीं  कह  मेरे  पास  कोई  अधिकार  नहीं

 कम्पनियों  के  संबंध्र  में  हमारी  नीति  यह  है  कि  हम  से  उन्हें  एक  तरफ  प्रोत्साहित  कर

 रह ेहैं
 और  दूसरी  और  उन  पर  नजर  रख  रहे  जहां  तक  कम्पनियों  का  संबंध  है

 हमारा  दृष्टि  कोण  यह  है  कि  केवल  के  लिए  राष्ट्रीय  महत्व  के  प्रमुख  उद्योगों  को

 अनुमति  दी  जाए  ।

 दूसरी  शर्ते  है  यह  कि  प्रारम्भिक  स्तर  पर  ही  इसके  लिए  उच्च-प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता

 होनी  उन्हें  से  के  दौरान  कम्पनियों  को  45  क्रौद्योगिक  स्वोकृतियां  प्राप्त  हुईं
 जबकि  भारतीत  संगठित  क्षंत्र  की  कम्पनियों  को  732  स्वीकृतियां  प्राप्त  हुई  ।  भारत  में  नई  औषधियों
 को  शरु  करने  के  संबंध  में  एक  बड़ी  प्रणाली  अमरीका  जैसे  विकसित  देश  में  जब  नई  औषधि

 स्त्रीकृत  हो  जाती  है तब  भी  भारत  नई  औषधि  से  सुरक्षा  ओर  उसका  प्रभाव  जानने  के  लिये  स्वतन्त्र

 रूप  से  बिलीनीकल  परीक्षण  और  जांच  का  आग्रह  करता  फेरा  कम्पनियों  को  अपने  फामू  लेशन्स

 की  तथा  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाली  दवाइयां  बनाने  की  अनुमति  है  यह  अनुमति  नहीं  है  कि
 ओषधियां  किसी  और  से  लेकर  फामू  लेशन्स  बनाए  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  भारतीय  कम्पनियों

 और  सरकारी  क्षंत्र  के  30  से  40  प्रतिशत  की  तुलना  में  फेरा  कम्पनियों  को

 फाम'लेशन्स  के  संबंध  में  50  प्रतिशत  की  अनुमति  कम्पनियाਂ  नए  लाइसेंस  की  पात्र

 नहीं  है  ।  इस  प्रकार  फेरा  कम्पनियों  पर  ये  प्रतिबन्ध  हैं  ओर  में  माननीय  सदस्यों  को  यह  अवश्य  बताना

 चाहूंगा  कि  देश  में  थोड़ी  सी  कम्पनियां  रह  गई  हैं  ।

 श्रीमती  गौता  सुखर्जो  :  उनकी  इकिवटी

 श्री  थोरेन्द्र  पाटिल  :  अधिकांश  फेरा  कम्पनियों  ने  हमारे  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  के  अनुसार  हमारे
 निदेशों  के  अनुसार  अपनी  पू  जी  कम  कर  ली  वे  अब  कम्पनियां  नहीं  वे  भारतीय

 कम्पनियां  कुछ  ही  फेरा  कम्पनियां  शेष  हैं  ओर  उन  कुछ  शेष  कम्पनियों  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगाए

 गए

 श्री  एस०  जयपाल  रड्डो  :  क्या  यह  सच  हैं  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  मुख्य  रूप  से  फामू  लेशन्स
 के  उत्पादन  में  लगी  हैं  जिसके  लिए  उच्च  प्रोद्योगिकी  की  आवश्यकता  नहीं  है  ?

 भरी  बीरेन्द्र  पाटिल  :  मैं  स्थिति  पहले  स्पष्ट  कर  चुका  मैं  पहले  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि

 हम  फेरा  कम्पनियों  को  कैसे  और  किस  प्रकार  तथा  किन  क्षेत्रों  में  प्रोप्साहित  करना  चाहते  हैं  ।

 अब  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  द्वारा  यह  बात  कही  गई  है  कि  सरकार  औषधि  नीति  की  पुनरीक्षा
 कर  रही  है  और  उनके  अनुसार  इसका  पुनरीक्षण  केवल  बहुराष्ट्रीय  अथवा  बड़ी  दवा  कम्पनियों

 सहायता  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ऐसी  बात  नहीं  यह  सच  है  कि  औषधिनीति  की
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 पुनरीक्षा  की  जा  रही  मेरे  से  पहले  जो  मन्त्री  जी  थ  मरे  ब्रिचार  में  श्री  साठे  थे  उन्होंने  श्स
 नीति  की  जांच  हेतु  विकास  परिषद्‌  का  गठन  किया  था  और  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  नीति  यह  है
 कि  पर्याप्त  मात्रा  अच्छी  किस्म  की  तथा  उचित  मूल्य  पर  दवाइयां  उपलब्ध  कराई  जाए  और
 निर्माताओं  को  उचित  लाभ  मिले  ।  इस  प्रकार  विकाम  परिषद  में  तीन  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किए
 गए  थे  स्वीकृति  हेतु  कायेंकारी  मूल्य  नीति  ओर  प्रक्रिया  संबंधी  कार्यकारी  दल
 तथा  ओद्योगिक  विकास  संबंधी  कार्यकारी  दल  ।  इन  कार्यकारी  दलों  ने  अपने  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिए
 हैं  और  इनके  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  स्टीयरिंग  समिति  नियुक्त  की  गई
 स्टीयरिंग  समिति  ने  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  और  प्रतिवेदन  मुख्य  बिकास  परिषद्‌  अर्थात्‌
 राष्ट्रीय  औषधि  और  फार्म  यूटिकल  विकास  परिषद  को  प्रस्तुत  किया  गया  और  उस  परिषद  ने

 प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सिफारिशों  का  संबंध  है  समिति

 एक  मत  नहीं  है  ।  एक  या  दो  मुद्दों  पर  सहमति  है  ।

 सभा  को  पुनः  विश्वास  में  लेते  हुए  मैं  पुन  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  औषधि
 उद्योग  का  संबंध  है  कई  गुट  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  ये  गुट  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  कायं  कर  रहे  हैं  ।  अब

 यही  कठिनाई  रिपोर्ट  के  बारे  में  भी  एकमत  नहीं  मूल्य  नियंत्रण  की  जाने  वाली  दवाईयों
 की  संख्या  या  उनके  मल्य  बढ़ाने  ओर  अन्य  बातों  के  बारे  में  सर्व  सम्मति  हो  सकती  यह  एक
 भिन्‍न  मामला

 परन्तु  इस  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  के बाद  तथा  औषधि  विकास  परिषद  द्वारा  उम्र  पर  विचार

 किए  जाने  के  पश्चात  मेरे  पूव॑वर्ती  मंत्री  ने  परामश्शदात्री  समिति  को  वचन  दिया  था  कि  रिपोर्ट  को

 रसायन  तथा  उवंरक  मंत्रालय  की  परामशंदात्री  समिति  के  समक्ष  रखा  जाएगा  तथा  उक्त  समिति

 के  सदस्यों  की  राय  जानकर  ही  सरकार  अन्तिम  निर्णय  लेगी  ।  इस  समय  इसकी  स्थिति  यह  है  ।

 हमने  अभी  परामशंदात्री  समिति  के  समक्ष  यह  रिपोर्ट  नहीं  रखी  अब  परामशंदात्री  समिति  गठित

 हो  गई  मैं  शीघ्र  ही  इस  रिपोर्ट  को  परामर्शदात्री  समिति  के  समक्ष  रखू  गा  जिससे  सदस्यों  को

 इस  पर  चर्चा  करने  का  पर्याप्त  अवसर  मिलेगा  ।  अभी  तक  सरकार  ने  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 है  ।  मैं  श्रीमती  गीता  मुखर्जो  द्वारा  मूल्य  तथा  अन्य  बातों  पर  कुछ  भी  कहने  को  स्थिति
 में  नही  है  ।  अभी  यह  विचाराधीन  तथा  मुझे  उम्मीद  है  कि  मैं  इसे  अस्तिम  रूप  देब.र  इस  पर

 निर्णय  यथाशी घ्र  ले  पाऊगा  ।  यदि  सभी  निर्माता  स्व-सम्मति  से  निर्णय  करके  हमारे  पास  आये  तो

 मुझे  बहुत  प्रसन्‍नता  होगी  ।  )

 श्रीमती  गीता  मत्नर्जो
 :  क्‍या  क  भी  ऐसा  होगा  ?  वे  बहुत  ऊ  ये  मूल्य  मांगते  हैं  ।

 झी  बोरेस्द्र  पाटिल  :  वे  कुछ  भी  मांग  सकते  हम  उन्हें  मुंह  मांगा  नहीं  दे
 सकते  ।  इसका

 निर्णय  करने  के  लिए  हमारा  अपना  तंत्र  सरकार  का  ध्यान  दवाईयों  के  उपभोक्ताओं  पर
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 घिक  यह  बात  नहीं  है  यदि  निर्माता  मिलकर  अपने  प्रस्ताव  लाते  हैं  तो  हम  उन्हें मान

 परन्तु  मेरा  कहना  है  कि  भिन्‍न-भिन्‍न  मतों  के  कारण  यदि  वे  मिल कर  आयें  तो  अच्छा  रहेगा  तथा
 उससे  सरकार  को  निर्णय  लेने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  जहां  पर  उनकी  लॉबी  भी  है  ।

 श्रोमतो  गोता  मुखर्जो  :  ओऔषध  उपभोक्ताओं  की  अपनी  बड़ी  लॉबी  होनी  चाहिए  ।

 थ्री  बोरे-द्र  पटिल  :  एक  जिस  पर  बहुत  से  सदस्यों  ने  अपने  मत  व्यक्त  किये  वह
 आई०  डी०  पी०  एल०  तथा  अन्य  औषधि  निर्माता  संगठनों  के  असंतोषजनक  कार्यों के  बारे  में  है  ।  मैं
 मानता  हूं  कि  आई०  डी०  पी०  एच०  ए०  एल०  तथा  3-4  अन्य  पंश्चिम  बंगाल  की  औषधि

 कम्पनियां  हैं  |  स्मिथ  स्टेनी  स्ट्रीट  जिसे  हाल  में  कुछ  लाभ  हुआ  है  या  बचत  हुई  है  को  छोड़
 कर  सभी  कम्पनियों  ने  घाटा  दिखाया  इस  तथ्य  से  मैं  इनकार  नहीं  करता  ।  मेरा  यह  कहना  है
 कि  मैं  इन  एककों  विशेषकर  आई०  डी०  पी०  एल०  का  समर्थन  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  आई०डी०

 पी०  एल०  को  भारी  हानि  हुई

 कुछ  सदस्यों  ने आई०  डो०  पी०  एल०  के  बारे  में  मत  व्यक्त  किये  मेरे  विचार  में  और

 उस  सदस्य  श्री  जयपाल  सिंह  रेड्डी  ने  कि  यह  कंसी  बात  है  कि  यद्यपि  आई०  डी०  पी०  एल०

 को  भारी  हःनि  हुई  है  ।  फिर  भी  इसने  इन्डन्टिंग  ऐजेन्ट  नियुक्त  किये  मैं  सभा  को  केवल  यही
 बता  सकता  हु  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  मैं  किसी  का  समर्थन  नहीं  कर  रहा  मैं  यह  बात

 अत्यन्त  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि सरकार  इन  संगठनों  के  हानि  पर  चलने  से  ख्श  नहीं  है  ।

 अतः  मैं  इस  समस्या  पर  स्वयं  ध्यान  दू  गा  ।  इस  सूत्र  की  समाप्ति  के  बाद  मैं  शीघ्र  ही आई०  डी०

 पी०  एल०  तथा  एच०  ए०  एल०  का  निरीक्षण  करू गा  |  तथा  इस  बात  पर  ध्यान  दू  कि  इनके
 घाटा  क्यों  हो  रहा  यह  घाटा  कम  कैते  किया  जा  सकृता  है  और  किस  प्रकार  यहएकक  लाभ

 प्रें  चल  सकते  हैं  ?

 श्री  जयपाल  रेडडी  :  ये  इन्डेंटिग  ऐजेंट  क्‍यों  नियुक्त  किए  गये  हैं  ।

 क्रो  बोरेन्द्र  पाटिल  .  जहां  तक  इन्डेटिंग  ऐजेंटों  का  प्रश्न  है  निस्सन्देह  में  इसकी  जांच

 करू गा  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हु  कि  इनमें  से  अ(धकांश  औषधियां  संस्थाओं  को  सप्लाई
 की  जाती  रही  हैं  ।  जहां  तक  इन  संगठनों  का  प्रश्न  इनकी  बिक्री  न्यूनतम  आई०  डी०  पी०

 एल०»  की  व्यावसायिक  बिक्री  कुल  बिक्री  का  नहीं  इन  संस्थाओं  का  पूरा  माल  उन
 संस्थाओं  अर्थात्‌  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  अस्पतालों  को  जाता  मैं  इस  प्रश्न  से  सहमत  हूं
 कि  जब्र  सप्लाई  सरकारी  संगठनों  को  की  जाती  है  तब  इन्डेंटिग  ऐजेंटों  की  क्या  आवश्यकता  मैं

 देखूंगा  कि  वह  एजेस्सी  प्रणाली  त  की  मैं  इस  बात  के  बारे  में  ब्यौरे  दूगा  कि  उन  एककों
 को  घाटा  क्यों  हो  रहा  है  ॥
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 श्री  गिरधारी  खाल  ध्यास  आई०  डी०  पी०  एल०  में  व्यवस्था  की  स्थिति  क्‍या

 श्री  धोरेन्त  पाटिल  :  में  इसका  भी  जबाव  क्या  दू  मैं  श्री  जयपाल  रेड्डी  को  बताना

 चाहता  था  कि  उसे  हण्डेटिंग  एजेन्ट  नियुक्त  करने  को  आवश्यकता  क्यों  पड़ी  ।  माननीय  सदस्य  को

 यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  यद्यपि  आई०  डी०  पी०  एल०  हमारा  सरकारी  क्षेत्र  का  एकक  है
 और  भारत  सरकार  ने  तथा  कार्यभार  संभालने  के  बाद  स्वयं  मैंने  मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र  लिखे

 कई  राज्य  सरकारें  अभी  भी  अपने  एकक  रखना  चाहती  अभी  भी  वे  अपने  छोटे  एकक  रखता
 पसंद  करती  हैं  ताकि  वे  आई०  डी०  पी०  एल०  की  तुलना  में  इससे  अपनी  औषधियां  लेना  भधिक

 पसंद  करते  जब  वे  दवाइयां  लेने  भी  हैं  वे  मूल्य  नहीं  अदा  करते  ।  मैं  इसके  आंकड़े  दू  गा  ।

 हालात  इस  तरह  के  हैं  ।  अतः  इस  बात  का  आपको  पता  लगाना  है  कि  क्‍यों  वे  अपने  एकक  पसंद

 करते  हैं  ।  इस  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मैंने  भूतपूर्व  मंत्री  के  निजी  सचिव  द्वारा  आई०  डी०  पी०  एल०
 को  मध्य-प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  एजेंट  नियुक्त  करने  के  बारे  में  पत्र  का  उल्लेख

 किया

 श्री  वीरन्द्र  पाटिल  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  मैं  हस  मामले  की  जांच  कर  रहा  हूं  ।

 यदि  मैरी  संतुष्टि  हो  जाती  है  तो  मैं  देखू गा  कि  यह  प्रथा  समाप्त  हो  जाये  ।  इसके  लिए  मैं  ओर  क्‍या

 कर  सकता  हूं  ।  मेरा  इस  बारे  में  स्पष्ट  विचार  अब  उन्होंने  उसकी  ओर  मेरा  ध्यान  दिलाया

 यदि  इस  पद्धति  को  जारी  रखने  का  कोई  वेधकरण  नहीं  है  तो  मैं  देखू  गा  कि  इस  पद्धति  को

 यथा-शीघ्र  समाप्त  कर  दिया  इसलिए  मैं  इसको  जांच  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  बहुत  से  सदस्यों

 द्वारा  लगाये  गये  विभिन्‍न  आरोपों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  क्योंकि  तुरन्त  कुछ  कहना

 कठिन  मैं  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  लगाये  गये  इन  आरापों  पर  मैं

 पूरा  ध्यान  दू  गा  ।  इसी  कारण  मैंने  कहा  कि  मैं  इन  सरकारी  उपक्रमों  का  समर्थन  नहीं  करता

 कहीं  न  कहीं  कोई  घडयन्त्र  हो  सकते  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  घटना  की  सूचना  मुझे

 देंगे  तो  निश्चय  ही
 मैं  उस  पर  कार्यवाही  हम  इस  मामले  की  जांच  करायेंगे  तथा  इनके हर

 लिए  जो  कोई  भी  उत्तरदायी  होगा  उनके  लिए  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  उगे  द०६  दिया

 जाये

 मैं  कह  रहा  था  कि  इन  स  रकारी  उपक्रमों  में  हानि  क्‍यों  हो  रही  यह  इसीलिए  है  कि

 आई०डी०पी०एलं०,एच०ए०एल०  तथा  अन्य  एककों  में  केवल  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  उत्पादन

 हो  रहा  है  जो  कि  वर्ग  एक  तथा  दो  में  आती  हैं  और  ये  अनिवार्य  ओषधियां  इन  जीवन  रक्षक

 औषधियों  की  मूल्य  वृद्धि  40%  तथा  55%  यह  वृद्धि  लाभ  नहीं  इसमें

 प्रचार  इत्यादि  सभी  कुछ  सम्मिलित  हैं  तथा  वे  लगभग  8  से  30  प्रतिशत  तक  भी

 करते  परन्तु  वर्ग  |  तथा  वर्ग  की  औषधियों  के  मामले  में  मूल्य  वृद्धि  सीमित  है  तथा  ये  औषधि
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 न्नक  ल+  टर  y=  ०.  tee  ०  mene  moe  -*  न  चथ  3.  अन्‍य

 उद्योग  उन  आवश्यक  औषधियों  का  उत्पाइन  कर  रहें  हैं  जिनका  उत्पादन  निजी  उद्योग  नहीं  करना
 अत्र  निजी  पाथ्यां  आगे  आई  बहुराष्ट्रिक  फर्में  भी  आगे  आई  अनेक  छोटे

 उद्योग  भी  इनका  निर्माण  करने  के  लिए  आगे  आए  हैं  ।  अब  स्थिति  भिन्‍न  आई०डी०पी०एल०  तथा
 ५च०ए०एल  की  पेंसिलोन  तथा  अन्य  ओऔषधियों  के  लिए  स्थापना  के  समय  स्थिति  यह  थी  कि  उस
 समय  निजी  क्षेत्र  इसमें  आगे  नहीं  आ  रहा  तथा  प्रौद्योगिकी  देश  में  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  जो  कुछ
 भी  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  थी  उसे  लिया  गया  जो  कि  पुरानी  पड़  तथा  हमें  दूसरी
 प्रौद्योगिकी  का  सहारा  लेना  पड़ा  ।  मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  औषधि  उद्योग  का

 प्रश्न  है  इसमें  परिवतंन  इतनी  जल्दी  हो  रहे  क्योंकि  जो  औषधि  आज  किसी  रोग  के  लिए  चल
 रही  है  उसी  रोग  के  लिए  छः  महीने  में  दूसरी  औषधि  चल  पड़ती  जब  औषधियां  बदल
 रट्टी  हैं  तो  उनको  मांग  भी  नहीं  रहती  ।  रोगी.या  उपभोक्ता  श्रेष्ठ  औषधियां  चाहता  वे

 आषधियों  को  इसलिए  क्‍यों  लेना  पसन्द  करें  कि  इनका  उत्पादन  सरकारी  उतपक्रमों  द्वारा  होता
 है  ।  इसी  कारण  हमें  संस्थागत  बिक्री  पर  निर्भर  रहना  पढ़ता  मैं  कह  रहा

 था  हि  राज्य  सरकारें  भुगतान  नहीं  कर  रही  इस  समय  जो  दो  आंकड़े  पास  हैं  मैं  उन्हें
 बता  सकता  आई०डी०पी०एल०  को  विभिन्‍न  संस्थानों  से  13.72  करोड़  रुपए  लेने

 राज्य  सरकारें  औषधियां  ले  लेती  वे  अदायगी  नहीं  करती  ।  हम  उन्हें  लिखते  वे
 परवाह  नहीं  करते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  13.72  करोड़  रुपए  पर  ब्याज  का

 हिसाब  लगायें  ।  वे  ब्याज  भी  नहीं  देतीं  ।  यदि  वे  तुरन्त  अदायगी  करेगी  तो  मुझे  प्रसन्‍नता  होगी  ।  मैं

 नहीं  चाहता  कि  वे  ब्याज  परन्तु  ब्याज  ही  2.45  करोड़  रुपए  बंठता  इतना  ही
 एच०ए०एल०  की  11.20  करोड़  रुपए  राशि  बकाया  उन्हें  भी  पंसा  नहीं  मिल  पा  रहा  |  वे

 क्या  कर  सकते  हैं  ।

 वे  राज्य  सरकारों  पर  मुकदमा  करें  या  कया  करें  ?  वे  मुझे  सूचित  कर  देते  है  तथा  मैं  राज्य

 मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र  लिखता  एक  ओर  तो  मैं  उनसे  इन  औषधियों  के  उपयोग

 और  खरीद  के  लिए  कहता  हूं  और  जब  वे  दवाइयां  खरीदते  हैं  तो  इनका  मूल्य  नहीं  चुकाते  ।  यदि

 हम  अदायगी  के  लिए  आग्रह  करते  हैं  तो  वे  कहते  हैं  कि  वे  औषधियां  नहीं  खरीदेंगे  ।  नकद
 अदायगी  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  कभी-कभी  वे  मुझसे  कहते  हैं  कि  वे  आई०डी०पी०एल०  तथा

 अन्य  एककों  की  ओऔषधियां  क्‍यों  दुर्भाग्य  से  राज्य  सरकारों  का  यह  रवेया  अब
 प्रौद्योगिकी  को  जेसा  कि  मैंने  बताया  कि  प्रौद्योगिकी  पुरानी  पड़  गयी  है  तथा  हमें  नई

 प्रौद्योगिगी  की  खोज  करनी  पड़ती  है  ।  जैसा  कि  मैंने  बताया  उनकी  बिक्री  का  प्रतिशत  अत्यन्त  कम
 है  ।  उतकी  क्षमता  का  उपयोग  कम  हम  आई०डी०पी०एल०  तथा  अन्य  एककों  की  पूरी  क्षमता
 का  उपयोग  नहीं  कर  मैं  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  हरिद्वार  में  100  प्रतिशत  बिजली  की
 कटौती  रही  है  जहां  पर  आई०डी०पी०एल०  का  हमारा  एक  एकक  शत-प्रतिशत  बिजली  की
 कटोती  से  हम  अपनी  क्षमता  का  उउयोग  कैसे  कर  सकते  हैं  ।  हमें  राज्य  बिजली  बोर्डों  पर  निर्भर

 रहना  पड़ता  मैंने  राज्य  सरकार  के  मुख्यमंत्री  को  लिखा  कि  कृपया  हमें  इससे  क्‍यों कि
 पास  अपने  संयन्त्र  नहीं

 24+
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 कल  अत  ललिता  आशफीीनओओ  +  अत  ततती  तीन बनती  उठानी

 एक  मासनोय  सदस्थ  :  सभी  सरकारी  उपक्मों  को  इस  कारण  कठिनाई  उठानी  पड़  रही

 भ्रो  ध्रिय  रंजन  दास  मुंशी  आप  अपने  विद्युत  संयन्त्र

 श्री  बोरेन्द  इसीलिए  हम  अपने  विद्युत  संयन्त्र  लगाने  की  बात  सोच  रहे  मैं
 सभा  को  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  उवंरक  संयंत्रों  क ेलिए  हमने  नीति  बनायी  है  कि  अपने  विद्युत
 संयन्त्र  उसी  प्रकार  आई०डो०पी०एल०  में  हम  निजी  विद्युत  संयन्त्र  लगाने  की  बात  सोच

 रहे  यदि  हम  निजी  संयन्त्र  लगाते  हैं  तो  उत्पादन  लागत  अधिक  इसका  आई०डी०पी ०
 एल०  की  उत्पादन  लागत  पर  भी  असर  पड़ेगा  ।  अन्यथा  हमें  हानि  उठानी  पड़ेगी  अथबा  औषधियों
 के  मूल्य  बढ़ाने  इस  क्चक्र  के कारण  एककों  को  हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।

 इसी  प्रकार  कच्चे  माल  के  बारे  में  भी  स्थिति  बैसी  ही  मुजफ्फरपुर  में  आई०डी०पी०
 एल०  का  एक  एकक  है|  उसके  शराब  उपलब्ध  नहीं  राज्य  सरकार  हमें  मदद  नहीं  कर

 वहां  का  एकक  क्‍या  कर  सकता  ऐसे  अनेक  एकक  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  शराब  की  कम्ती  के
 कारण  हैदराबाद  का  एकक  भी  हानि  उठा  रहा  है  ।

 ये  कछ  बाधाएं  हैं  जिनके  कारण  सरकारी  उपक्रमों  में  घाटा  हो  रहा  है  तथा  हम  निश्चय
 ही  इस  मामले  पर  ध्यान  हम  इन  कठिनाइयों  पर  विचार  कर  रहें  हैं  तथा  हम  पता  लगायेंगे
 कि  हम  इस  स्थिति  को  कैंमे  सुधार  सकते  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  रसायनों  को  लेता  मैं  नहीं  समझता  कि  हत  पर  मुझे  अधिक  कहने  की
 आवश्यकता  हम  अधिक  रसायनों  का  उत्पादन  करने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  सदस्यों  से

 सहमत  हूं  कि  जहां  कहीं  भी  हमें  रसायमिक  कारखाने  लगाने  हम  भोपाल  दुर्घटना  के  कूछ
 अनुभत्र  के  कारण  उप्ते  नगरीय  क्षेत्रों  से  दूर  रखेंगे  ।

 श्री  मतो  गीता  भुखर्जो  :  हल्दिया  पेट्रो-रासायनिक  फैक्टरी  की  क्‍या  स्थिति  है  ?

 श्री  बीरेन्  पाटिल  :  मेरा  इससे  सम्बन्ध  नहीं  जब  उस  मंत्रालय  की  अनुदानों  की
 भांगों  पर  विचार  होगा  |  तो  आप  मंत्री  से  पूछ  सकते

 श्रोमतो  गोता  सुखझ्ो  :  वेसा  हम  करेंगे  परन्तु  हम  आपकी  सहायता  चाहते  हैं  ।

 झ॥ररी  बोरेग्ह  पाटिल  :  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 सोडा ऐश  के  बारे  मैं  समझता  हूं  कि  हम  उसका  उच्चित  मात्रा  मे  उत्पादन नहीं  कर  पा  रहे

 कई  उपभोक्ता अनुभव  करते  हैं  कि  उसका  उत्पादन  पर्याप्त नहीं  है  तथा  इसीलिए  उसे  अंशतः

 ओ०  जी०  एल०  के  अन्तगंत रखा  गया  मैं  इस  पर  ध्यान दू  गा  ।
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 चन्द्रशेख रप्पा  जानना  जाहते  इसके

 में  सीरे  का  पर्याप्त  उत्पादन  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।

 हाल  ही  में  हमने  नियंत्रण  बोर्ड  की  बंठक  की  भिन्‍न  भिन्‍न  राज्यों  के  जो

 इसके  सदस्य  इस  बंठक  में  भाग  लेने  के  लिए  आए  थे  |  जहाँ  तक  शीरा  तथा  मदिरा  का  सम्बन्ध
 है  केवल  कुछ  ही  राज्य  हैं  जिनमें  यह  अधिक  मात्रा  में  है  ऐसे  राज्य  हैं  जिनमें  यह  काम

 समन्वय  कर्ता  के  रूप  में  हमें  यह  देखना  पड़ता  है  कि  जहाँ  कहीं  भी  यह  फालतू  है  इसे  कमी  वाले
 क्षेत्रों  में  हमें  भेजना  पड़ता  बस  हम  यही  सब  कार्य  करते  मृझे  यह  कहना  ही  पड़ेगा  कि
 पिछले  दिनों  से  पेय  मदिरा  की  मांग  बढ़  रही  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  कि  पैसा  काफी
 है  ।  इसीलिए  इसकी  मांग  बढ़ती  जा  रही  मेरे  ख्याल  से  राज्य  सरकारें  यह  महसूस  करती  हैं  कि
 यदि  वे  पेय  प्रयोजनों  के  लिए  अधिक  मदिरा  सप्लाई  करेंगी  तो  उन्हें  अधिक  रजस्व  मिलेगा  |  यह
 सच  है  कि  कर्नाटक  ने  जिसके  पास  मदिरा  कुछ  अधिक  मात्रा  में  अपने  पड़ोसी  राज्यों  को
 मदिरा  सप्लाई  की  नीति  यह  है  कि  जब  भी  फालतू  मदिरा  उत्पादक  पड़ोसी
 पड़ोसी  राज्य  को  मरदिरा  सप्लाई  करना  चाहते  हैं  तो  इन्हें  यह  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  करना
 पड़ता  कशेंकि  हम  तो  समन्‍्वयकारोी  प्रधिकारी  यदि  किसी  राज्य  में  यह  अधिक  मात्रा  में  है  ,
 तो  इसे  हमें  यह  बताना  होगा  कि  कितनी  मात्रा  में  यह  फालतू  है  ताकि  हम  अन्य  पड़ोसियों  को  इसे
 दे  सकें  ।  मैंने  उन्हें  यह्‌  तथ्य  बताया  ।  जहाँ  तक  .  मदिरा  की  आवश्यकता  का  सम्बन्ध  है  मैंने  उन्हें
 बताया  कि  पहले  तो  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  |  उसके  बाद  यदि
 कुछ  मात्रा  बच  जाए  तो  उसे  वे  पेय  प्रयोजनों  के  लिए  वितरित  या  आबंटित  कर  सकते  हैं  ।  पेय
 प्रयोजनों  क ेलिए  अब  खपत  बढ़  रही  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसकी  सीमा  का  अन्त  नहीं  है  ।
 बाकई  उसमें  काफी  मात्रा  में  राजस्व  मिलता  हमारे  अनुमान  के  मुताविक  चालू  वर्ष  में  मदिरा
 का  उत्पादन  सारे  देश  में  6000  लाख  लिटर  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  क्या  यह  भी  काफी
 अधिक  है  ।  यदि  हम  मांग  पर  विचार  करते  हैं  तो  यह्‌  लगभग  8600  लाख  लिटर  बैठती
 इसी  यिए  इसमें  2600  लाख  लिटर  की  कमी  इस  कमी  को  कंसे  पूरा  किया  जाए  ?  इसीलिए
 हमने  विस्तार  से  चर्चा  की  हमने  एक  उपसमिति  नियुक्त  की  थी  तथा  उस  उपसमिति  में  यह
 निर्णय  लिया  था  कि  पेय  मदिरा  की  उपलब्धता  को  सन्‌  1982-83  के  खपत  तक  लाया  जाए  तथा
 गत  औद्योगिक  मदिरा  वर्ष  की  खपत  में  10  प्रतिशत  जोड़  कर  ओऔद्योगिक  मदिरा  उपलब्ध  कराई
 जाए  ।  यह  अतिरिक्त  मदिरा  फालतू  मदिरा  वाले  राज्यों  से  दी  जानी  जहां  तक
 मददिरा  का  सम्बन्ध  किसी  तरह  की  कमी  नहीं  आ  सकती  ।  उसके  बावजूद  हमने  यह  सनिश्चित
 करने  के  लिए  ऐतिहासिक  तोर  पर  यह  व्यवस्था  की  है  कि  ओद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  जितनी  भी
 मदिरा  चाहिए  वह  आयात  की  जा  सकती  है  परन्तु  सीमा  शुल्क  शून्य  के  बरावर  होना  चाहिए  ।
 औद्यो  गक  मदिरा  का  कोई  भी  वास्तविक  उपभोक्ता  बिना  कोई  सीमा  शुल्क  दिए  औद्योगिक  मदिरा
 आयात  कर  सकता  हमने  यह  व्यवस्था  की  जहां  तक  औद्योगिक  मदिरा  का  सम्बन्ध
 हम  स्थिति  का  सानना  करने  के  लिए  अधिकतम  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।
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 मुझे  बड़ी  प्रसन्‍नता  है  कि  माननोय  सदस्यों  ने  बहुत  सारे  रचनात्मक  सुझाव  दिए  है  तथा
 वादविवाद  का  स्तर  भी  ऊ  वा  रखा  मैं  वास्तव  में  माननीय  सदस्यों  का  भआभारी  हूं  |

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  संफ्रीन  चोधरो  :  औद्योगिक  मदिरा  के  बारे  में  अब  पाप  न्यायसंगत  वितरण
 करने  जा  रहें  का  आप  का  विचार  औद्योगिक  मदिरा  को  राष्ट्र  के  महत्व  की  वस्तु  धोषित
 करने  का  है  जेसा  कि  आपने  लोहा  तथा  इस्पात  के  मामले  में  किया  हमारा  एक  कट
 अनुभव  यह  है  कि  शुछ  वर्ष  पहले  पश्चिम  बंगाल  के  उद्योग  भौद्योगिक  मदिरा  के  बिना  परेशान  थे  ।

 उन्‍होंने  महाराष्ट्र  सरकार  को  औद्योगिक  मदिरा  के  बारे  में  लिखा  था  ।  उन्होंने  आपके  मन्त्रालय  को
 भी  लिखा  तथा  महाराष्ट्र  से  औद्योगिक  मदिरा  उपलब्ध  करने  की  अनुमति  उन्हें  मिल  गई  ।

 परन्तु  तत्कालीन  महार  ध्ट्र  सरकार  ने  उन्हें  मदिरा  देने  से  इननकार  कर  दिया  तथा  उसी  कारण  से

 यहां  के  उद्योग  को  नुकसान  पहुंचा  इसलिए  खस्ता  हालत  को  आप  कंसे  दूर  करने  जा  रहे

 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  बोलें  क्योंकि  मुझे  लगता  है  कि  आपने  इसका  उत्तर  पहले
 दे  दिया  है  ।

 की  बोरेन्द्र  पाटिल  :  मैं  यह  स्पष्ट  कर  दू  कि  जहां  तक  मदिरा  के  वितरण  अथवा  आबंटन
 का  सम्बन्ध  भाःत  सरकार  केवल  समन्वयकर्ता  का  कार्य  करती  हम  आबंटन  के  आदेश  देते
 हैं  ।  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  पास  अधिक  मद्य-निर्माण  शालायें  न  होने  के  कारण  बह  पर्ताप्त
 रूदिरा  उत्पन्न  करने  की  स्थिति  में  नहीं  पश्चिम  बंगाल  में  मदिरा  की  काफी  कमी  फालतू
 अ्दिरा  बाले  राप्यों  से  हम  अनुरोध  कर  रहें  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  की  जितनी  भी
 यास्तविक  बआावश्ष्यकता  है  उसे  वे  उपलब्ध  कभी-कभी  ०।देशों  का  पालन  करने  में

 उन्हें
 संकोच  होता  है  ।  जहां  तक  सम्भव  हम  अपने  प्रभाव  का  पूरा  प्रयोग  करेगे  और  यह
 सुनिश्चित  करेंगे  कि  उसे  सहायता  दी  जाये  ।

 श्री  अमल  वत्त  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  मानकों  तथा  पद्धति  के

 अनुसार  आबंटन  करने  के  बावजूद  भी  तथा  इसके  वावजूद  भी  कि  महाशप्ट्र  ने  पश्िमी  बग।ःल  को

 मदिरा  की  कुछ  मात्रा  भेजनी  अन्तुल  सरकार  ने  आदेणों  का  पालन  करने  से  इनकार  कर  दिया

 था  जिसके  कारण  अतकली  केमिकल्स  को  महीने  के  लिए  वनद  करना  जिसमें  4000  लोग
 | काम  करते  इसीलिए  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  अपने  आवंटन  आदेशों  को  लागू  कराने  के  लिए

 बया  करने  जा  रही

 सभापति  महोदय  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  आग्रह  करना  चाहूंगी  कि  सभी  स्पप्टीकरणों  को

 नोट  कर  लें  तथा  उनका  अस्त  में  उत्तर
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 भी  अमल  दस  :  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  मन्‍्त्री  के  रास्ते  में  बाधक  न  बनें  ।  यदि  मन्त्री

 ने  पहले  ही  मान  लिया

 ]

 सभापति  महोदय  :  मैं  उनसे  पहले  ही  अनुरोध  कर  चुकी  हूं  कि  वह  सभी  स्पष्टीकरण  नोट

 कर  लें  तथा  अन्त  में  उत्तर  दें  । आपको  जवाब  वह  जवाब दे  देंगे'**

 )

 क्षी  के०  पी०  उस्मीकृष्णण  :  मैं  बड़े  ध्यान  से  उवेरक  परियोजनाओं  के

 बारे  में  मन्त्री  का  जवाब  धुत  रहा  उन्होंने  कहा  कि  भारतीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  संगठन  अमोनिया

 प्रक्रिया  के  बारे  में  स्‍्नाम  प्रोगेट्टी  तथा  हाल्डोर  टोपसो  द्वारा  दी  गई  प्रोद्योगिकी  का  उत्तरोत्तर

 माल  कर  रहे  हैं  तथा  अपना  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  उनके  द्वारा  उपयोग  करने  के  लिए

 कुछ  है  क्योंकि  पी०  डी०  आई०  एल०  स्वमं  इस  प्रक्रिया  को  भलीभांत  जानता  उन्होंने  यह

 भी  कहा  था  कि  इस  प्रौद्योगिकी  के  साथ  संयन्त्र  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  70  प्रतिशत  उपकरण

 स्वदेशी  यहां  मैं  एक  बात  बिशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  तथा  मन्त्री  से  पहले  यह  पूछना  चाहता

 हूं  कि  हाल्डोर  टोपसो  को  सन्‌  1980  में  भारत  सरकार  द्वारा  आडंर  दिए  जाने  के  बाद  क्‍या  उसे

 किसी  अन्य  देश  से  भी  किसी  उत्प्रेरक  के  लिए  या  किसी  प्रौद्योगिकी  करार  के  अन्तरण  के  लिए  आर्डर

 प्राप्त  हुए  हैं  ।  दूसरे  वह  स्वदेशीकरण  की  बात  करते  1968  में  जिस  उपकरण  का  निर्माण  हमने
 किया  था  तथा  दुर्गापुर  संयल्त  को  सप्लाई  किया  था  उध्ती  को  हाल्होर  टोपसो  आयात  कर  रहा  है
 तथा  हमें  बेच  रहा  मैं  आपको  नाम  भी  बता  दूंगा  ।  एक  नाम  अमोनिया  बिललर  |  क्या  आप

 उनकी  सूची  की  जांच  करेंगे  ?  यही  आप  नहीं  कर  रहे  जब  मैं  यहां  शिकायत  करता  हूं  तो  आप

 बहुत  चीजों  के  बारे  में  बात  करने  लग  जाते  हैं  ।  मैं  एक  विशेष  बात  कह  रहा  क्या  आप  स्ताम

 प्रोग्रेट्टी  तथा  हाल्डोर  टोपसो  की  आयात  सूचियों  की  जाच  करेंगे  ?  आत्म  निर्भरता  के  आधार  पर

 हमें  इसका  निर्माण  करने  तथा  आगे  बढ़ने  से  रोका  आ  रहा  है  तथा  उन्हें  आयात  की  अनुमति  दी  जाती
 इसी  लिए  क्‍या  आप  मुझे  बतायेंगे  कि  क्या  यहू  सच  है  ?  दूसरे-जो  बहुत  ही  गम्भीर  बात  भी

 वह  है  पी०  डी०  भाई०  एल०  उत्प्रेरक  के  बारे  जो  हमने  सप्लाई  किया  था  तथा  जो  हर  जगह
 क्ायं  कर  रहा  है

 ''

 सभापति  मोहरुय  '  श्री  आपने  बोलना  शुरू  कर  दिया  ।  कृपया  संक्षेप  में  बोलें  ।

 को  के०  पो०  उम्मोकृष्णन  :  नहीं  मैं  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।  मैं  जानता  हंं  कि  आपमें  काफी  भी  ये nx
 मैं  जानता  हूं  कि  आप  धैये  के  लिए  प्रसिद्ध हैं  एक  दो  मिनट  के  लिए  मेरी  बात  भी  मानिए

 )

 शो  के०  पो०  उस्मीकृष्णन  :  ये  चीजें  यदि  आप  मुझसे  नहीं  पूछना  चाहती  ''।
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 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  ।

 झो  के०  पी०  उन्नोक्ृप्णन  :
 मैं  बाद  में  एक  के  ब!द  दूसरा  प्रश्न  उठाता  तदि  आप

 चाहती हैं  कि  मैं  बेंठ  तो  अब  मैं  बैठ  जाऊंगा ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्षप  में  ।

 श्री  के०  पी०  उस्नोकष्णन  :  पी०  डी०  आई०  एल०  उत्प्रेरक  के  बारे  में  मेरी
 शिकायत  यह  है  कि  दो  वर्ष  से  आप  रिपोर्ट  लेकर  बैठे  विस्तार  सम्बन्धी  रिपोर्ट  जो  कि  पी०
 डी०  आई०  एल०  की  मांग  तथा  इसके  बाद  भी  हाल्डोर  टोपसो  में  पुराने  प्रौद्योगिकी  का
 माल  होता  है  ।  यह  हम  कब  तक  जारी  रखेंगे  ?  पहले  आपने  इसका  जवाब  यह  दिया  था  कि  उन्होंने
 अतिरिक्त  जनशक्ति  प्रदान  की  अतिरिक्त  जनशक्ति  का  क्‍या  सम्बन्ध  जब  आपने  सिन्‍्द्री  संयन्त्र

 ही  बन्द  कर  दिया  ?  क्‍या  यही  जवाब  है  ?  क्‍या  आप  इसके  बारे  में  मुझे  बतायेगे  ।

 संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलामनबों  :  टीक  इन  सब  घीजों
 पर  पहले  ही  चर्चा  की  जा  चुकी  है  ।  अब  कोई  मौजूद  नहीं  व ेसब  काफी  या  चाय  पी  रहे  ये
 समी  बातें  माननीय  सदस्यों  ने  बताई  इनमें  से  बहुत  सो  बातें  पहले  ही  उठायी  जा  चुकी  हैं  तथा
 उनका  जवाब  भी  दे  दिया  गया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  को  +.हने  कि  वह  पहले  इनका  जवाब  बे  चुके  हैं  ।

 भ्री  दो०  थो०  चन्द्रशेखरप्पा  :  मैं  माननीय  मन्‍्ती  से  एक  बात  जानना  चाहता  हूँ  ।  14  फर०

 को  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने  भारत  सरकार  से  महाराष्ट्र  स ेएक  ल'ख  मीट्रिक  टन  शीरा  आवंटन
 करने  के  लिए  निवेदन  किया  था  तथा  उसी  दिन  अर्थात्‌  14  फरवरी  को  ही  आपने  कर्नाटक  के  मुख्य
 मन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा  कि  ऐसी  रिपोर्ट  आई  हैं  कि  कर्नाटक  से  मदिरा  दमिलनादु  तथा  आन्प्र

 प्रदेश  की  एककों  में  गेर  कानूनी  ढंग  से  जाती  इस  तथ्य  को  महनजर  रखते  हुए  कि  एक  ओर  तो

 वे  यह  कहते  हैं  कि मदिरा  की  «  मी  है  तथा  दूसरी  ओर  वे  मदिरा  केरल  को  बेच  रहे  मदिरा  के

 इस  विक्रय  के  बारे  में  कया  आप  ने  भारत  सरकार  की  अनुमति  ले  ली  है  या  क्‍या  केरल  सरकार  ने

 उस  अप्रयुक्त  मदिरा  के  उपयोग  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  ले  ली  है  ?

 मादनीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  रॉक  फास्फेंट  की

 लेबिलिटी  यहां  पर  बहुत  कम  लेकिन  राजस्थान  में  रॉक  फास्फंट  काफी  बड़ी  तादाद  में  मिलता  है

 और  दूसरा  पाइराइट  सलादीपुर  में  बहुत  बड़ी  तादाद  में  मिलता  है  तो  कया  सलादीपुर  में

 फास्फेट  का  कारबाना  लगाया  जा  सकता  इसके  सम्बन्ध  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  बात  पेस्टीसाइड्स  देः  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  आज  देश  भर  में  नकली

 249

 श्री  गिरघारी  लाल  ध्यास



 अनुदानों  की  1985-86  15  1985

 ऑनलननकनना-े  क्‍न्‍नवडडड::स  सअइअलक्क्‍डइइ्  डा ड5ससक्ल्‍फसससससअ बस

 इस  भारी  तादाद  में  मिल  रहा  जिसकी  वजह  से  किसानों  को  बहुत  तकलीफ  है  और  हमारा  बहुत

 बड़ा  नुकसान  हो  रहा  इस  तरह  के  जो  लोग  फर्जी  पेस्टीसाइड्स  बनाते  उनके  सम्बन्फ  में

 सरकार  क्या  कार्मवाही  कर  रही  है  ।

 |]

 थ्री  प्रियरंजन  दास  सुंशी  :  मेरा  एक  प्रश्न  मन्‍्त्री  ने  मदिरा  की  समस्या  के  बारे  में  अभी

 जवाब  दिया  क्‍या  मन्त्री  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि जब  भारत  सरकार  किसी  ओषघ-निर्माण  एकक
 को  लाइसेंस  देती  है  तो  कच्चे  माल  को  सुनिश्चित  करने  की  भी  उसकी  जिम्मेदारी  होती  है  तथा

 राज्यों  द्वारा  उत्पादित  शीरे  जिससे  मदिरा  को  नियन्तणाधीन  रखा  जाता  हैं  ?  सभी  राज्यों  को

 मदिरा  जिसकी  आवश्यकता  औषधि  निर्माण  में  होती  का  वितरण  करने  के  लिए  क्‍या  मन्त्री  इस
 पर  राष्ट्रीय  नीति  के  मामले  के  रूप  में  विचार  करेंगे  ?  मन्त्री  कहते  हैं  कि  उन्होंने  आई०  डी०  पी०

 एल०  तथा  एच०  ए०  एल०  का  दोरा  किया  कलकत्ता  में  विस्तार  कार्य  क्रम  देंखने  के  लिए  भी
 दौरा  करेंगे  ?

 भी  एस०  जपपांल  रं  शहो  :  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार  अमोनिया  के  बारे  में  हाल्डोर
 टोपसो  की  तथा  यूरिया  के  बारे  स्नाम  प्रोजेकट्टी  की  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  के

 लिए  नीति  निर्णय  ले  लिया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  मे  यह  निर्णय  कब
 लिया  वह  कौनसी  तकनीकी  रिपोर्ट  थी  जिसके  आधार  पर  यह  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 :  वह  इस  पहले  बे  चके  ।  जक्‍्कें श्री  रामसह
 यादब  :  वह  इसका  जवाब  पहले  दे  चुके  उन्हें  दोबारा  बोलने

 की  अनुमति  देने  का  क्‍या  फायदा  है  । हि

 क्रो  एस०  जयपाल  मन्त्री  अपने  आपको  बचाने  में  बहुत  समक्ष  बह  अपना  बचाव
 कर  सकते  हैं  ।

 क्या  माननीय  मन्त्री  सभा  को  बतायेंगे  कि  आई०  डी०  पी०  एल०  ने  स्थामापनन
 चलेयरमैंन  को  अभी  तक  क्‍यों  रखा  हुआ  वह  पूर्णकालिक  चेयरमैन  क्‍यों  नहीं  रखता  तथा
 आप  यह  कैसे  उम्मीद  रखते  हैं  कि  आई०डी०पी  ०एल०  अपनी  पूरी  क्षमता  के  मुताबिक  काये  करने
 लगेगा

 ?

 झरो  बोरम्द्र  पाटिल  :  श्री  अमलदता  यह  जानना  चाहते  थे  कि  सरकार  इस  स्थिति  में  क्‍या
 करने  जा  रही  है  नवकि  इसके  अपने  आदंटन  आदेशों  को  ही  राज्य  सरकारें  लागू  नहीं  कर  *  रही  हैं  ।
 मैंने  यह  बिल्कुज  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  मदिरा  तथा  शीरा
 के  आबटन  के  मामले  से  यह  केवल  एक  समन्वय  कर्त्ता  हम  आवंटन  करते  हैं  तथा  यह  उम्मीद
 करते  हैं  कि  राज्य  सरकारें  उनसे  यह  सलाह  करें  कि  कितनी  मदिरा  फालतू  और  उसके  बाद  हम
 आबंटन  करते  हैं  तथा  यह  उम्मीद  करते

 हैं
 कि

 राज्य  सरकारें  इस  वचन  को  पूरा  करेंगी  ।  यह  सच
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 है  कि  कुछ  ऐसे  दुःखद  मामले  हमारे  ध्यान  में  आाते  यद्धपि  आवंटन  आदेश  होते  हैं  परन्तु
 राज्य  सरकारें  उन्हें  पूरा  नहीं  करतीं  ।  इसलिए  मैंने  कहा  कि  हम  वचन  तथा  मस्भालय  द्वारा  जारी

 किए  गए  आबंटन  आदेश  को  पूरा  करने  के  लिए  हम  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग  करके  राज्य  सरकारों
 को  राजी  करने  की  भरसक  कोशिश  करेंगे  ।  तथा  मान  लीजिए  कि  मदिरा  के  आबंटन  आदेश  के

 बावजूद  भी  आबंटन  आदेश  पूरा  नहीं  किया  गया  जैसा  कि  मैंने  अभी  कहा  हमने  ओद्योगिक
 मदिरा  का  आयात  आसान  तथा  सीमा  शुल्क  रहित  कर  दिया  है  तथा  यदि  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 आबंटन  आदेश  के  बाद  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  मदिरा  मिलने  में  कोई  परेशानी  महसूस  करती

 है  तो  अपनी  वास्तविक  आवश्यकता  के  बारे  में  मुझे  बता  सकती  उस  सीमा  तक  मैं
 अनिश्चित  करूगा  कि  वह  किसी  भी  देश  से  औद्योगिक  मदिरा  बिना  कोई  शुल्क  दिए  आयात  कर
 सकती

 )

 श्री  के०  पी०  उननीकृष्णन  यह  पूछना  चौहते  थे  कि  अमोनिया  के  लिए  प्रौद्योगिकी  की

 सप्लाई  के  लिए  हाल्डोर  टोपसो  के  चयन  से  पहले  क्या  उन्हें  किसी  देश  से  अडंर  प्राप्त  हुआ  था  ?

 )  बाद  में  या  पहले  मुझे  यह  नहीं  पता  ।  हमें  कैसे  पता  लग  सकता  है  ?  यदि  माननीय
 सदस्य  की  दिलचस्पी  हो  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  इस  सूचना  को  एकत्रित  करके  उन्हें  बता

 इसी  प्रकार  से  पी०डी०आई«एल०  उत्प्रेरक  के  बारे  में  मैं  जानकारी  एकत्रित  ब.रके

 उन्हें  भेज  दू  गा  ।  हाल  ही  में  माननीय  सदस्य  कुछ  जानना  चाहते  थे  मैं  बहुत  सतर्क
 क्योंकि  बिना  तथ्यों  को  जाने  ही  किसीं  चीज  के  बारे  में  ऐसे  ही  कहना  ठीक  नहीं  हैं  परन्तु  मैं  निश्चिय

 ही  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  यहां  किसी  जानकांरी  को  दबाने  या  छुपाने
 के  लिए  नहीं  हूं  ।  जो  जानकारी  हमारे  पास  उपलब्ध  है  वह  मैं  देने  के  लिए  तैयार  मैं  अवश्य  ही
 माननीय  सदस्य  को  लिख

 श्री  टी०वी०  चन्द्रशेखरप्पा  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्‍या  कर्नाटक  राज्य  सरकार  अथवा

 कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  ने  मुझे  एक  लाख  मी०  टन  शीरा  आवंटित  करने  के  बारे  में  कोई  पत्र  लिखा
 था  अथवा  जी  उन्होने  मुझे  लिखा  था  तथा  हाल  में  हुई  शीरा  नियन्त्रण  बोर्ड  की  बेंठक
 में  मैंने  महाराष्ट्र  के  उत्पादन  शुल्क  मन्त्री  से  यह  प्रूछा  था  कि  क्‍या  वह  हमें  कुछ  शीरा  देने  की  स्थिति

 में  होंगे  अथवा  नहीं  ।  उन्होंने  कुछ  अ।भरुचि  तो  दिखाई  परन्तु  कोई  वायदा  नहीं  किया  ।  तत्पश्चास
 मैंने  महाराष्ट्र  सरकार  को  लिखा  कि  वह  हमें  कम  से  कम  50,000  मीट्रिक  टन  शीरा  उपलब्ध

 कराए  ।  उसके  बाद  कया  मैं  नहीं  जानता  |  मैंने  महाराष्ट्र  सरकार  को  किए  गए  अपने

 रोध  की  सूचना  मुख्य  मन्त्री  को  भी  मेरे  द्वारा  पत्र  भेज  देने  के  पश्चात  उन्हें  कुछ  न  कुछ
 उत्तर  अवश्य  धिल  गया  होगा  ।

 भी  टो०घो०  केरल  कों  स्परिट  की  विक्री  के  बारे  में  आप  क्‍या  कहेंगे  ?
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 भ्री  बीरं सह  पाटिल  :  जहां  तक  केरल  भर
 दूहरे

 ढ्रोसी  राज्यों  को  स्परिट  की  बिक्री  का

 सम्बन्ध  मैं  उसका  उत्तर  दे  चुका  हूं  तथा  मैंने  कहा  है  कि  कोई  भी  राज्य  सरकार  अपने  राज्य  से

 बाहर  किसी  पड़ोसी  राज्य  को  जितनी  स्पिरिट  बेचना  चाहें  वह  उसकी  सूचना  केन्द्र  सरकार  को

 सवश्य  दे  तथा  पड़ोसी  राज्य  को  इसकी  सप्लाई  करने  से  पूव॑  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  ले  ।  मैं

 पहले  ही  इसे  स्पष्ट  कर  चुका,हूं  |  मैं  नहीं  समझता  कि  मेरे  लिए  इसे  दोहराना  आवश्यक  है  |

 माननीय  सदस्य  श्री  गिरधारी  लाल  व्यःस  कह  रहे  थे  कि  उनके  राज्य  में  रॉक  फास्फेट

 पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  मैं  समझता  हूं  कि  रॉक  फास्फेंट  को  एकल  सुपर  फास्फेट  एककों  के

 लिए  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  तथा  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  हम  अधक  एस०एस०पी०  एककों  को

 प्रोत्साहन  देने  के लिए  तेयार  है  ।  यदि  उस  राज्य  में  एस०एस०पी०  एककों  की  कमी  है  तथा  कोई
 पार्टी  संयन्त्र  स्थापित  करने  के  लिए  सामने  आती  है  तो  जब  कभी  भी  हमें  ऐसा  प्रस्ताव  मिलेगा  हम
 उस  पर  अवश्य  विचार  करेंगे  ।

 माननीय  सःस्य  श्री  व्यास  बाज.र  में  आ  रहे  नकली  कीटनाशकों  के  बारे  में  जानना  चाहते
 थे  फिर  से  यह  कहता  हूं  कि  इस  समस्या  से  निपटना  कृषि  मंत्रालय  का  काम  है  तथा  यदि

 जार
 में

 ऐसे  कोई  कीटनाशक  आ  रहे  हैं  तो  वह  अवश्य  ही  इसकी  छानबीन  करायेंगे  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  पायराइ्ट्स  के  बारे  में  आपको  वया  कहना  है  ।

 श्री  बोर  न्त्र  पाटिल  :  पायराइट्स  अथवा  यह  जो  भी  इसे  डाई-अमोनियम  फास्फेट  बनाने
 में  प्रयुक्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  अधिक  से  अधिक  इसे  एस०एस०पी०  एकल  सुपर  फास्फेट  के  लिए
 प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  इसे  डाई-अमोनियम  फास्फेट  बनाने  में  प्रयुक्त  नहीं  किया  जा
 सकता  ।  मैं  इसे  बहुत  अच्छी  तरह  स्पष्ट  कर  चुका  यदि  एस०एस०पी०  एकक  स्थापित  हों  तो
 वे  अवश्य  ही  इसका  प्रयोग  करेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  जयपाल  रेड्डी  जानना  चाहते  थे  कि  अमोनिया  प्रौद्योगिकी  के
 लिए

 हाल्डोर  तोप्सो  के  सम्बन्ध  में  कब  निर्णय  लिया  गया  ।  केवल  हाल्डोर  टोप्सो  की  प्रौद्योगिकी  को
 ही  नहीं  बल्कि  केलूलॉग  की  प्रौद्योगिकी  को  भी  अमोतिया  के  लिए  चुना  गया  था  ।  प्रौद्योगिकी  दो
 थीं  तथा  पार्टी  को  उन  दोनों  में  से  एक  को  चुनना  निर्णय  की  तारोख  के  बारे  में  मझे  पता
 नहीं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  निर्णय  1980-81  में  कभी  लिया  गया

 हु

 एक  माननीय  सदस्य  आई०डी०पी०एल०  के  पूर्ण  कालिक  बेयरमंन  के  बारे  में  जानना
 अहते  गह  सच  है  कि  यह  पद  रिक्त  हम  किसी  उपयुक्त  व्यक्ति  को  इसका  प्रभारी
 अधिकारी  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  बयोंकि  जैसा  मैंने  कहा  कि  आई०  डी  पी०एल०  के  सामने
 बहुत  सी  चुनौतियाँ  और

 समस्याएं  हैं  तथा  हम  किस्प्रे  समक्ष  व्यक्ति  को  ही  संस्था  का  अध्यक्ष  बनाना
 चाहते  हैं  इसलिए  कुछ  देरी  हुई  हम  देखेंगे  कि  निर्णय  लिया  जाए  तथा  शीघ्रातिशीघ्र  लिया
 जाए  ।
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 ७++  ८

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  मैं  उवंरक  और  रसायन  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  माँगों
 पर  किए  गए  सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिए  रखूंगा  बशर्ते  कि  कोई  माननीय  सदस्य
 अपने  किसी  कटौती  प्रस्ताव  को  अलग  से  रखने  को  इच्छा  न  अब  मैं  सभी  कटौती  अ्रस्तावों
 को  सदन  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 सभो  कटोतो  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्थोकत  हुए  ।

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  सें  मतदान  के  रखता  हूं  ।
 प्रश्न  यह  है  :

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  रसायन  और  उर्वरक  मन्‍्त्रालय  से
 सम्बन्धित  मांग  सं०  9  के  सम्बन्ध  में  3।  1986  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान

 होने वाले  आवश्यक  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई
 गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अधिक  सम्बन्धित  राशियां

 भारत  की  सचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ
 *

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  रसायन  ओर  उवं रक  मम्त्रालय  सस्ध्षन्धी
 वर्ष  1985-86  को  अलदातों  को  मांगें

 का  अनाओं के  ४  आना  ~  _  ---  ~+-<
 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  25  मार्च  .  स्वीक्षत  को  सदन  द्वारा  स्वीकृत

 सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदामों की  मांगों  की

 लेखानुदान  की  मांगों  रकम
 की  रकम

 2  +  4

 राजस्व  प्‌ंजी  राजस्व  प्ंजी

 रुपये रुपये रुपये रुपये रसायन और उर्वरक मंत्रालय 9. रसायन और 27,27,8 300 उर्वरक मन्त्रालय 253
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 5.58  म०  प०

 हक  2.४  अनुदामों  को  Here  जररी  ॥॒

 5.58  भ०  प०
 है

 स्थास्थ्स  और  परश्चिर  कत्याश  मंत्रालय  ,  हर

 ]  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्ालय  से  सम्बन्धित

 दानों  की  सांग  संबझ्या  43  से  45  को  चर्चा  और  मतदान  के  लिए  लेगा  ।  जिसके  लिए  3  घंट्रे  का

 समय  दिया  गया  है  ।

 सभा  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  की  मांगों  पर
 कटोती  प्रस्ताव

 कर  दिए  गए  वे  यदि  अपने  कटोती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहें  तो  जिस  क  टौती  प्रस्ताव  को

 थे  पेश  करना  धबाहें  उसकी  क्रम  संख्या  एक  पर्चे  पर  लिख  कर  पाएं  मिनट  के  अन्दर  सभा  पटल  पर

 भिजबा

 पेश  किए  गए  कटोती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  को  दशनि  वाली  एक  सूची  शीघ्र  ही  सूचना
 पट्ट  पर  लगाई  जाएगी  ।  यदि  कोई  सदस्य  सूची  में  कोई  गलती  पाएं  तो  वह  इसकी  सूचना  सभा  पटल
 १र  उपस्थिति  अधिकारी  को  ग्रविलम्ब  दे  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूचो  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रालंय
 से  संबंधित  माग  संख्या  43  से  45  के  सम्बन्ध  में  3]  को  समाप्त  होने

 बाले  वर्ष  के  दोरान  होने  बाले  आवश्यक  ख्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के
 स्तम्भ

 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से पंबंध्रित राशियां भारत की संचित मिधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।”- 254
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 1... +  होक  सभा  स्वोकति  के  लिए  प्रस्तुत  स्वास्थ्य  भर  परिवार

 टः
 ४.  क्रत्यात्र  मंत्रालय  सम्बन्धी  लेखानुदात  1985-86  5-86
 छः  झ  ऊऋछआ  फ  को  ंकम्पणकवकव  ननानननयय  पथ  पनिानिापत पे

 मांग  सं०  मांग  का नाम  ,  25  को  सदन  सदन  की  स्वीकृति  के
 के  द्वारा  स्वीकृत  लेखान  प्रस्तुत  अनुदानों  की  मांग

 और  '  दाने  कीं  मांग  की  राई
 की  राशि

 व ४०ँ>कककककततफ---क्‍ऊ_तना+ा--न-_-पपत--फभत-]-___--ररू+*]5ै्5+5्

 ४५.७.2.....................- .  -
 2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 रु०  रु  रू  ०

 ४
 और  परिवार

 43.  स्वास्थ्य  और  -  --

 .  बार  कल्याण
 के

 पत्रालय
 कपः  तह.»  १  हु

 44.  चिचित्सा  और  सरकार लोगों को, उनके  89,52,70,000
 !....  लोक  स्वास्थ्य  के  धा

 ,,45.  प्रिवार  कल्याण  88,94,33,000  पास
 प्राथमिक स्वास्थ्य  -  गण  नी  वर्ष  ++-  बला

 5.00

 डा०  टो०  कल्पता  देथो  :  लोगों  उनके  घर  के  पास  ही

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  मुट्रैया  कराना  चाहती  है  परन्तु  दुर्भाग्य  स ेआजादी  मिलने  के  37  वर्ष  बाद

 भी  लोगों  को  उनके  घर  से  बहुत  दूर  भी  यह  सुविधां  नहीं  मिल  रही

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  के  लिए  बुनियादी  ढांचे  के  महत्वपूर्ण  विस्तार  के  बाबजूद  !5  से  20

 तिशझत  से  के  स्वास्थ्य  की  देखभाल  नहीं  हो  पाती  यदि  यही  गति  रहोता  ह
 वर्ष  2000  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  के  सक्ष्य  को  किस  तरह  पूरा  कर

 जहां  कहों  स्वास्थ्य  कंन्द्र  काम  कर  भी  रहे  हैं  बहां  प्रायः  योग्य  करंचारियों  की  कमी  अथवा

 आवश्यक  दवाइयों  की  कमी  के  कारण  प्रमीण  पर्माप्त  विश्वास  रखती  ।  यही

 ,  कारण  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नोम-हकीस  फल-फूल  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारे  ग्रामीण
 लोगों  का  जीवन  खतरे  में  पड़  रहा  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करती  हूं  कि  वे

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  समुचित  कुशल  ओर  निष्ठावान  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करें  तथा  हम  भी  अपने

 विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा दें तथा लोगों को . स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करें । 255
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 पर्यावरण  प्रदूषण  शोकने  के  उपाय  अभी  भी  वि  प्रारम्भिक  चरण  में  हैं
 तथा  परिवारों  में  स्वच्छ  खान-पान  की  आदत  डालने  तथा  स्वास्थ्य  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  की ओर

 पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  माध्यम  से  तथा  बहु-उद्देशीय  करममकारों  तथा

 स्वास्थ्य  रक्षकों  के  माध्यम  से  लोगों  को  इनकी  शिक्षा  दी  जानी  चाहिए  ।

 इसके  अलावा  पीने  के  स्वच्छ  पानी  की  कमी  तथा  अवशेष  पदार्थों  के  निकास  की
 अपर्याप्त  सुविधाओं  के  परिणामस्वरूप  तथा  व्वचा  के  रोग  अधिक  संख्या
 में  हुए  हैं  तथा  प्रतिवर्ष  संक्रमण  रोगों  और  अतिसार  की  वजह  से  लगभग  40,000  बच्चे  मर  जाते

 प्रारम्भिक  स्वास्थ  की  देखभाल  के  उपायों  क ेसाथ  जल  सप्लाई  कार्य  भी  चलाए  जाते  हैं  ।

 परन्तु  हमारे  देश  में  समस्याग्रस्त  गांवों  की  संख्या  190,000  है  जिनमें  जलपूर्ति  की  कोई  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  पीने  के  लिए  जो  पानी  उन्हें  उपलब्ध  है  वह  पानी  जन्य  स्थानिक  रोगों  यथा  नहृरुआ
 जँसे  रोगों  को  जन्म  देता  है  तथा  शरीर  में  लोहा  तथा  क्लोराइड  की  मात्रा  में  बृद्धि  करता
 अतः  मैं  मंत्री  जी  से  प्राथंना  करूगी  कि  हमारे  गांव  में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  की  ओर
 ध्यान  द  ।

 फिर  इन  स्थानिक  तथा  पानी  जन्य  रोगों  को  रोकने  के  लिए  बजट  में  कितनी  राशि  की
 व्यवस्था  की  गई  है  ।  अपशेष  पदार्थों  के  निकास  की  पर्याप्त  सुविधाओं  की  कमी  की  वजह  से  संचारी
 रीगों  और  कुपोषण  के  मामलों  में  बहुत  अधिक  बृद्धि  हुई  है  तथा  ग्रामीण  आबादों  और  शहर  की
 गन्दी  बस्तियों  में  बीमारी  और  मौत  के  मुख्य  कारणों  में  स ेएक  कारण  श्वसन  सम्बन्धी  संक्राण  रोग

 क्षय  बुष्ठ  रोग  तथा  छूत  से  लगने  वाला  यकृत  आदि  ऐसी  महत्त्वपूर्ण  जन
 स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याएं  हैं  जो  रुग्णता  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  उत्तरदायी  हम  जिन  समस्याओं
 का  समना  कर  रहे  हैं  वे  इस  प्रकार

 1.  विद्यम।न  स्वास्थ्य  सुविधाओं  का  भलीभांति  उपयोग  न  करना  ।

 2.  समुचित  प्रशिक्षित  और  निष्ठावान  स्वास्थ्य  करमंचारियों  की  कमी  ।

 3.  स्वास्थ्य  संसाधनों  की  कमी  ।

 मैं  समझती  हूं  कि  इन  समस्याओं  को  निम्न  उपाय  लागू  करके  सुलझाना

 समुदायिक  भागीदारी  ।

 2.  स्वास्थ्य  और  स्वास्थ्य  ले  सम्बन्धित  विकास  क्षेत्रों  के  लिए  तंत्र  की  व्यवस्था  करना  ।

 3.  स्वास्थ्य के  विकास  के  लिए राष्ट्रीय  बजट  में  अधिक  राशि  आबंटिस  करना  और  उसका
 प्रभावी  ढंग  से  प्रयोग  करना  आवश्यक

 4.  जनता  में  प्राथमिक  श्वास्थ्य  को  देखभाल  के  संसाधनों  का  समान  वितरण  करना
 आवश्यक

 256



 “25  1907  अनुदांनों  की  1985-06

 मम  किललकिलकि  ललित  लक  कल  झ्  की  —

 स्वास्थ्य  प्रशासन  में  अत्यधिक  केन्द्रीकरण  स्थानीय  शासन  को  पहल  पर  रोक  लगाता  है  तथा

 बाहूय  संस्थाओं  की  उपेक्षा  करता  विषम  आधिक  परिस्थितियों  की  वजह  से  सरकार  स्वाश्थ्य
 बजट  में  काफी  वृद्धि  नहीं  कर  सकती  जिसके  फलस्वरूप  वास्तव  में  प्रतिव्यक्ति  श्वास्थ्य  बजट  में

 भारी  गिराबट  आई  है  ।
 ह

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  माता  और  शिशु  के  स्वास्थ्य  की  देखभाल  के  क्षेत्र
 में  पोषाहार  में  कमी  की  मात्रा  पर  अध्ययन  किए  गए  ।

 देश  भर  में  किए  गए  बहुत  से  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  10  से  15  प्रतिशत  बच्चे

 कुपोषण  के  निम्न  ग्रेड  में  आते  हैं  टथा  ग्रेड  IV)  तथा  60  से  65  प्रतिशत  बच्चे  कुपोषण
 के  ग्रेड  ।]  तथा  ग्रेड  और  ग्रेड  में  आते  हैं  ।  इसलिए  सम्पूर्ण  देश  में  पूरक

 हार  और  आहार  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करना  आवश्यक  देशभर  के  तमाम  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े

 हुए  और  गरीब  वच्चों  के  प्रतिदिन  के  भोजन  में  कम  से  कम  10  ग्राम  प्रोटीन  और  300  केल़ोरी  कौ

 बढ़ोतरी  की  जानी  चाहिए  ।  इससे  बच्चों  के  सामान्य  विकास  में  सहायता  इस  पूरक

 आहार  कार्यक्रम  को  गेर  आई०  सी०  डी०  सी०  ब्लाकों  में  भी  लागू  किया  जाना  वर्तमान

 में  आई०  सी०  डो०  एस०  ब्लाकों  में  एस०  एन०  पी०  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 अब  में  शेक  प्रतिरोधी  टीका  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  दो  शब्द  कहूंगी  ।  उदाहरण  के  तौर  प₹

 आन  प्रदेश  में  अप्रैल  1984  से  रोग  प्रतिरीधी  टीके  इस  प्रकार  लगाये  गए  :  गर्भवती  महिलाओं

 के  लिए  टी०  टी०  (2  25.8  बी०  सी०  जी०  21.9  पोलियों  (३

 8  4%  तथा  डी०  टी०  (2  4.1  प्रतिशत  में  इससे  यह  पता  लगता  है  कि  गर्भवती

 महिलाओं  और  शिशुओं  में  जो  रोग  प्रतिरोधी  टीके  लगाये  गए  उनकी  संख्या  अपर्याप्त  रहीं  कुछेक

 राज्यों  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  में  स्थिति  यही  है  ।  आई०सी०डी०  एस०»  ब्लाकों  में  स्थियि  फिर  भी

 कुछ  ठीक  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  इतनी  कम  संख्या  में  टीके  लगाये

 जाने  के  कारण  क्‍या  ऐसा  लगता  है  कि  यह  टीकों  की  अनियमित  सप्लाई  के  कारण  है  ।

 तालुक  तथा  प्राथरिक  चिकित्सा  केन्द्र  स्तर  पर  पोलियो  के  लिए  सीतागार  सुविधा  का

 अभाव  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंशीतागार  की  सुविधा  में  सुधार  करने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  जाता

 चाहिए  ।  चूकि  ग्राद्धीण  क्षेत्रों  मे ंपोलियों  रोगियों  की  वृद्धि  हो  रही  बहां  पोलियो  के  अधिक

 टीके  लगाए  जाने  चाहिए  ।  क्षेत्र  की  बस्तियों  में  भी  ऐसी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  आवश्यक

 यद्यपि  हमारे  देश  में  बी०  सी०  जी०  का  टीका  1950  में  शुरू  हो  गया  इस

 सम्बन्ध  में  अनावश्यक  रूप  से  कई  विवाद  खड़े  हो  गए  तथा  प्रामीण  क्षत्रों  में  ये  टीके  बहुत कम

 लगाए  जाते  हैं  ।  निश्चित  रूप  से  इससे  बच्चों  का  कई  तरह  के  क्षय  रोगों  जैसे  क्यूलियोरोग  क्षय
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 सींग  और  टी०  बी०  आदि  से  बचाव  रहता  है  |  वेश  में  टीके  का  उत्पादन

 १  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  स्कूल  स्वास्थ्य  सेवाओं  सर्व  देश  भर  में  लागू  की  जानी  हमारी
 में  लगभग  20  से  25%  सकल  जाने  वाले  बंच्चे  उनके  स्वास्थ्य  की  रक्षा  की  ही  जानी

 समय  समय  पर  उनकी  शारीरिक  जांच  की  जानी  चाहिए  तथा  उन्हें  डिफ्थेरिया  तथा
 और  प्रीलियो  का  टाईफाइड  का  टीके  जैसे  रोगों  से  बचाब  के  टीके  लगाए  जाने

 स्‍्कलों  में  स्वास्थ्य  चिकित्सा  अधिकारी  तथा  स्वास्थ्य  नर्सों  की  नियुक्ति  की  जानी

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  विभागों  द्वारा  इसके  लिए  बजट  में  अलग  से  प्रावधान  किया  जाना
 ।

 इन  समय  देश  में  100  लाख  क्षय  रोगी  हैं  ।  प्रत्येक  वर्ष  ऐसे  और  कई  मामले  आ  जाते  हैं  ।

 मामलों  का  पता  ही  नहीं  चल  पाता  |  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोग  का  पता  लगाने  की  सुविधाएं
 बहुत  कम  हैं  और  इस  समय  ऐसी  कोई  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  बहु  प्रयोजनीय  कार्यकर्त्ताओं  को

 तथा  बी०  सी०  जी०  के  टीके  लगाने  के  लिए  प्र  रित  किया  जाना  रेडियोग्राफी  की

 जो  सुविधा  इस  समय  केवल  जिला  मुख्यालयों  में  ही  उपलब्ध  वह  बड़े  तालुक  स्तर  पर  भी
 लक्ष्य  कराई  जानी  क्षय  रोगियों  को  जो  औषधियां  दी  जा  रही  हैं  वे  अपर्याप्त  हैं  तथा  नियमित
 रूप  से  नहीं  दी  जाती  उनके  लिए  केवल  तथा  एथमेन्टोलਂ  क्‍या  ही  उपलब्ध  क्षय
 रोग  प्रतिरोधक  अन्य  दवाइयां  अभी  भी  बहुत  महंगी  हैं  और  अधिकांश  निधन  लोग  उन्हें  नहीं  खरीद
 सकते  ।  दवाइयां  सस्ती  की  जानी  चाहिए  तथा  उनकी  सप्लाई  नियमित  रूप  से  की  जानी

 ।

 हाल  ही  के  वर्षों  में  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  अधिकांशतः  सभी  प्रदेशों  में  मलेरिया
 अधिक  फंल  रहा  कई  राज्यों  ने  मलेरिया  को  रोकने  के  मामलों  के  बारे  में  भी  बताया
 मलेरिया  को  रोकने  की  दवाइयां  भी  बहुत  महंगी  हैं  तथा  आम  आदमी  को  आसानी  से  उपलब्ध
 नही  उनकी  कीमत  कम  की  जानी

 कई  राज्यों  में  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  निगरानी  तथा  रखरखाव  चरणों  का  कार्य  जो  रदार
 ढुंग  से  नहीं  किया  जा  रहा  कीटनाशी  दवाओं  के  अभाव  से  प्रभावी  नियंत्रण  कार्यक्रमों  में  बाधा
 लड्ीं  होनी  कई  नगरों  में  मच्छर  मार  अभियान  की  उपेक्षा  की  गई  दिमकनाशी  औषधियों
 का  अभाव  भो  एक  समस्या  देश  में  मलेरिया  की  बीमारी  फिर  से  न  इसके  लिए  हर  प्रयास
 किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  अन्घापन  नियन्त्रण  कार्यक्रमों  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हमारे  देश  में  क्च्ष्षों
 के  अन्धेपन  का  मुख्य  कारण  विटामिन  की  कमी  के  कारण  देश  में  प्रतिवर्ष  40,000  लोग  अस्धे

 हो  रहे  हैं  ।

 .  .  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्रों
 में  विटामिन  प्रोफिलैबिसस  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा  लेकिन  इस  कार्यक्रम  का  लाभ  ग्रामीण  तथा  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  नहीं  मिल  रहा  देश
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 में  किए  गए  कुछ  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  6  महीने  से  5  वर्ष  तक  के  केवल  35%-40%
 बच्चों  को इसका  लाभ  मिल  रहा  हमें  इस  कार्यक्रम  का  लाभ  100%  बच्चों  तक  पहुचना

 चाहिए ।

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  चिकित्सा  को  स्वास्थ्य  की  देखभाव  प्रणाली  का  एक  अभिन्‍न  अंग  बनाया

 जाना  चाहिए  ।  सभी  स्तरों  पर  प्रभावी  ढुंग  से  क्रियान्वयन  कराने  के  लिए  उत्तरदायित्व  निर्धारित

 किया  जाना  चाहिए  ।

 में  इस  विचार  से  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करता  हूं  कि  200  ई०  तक  सबके  लिए
 स्वास्थ्य  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  सतत  एवं  दृढ़ता  से  प्रयास  करे  ।

 घम्यवाद  ।

 कटोतो  प्रस्ताव

 श्री  पोयूष  तिरकी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  ीर्षक  के  अन्तर्गत  भांग  में  100  रबये  कम  किये

 बंगाल  में  मलेरिया  के  फैलाव  को  रोकने  हेतु  तुरन्त  पग  उठाने  की
 श्यकता  ।]  (1)

 *  कि  चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  शीर्षक  के  अन्तर्गत  माँग  में  100  शपये  कम  किये

 स्वास्थ्य  विशेषकर  कूच  पश्चिम  विनाजपुर  और
 दाजिलिंग  जिलों  में  स्थित  के  विद्युतीकरण  के  लिए  घन  की  व्यवस्था  करने  की

 श्यकता  ।]  (2)

 जिक्षित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  ह्ीषंक  के  अन्तगेत  माँग  में  100  रुपये  कसम  किये  जाएं  ।”

 अस्पतालों  में  जीबन  रक्षक  औषधियों  तथा  अन्य  औषधियों  फ्याष्क  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (3)

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  शीर्षक  के  अम्तगंत  माँग  में  100  रुपये  कभ  किये  जाएं

 स्वास्थ्य  विशेषकर  उत्तर  बंगाल  के  कूच  पश्चिम
 दिनाजपुर  और  दाजिलिंग  जिलों  में  स्थित  दाइयों  तथा  अन्य  चिकित्सा
 कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  1]  (4)

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  क्रीर्षक  के  अम्तर्गत  माँग  में  100  स्पये  कभ  किये  बाएंਂ

 बंगाल  के  जलपाइगुड़ी  में  जोलधापाड़ा
 ग
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 नागराकाटा  में  जड़ीबूटी  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  की

 श्यकता  ।]  (5)

 चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  शीर्षक  के  अन्तर्गत  सांग  में  00  झपये  कम  किये  जाएं

 बंगाल  के  जलपाइगुड़ी  जिले  में  बीरपाड़ा  में  चिकित्सा  संबन्धी  बहुउद्देशीय

 चारियों  तथा  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की

 श्यकता  ।]  (6)

 बिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  शोष॑ंक  के  अन्तर्गत  साँग  में  100  रुपये  कम  किये  जाएंਂ

 विशेषकर  उत्तर  बंगाल  के  जलताइगुड़ी  जिले  में  में  रोगियों  के

 साथ  मानवीय  व्यवहार  तथा  वहां  पर  स्वच्छता  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  ।  (7)

 चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  क्ोष॑  क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 बंगाल  में  बक्सा  रेंज  के  वन-प्रामों  के लिए  एक  चलती-फिरती  चिकित्सा  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  धन  आबंटित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (8)

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  शीर्षक  के  अन्त्गंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 को  रोकने  के  लिए  चलचित्रों  तथा  प्रचार  के  अन्य  माध्यमों  के  द्वारा  सफाई  तथा

 स्वास्थ्य-विज्ञान  के  बारे  में  ग्रामीण  जनता  को  शिक्षित  करने  की  आवश्यकता  ।  (9)

 चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 उत्तर  बंगाल  के  जिलों  में  शिशुओं  तथा  गर्भवती  महिलाओं  के  लिए  डी०पी०टी०
 ढी०टी०  टाइफाइड  तथा  टी  ०टी०  की  वैक्सीन  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (10)

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  क्षोषंक  के  अम्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए

 तथा  अधं-नगरोय  क्षेत्रों  विशेषकर  उत्तर  बंगाल  कै  जिलों  मैर-सरकारी

 उपचर्या-गृहों  की  संख्या  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (11)

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  छोष॑क  के  अम्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए

 में  हमियोपेथी  के  कालेज  में  50  शैय्याओं  का  एक
 समचिकित्सा  प्रणाली  अस्पताल  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (12)

 चिकित्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  क्षीक  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपये  कम्त  किए  खायें  ।”
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 क्षेत्र  में  प्रचर  मात्रा  मरे  जड़ी  बटियों  री

 बझाउुव वें  दिक  कालेज  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (

 चिक्त्सा  ओर  लोक  स्वास्थ्य  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जायें  ।”

 उपलब्ध

 3)

 4 घता  को  देखते  वहां  एक

 बंगाल  के  जिलों  में  फैले  क्रुष्ठ  क्षयरोग  तथा  जापानी

 मस्तिष्क-ज्वर  को  रोकने  के  लिए  विशेष  पग  उठाने  की  आवश्यकता  ।]  (14)

 चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  शीवेक  के  अत्तगंत  सांग  में  100  रुपये  कम  किए

 बंगाल  के  जलपाइगुड़ी  जिने  में  अलीपुरदुआर  में  एक  आयोडीन  मिश्रण  संयन्त्र
 स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (15)

 चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  क्षीषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कटोती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  है  ।

 श्लोमतो  किशोरों  सिंह  :  महोदय  मुझे  सरकार  को  बधाई  देते  हुए  खुशी  हो  रही

 है  कि  वह  इस  आटाਂ  घोषणा  2000  ईसवी  तक  सबको  स्वास्थ्य  के  सर्वाधिक  वांछनीय
 लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  स्वयं  वचनबद्ध  सरकार  की  यह  वचनबद्धता  एक  वही  घने
 अन्धका  रपूर्ण  आकाश  में  जगमगाता  हुआ  एक  मया  तारा  हमारा  विश्वास  है  कि  श्री  राजीब

 गांधी  के  गतिशील  नेतृत्व  में  हमरा  देश  मार्ग  में  आने  वाली  बड़ी  कठिनाइयों  के  बावजूद  अपने  लक्ष्य

 तक  पहुंचने  में  सफल  हो  जाएगा  ।

 हमारे  गांवों  में  निरन्तर  कालाजान

 फाइलेरिया  तथा  कई  उष्णकटिबन्धीय  क्षेत्रों  में  होने  वाली  तथा  परजीवी  बीमारियों  का

 खतरा  बना  रहता  है  जिससे  हमारे  लोगों  की  कार्यक्षमता  प्रभावित  होती  है  और  इससे  व्यक्ति  लम्बे

 समय  तक  ओर  कई  बार  तो  जीवन  भर  काम  करने  में  अक्षम  रहता  यदि  किसी  समय  किसी
 व्यक्ति  को  इनमें  से  कोई  रोग  हो  जाए  तो  कई  बार  अनेक  मामलों  में  डाक्टर  भी  अधिक  सहायता

 तहीं  कर  उदाहरण  के  लिए  फीताकृमि  तथा  गिनी  क्ृमि  कुछ  ऐसे  परजीवों  में  से  हैं  जिनसे

 हमारे  देश  के  लोगों  को  रोग  हो  रहे  जो  गन्दगी  के  होते  आप  सभी  इस  बात  से  सहमत
 होंगे  कि  विशेषकर  गन्दी  बस्तियों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तथा  साथ  ही  भीड़भाड़  वाले  तथा  ऐसे
 भगरीय  क्षेत्रों  जो  योजनाबद्ध  ढंग  से  नहीं  बसे  गन्दगी  रहती

 जहां  हमें  देश  की  जनता  के  लिए  अधिकाधिक  डाक्टरों  तथा  अस्पतालों  की  आवश्यकता

 वहां
 हमें  जन-स्वास्थ्य  सुनिश्चित  करने  तथा  जन  स्वास्थ्य  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  व्यावहारिक

 व्यवस्था  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  क्योंकि  केवल  ऐसा  करने  से  ही  हम  स्थानिक  रोगों  से  उन्हें

 मुक्त  करा  सकते

 264



 अनुदानों  की  1985-86  15  1985.

 मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि हम  अपनी  सभी  चर्चाओं  गोजनाओं  में  और

 अधिक  डाक्टर  तथा  दबाइयां  उपलब्ध  कराने  की  बात  अधिक  कहते  हैं  ओर  जन  स्वास्थ्य  के  बारे  में

 कम  कहते  मुझे  आशा  है  कि  अपने  नए  स्वास्थ्य  मंत्री  के  सच्चे  और  मुश  में  यह

 दृष्टिकोण
 बदलेगा  ।  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि  वह  ऐसा  कर  ।

 चेचक  को  समाप्त  करने  में  हमें  कुछ  हृद  तक  सफलता  मिली  है  ।  पिछले  10  वर्षो  में  चेचक

 का  कोई  मामला  हमारे  समक्ष  नहीं  आया  इस  सफलत्ता  से  हमें  यह  आशा  हुई  है  कि  कुछ  अन्य

 रोगों  को  भी  दूर  किया  जा  सकेगा  ।  लेकिन  न्यूनाधिक  रूप  से  मलेरिया  का  रोग  दूर  किए  जाने  के

 बावजद  हमें  मलेरिया  उन्मूलन  करने  में  उस  हृद  तक  सफलता  नहीं  मिली  है  और  यह  बीमारी  पुनः

 फैलने  लगी  मंत्रालय  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  1983  के  बाद  मलेरिया  के

 रोगियों  की  संख्या  में  18.1:  कीं  वृद्धि  हुई  है  ।

 मन्त्रालय  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  कुण्ठ  रोग  के  उन्मेलन

 तथा  तपेदिक  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  कार्यवाहो  तेज  कर  दी  गई  है  और  इसके  लिए  अधिक

 धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  यह  काम  कठिन  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  समस्या  की  गम्भीरता

 के  अनुरूप  इसके  लिए  आबंटित  की  गई  धनराशि  पर्याप्त

 इसके  अतिरिक्त  मुझे  आशंका  है  कि  राज्यों  द्वारा  भी  इतनी  तत्कालिकता  तथा  इच्छा  कहीं

 दिखाई  जा  रही  मैं  बिहार  की  स्थिति  स ेसदन  को  अक्गत  करना  चाहता  हूं  वहां  अधिक

 आबंटन  किए  जाने  तथा  प्रशासनिक  दक्षता  बढ़ाने  की  आवश्यकता  चूंकि  मेरे  पप्स  अन्य  राष्ट्रीय
 कार्यक्रमों  के  बारे  में  बोलने  का  समय  नहीं  है  इसलिए  मैं  अपनी  बात  क्षयरोग  के  नियन्त्रण  के  लिए

 किए  जा  रहे  प्रयासों  तक  ही  सीमित  क्षय  रोग  नियन्त्रण  कार्यक्रम  अभी  भी  पूर्णतः  केन्द्र

 प्रायोजित  कार्यक्रम  नहीं  इसमें  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  बराबर  व्यय  करती  आप  जानते  हैं
 कि  आम  राज्य  आवश्यक  संसाधन  नहीं  जुटा  पाए  और  यही  हालत  बिहार  है  जो  चिरकाल  से

 निर्घेन  और  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।

 केन्द्र  सरकार  प्रत्येक  जिले  में  तपेदिक  केन्द्र  खोलना  चाहती  है  लेकिन  बिहार  के  6  जिलेईं  में

 ऐसा  कोई  केन्द्र  नहों  इसी  भांति  बिहार  ने  20  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  जिले  में  के

 आधार  पर  2  क्षय  रोग  केन्द्र  बनाने  का  प्रावधान  नहीं  किया  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार
 7  जिले  ऐसे  हैं  जहां  क्षय  रोग  के  2  केन्द्र  होने  चाहिए  थे  ।

 केन्द्र  सरकार  की  योजना  के  अनुसार  बिहार  क्षय  रोगियों  के  लिए  4000  शैम्पाओं  की

 व्यवस्था  की  जानी  लेकिन  हमारे  राज्य  में  केवल  1900  शैंय्याओं  की  व्यवस्था  की  गई

 है  जो  पर्याप्त  संख्या  के  आधे  से  भी  कम  हैं  ।  क्या  यह  चिन्ता  का  विषय  नहीं  है  ?  पूरे  उत्तर  बिहार
 में  एक  भी  आरोम्य-आश्रय  नहीं  मंत्री  महोदय  से  मेरा  पुरओर  अनुरोध  है  कि  वह  उत्तर  बिहार
 में  कम  से  कम  200  शैग्पाओं  वाले  2  क्षय  रोग  अस्पताल  खोलें  ।
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 क्षय रोगियों की सबसे अधिक संख्या प्राथमिक स्वाध्य  केन्द्रों में  होती शशिकला  >>

 क्षय  रोगियों  की  सबसे  अधिक  संख्या  प्राथमिक  स्वाध्य  केन्द्रों  में  होती  लेकिन  बिहार
 -  का  इस  स्तर  पर  कार्ये-निस्पादन  बहुत  खराब  प्राथमिक  चिकिश्सा  उेन्‍्द्रों  में  क्षय  रोग  पता

 लगाने  के  कार्यक्रम  के  तहत  3  लाख  30000  रोगियों  की  थूक  जांच  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 जैकिस  पिछले  वर्ष  के  दोरान  केवल  30,000  रोगियों  की  इस  प्रकार  फी  जांच  की  गई  ।

 तपेदिक  को  प्रभावी  रूप  से  नियंत्रित  करने  ओर  इसका  पता  लगाने  का  क्‍या  यही  तरीका

 गुजरात  और  अन्य  राज्यों  की  सरकारों  ने  प्रत्येक  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्र  में तपेदिक  सहायकों  और
 तपेदिक  कार्यकर्त्ताओं  आदि  की  नियुक्ति  करके  इस  समस्या  को  हुल  कर  दिया  अस्पतालों  में
 इस  तरह  के  कर्मचारियों  की  जरूरत  केन्द्र  को  इसके  लिए  शत  प्रतिशत  राशि  प्रदान  करनी

 चाहिए  ।  तपेदिक  निर्धन  व्यक्तियों  का  रोग  है और  अगर  निर्धन  व्यक्तियों  को  केन्द्र  से  उदार  इलाज

 नहीं  मिलेगा  तो  यह  समस्या  बहुत  ही  विकट  हो  जाएगी  और  पड़ोस के  क्षेत्रों  मे ंफेल  जाएगी  इससे

 प्राकृतिक  संसाधनों  की  काफी  बड़ी  बरबादी  होगी  ।

 रीफाइमाइसीन  पर  से  शुल्क  हटाकर  वित्त  मंत्री  जी  ने  अच्छा  कार्य  किया  इस  औषधि

 का  तपेदिक  मरीजों  के  लिए  अल्पावधि  रसायन  चिकित्सा  में  भी  सम्मिलित  कर  लेना  चाहिए  कम

 से  कम  कफ  थूकने  वाले  मरीजों  के  बारे  में  ।

 ये  समी  बीमारियां  अधिकतर  अस्वच्छ  वातावश्ण  तथा  स्वच्छ  पेयजल  के  अभाव  के  कारण

 होती  हैं  ।  पेयजल  उपलब्ध  कराने  का  उत्तरदायित्व  निर्माण  एवं  आवास  मन्त्रालय  का  मैं  सुझाव

 दूंगा  कि  सचिव  स्तरों  पर  भी  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  तथा  निर्माण  मन्त्रालय  में  पूरा  समन्वय  होना
 उचित.समन्‍्वय  तथा  समान  दृष्टिकोण  से  पूरे  गांव  के  जन  स्वास्थ्य  के  लिए  बनाये  गये

 रुपायों  को  भ्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  दै  जैसे  कि  पीने  के  पानी  की

 जनस्वास्थ्य  केन्द्र  आदि  का  प्रबन्ध  करने  से  जनस्वास्थ्य  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  विषय  में  मैं  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  कर ूगी  कि  वे  उन  आंकड़ों  पर
 ज्यादा  निर्भर  न  रहें  जो  उन्हें  दिए  गए  सरकार  का  यह  दावा  है  कि  देश  के  प्रमुख  भागों  में
 प्राथमिक  चिकित्या  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  इससे  भिन्‍न  है  ।  ऐसा  मैं

 व्यक्तिगत  अनुभव  से  कह  रही  हूं  ।  अगर  वहां  पर  डाक्टर  हैं  तो  दवाययां  नहीं  हैं  ।  भौर  अक्सर  केन्द्रों
 पर  चिकित्सा  कर्मी  भी  उपलब्ध  नहीं  होते  ।

 हाल  ही  में  मंत्री  जी  ने  इस  बात  पर  खेद  प्रकट  किया  था  कि  400  रुपये  महीने  की  प्रोत्साहन
 राशि  देने  के  बावजूद  भी  डाक्टर  ग्रामीण  इलाकों में  जाने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  ।  इससे  पता  चलता

 है  कि  हमें  किस  तरह  की  शिक्षा  दी  गई  प्रबोधन  कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  की  आवश्यकता

 ब्राॉंभीण  क्षेत्रों  में  रहम-सहन  के  तरीकों  में  सुधार  करने  की  जरूरत  है  ।  मुझे  लगता  है  कि  प्राथमिक
 चिकित्सा  केस  अब  पुरामी  बात  हो  चुकी  यहां  तक  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  भी  यहों  समझता

 इसके  सभी  उपकरणों  वाले  प्राथमिक  अस्पताल  स्थापित  किए  जा  सकते  हमारे

 चिकित्सा स्नातक सभी तरह की बीमारियों का इलाज करने में समर्थ नहीं शल्य चिकित्सकों 263
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 तथा  रोग  विज्ञानियों  की  आवश्यकता  क्‍या  हम  एक  डाक्टर  वाले  चिकित्सा  केन्द्र  से  अ”ने  उद्देश्य
 की  प्राप्ति  कर  सकते  हैं  अथवा  हमें  अद्ध-चिकित्सक  कर्मियों  समेत  पूरे  कर्ंचारियों  की  आवश्यकता

 है  |  हमारे  पास  संसाधनों  का  वास्तविक  आंकलन  होना  चाहिए  और  देखना  होगा  कि  इसमें  से  कितनी
 व्यवस्था  की  जा  सकती  है  और  हसके  पश्चात  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्रों  के  स्थान  पर  प्राथमिक
 हस्पतालों  में  कर्मियों  तथा  उपकरण  और  औषधियों  की  पूरी  मात्रा  देने  के  बारे  में  निश्चय  करना
 चाहिए  ।  यह  अनुभव  किया  जाना  चाहिए  कि  चिकित्सा  कर्मचारियों  के  दल  में  पूरे  तालमेल  के  बाद

 ही  आधुनिक  दवाईयां  दी  जा  सकती  हैं  ।

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  हमारी  सफलता  के  लिए  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  निर्णायक  केरल  और
 गोवा  की  महत्वपूर्ण  सफलता  का  कारण  शिक्षा  ओर  प्रोत्साहन  पर  बल  देना  परन्तु  बिल्लर  जैसे
 शाज्य  में  शिक्षा  ओर  प्रोत्साहन  दोनों  का  ही  अभाव  दो  बच्चों  का  परिवार  आन्दोलन  में
 प्रगति  लाने  के लिए  सामाजिक  आन्दोलन  एक  शक्षितशाली  अन्तंप्रेरणा  का  कार्य  कर  सकता  मेरे
 विचार  में  परिवार  नियोजन  के  इस  कार्य  में  स्वेच्छिक  निकायों  की  विशाल  संख्या  के  सहयोग  तथा
 सरकारी  धन  के  प्रयोग  से  सहयोग  में  तेजी  लाई  जा  सकती  इस  कार्य  में  सर्वदलोय  समितियां
 अखिल  भारतीय  महिला  संगठनों  के  साथ  मिलकर  नेतृत्व  प्रदान  कर  सकती  अपने  उद्देश्यों  की
 तरफ  बढ़ने  के  लिए  हमें  जन  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  तंयार  करना  है  जिसमें  आधुनिक  दवाईयों
 के  वितरण  तथा  परिवार  नियोजन  का  आधार  हो  ।  वतंमान  अपूर्ण  रबेये  से  यह्‌  उद्देश्य  ही  पूरा  नहीं
 हो  पायेगा  जैसा  कि  उष्णकटिबंध  क्षेत्र  की  लगातार  होने  वाली  बीमारियां  उपेक्षित  जन  स्वास्थ्य
 केन्द्रों  ओर  शहरी  क्षेत्रों  में  डाक्टरों  की  भीड़-भाड़  से  देखा  गया  है  ।

 इस  सबके  लिए  काफी  मात्रा  में  घन  की  आवश्यकता  मैं  कहूंगा  कि  अगर  हम  अपने  वादे
 को  पूरा  करने  में  कटिबद्ध  हैं  कि सन्‌  2000  तक  सभी  को  स्वास्थ्य  सेवायें  उपलब्ध  करानी  है  तो
 हमारे  बजट  का  10  प्रतिशत  भाग  स्वास्थ्य  के  लिए  रखा

 शौरो  हंंकर  राजहंस  :  सभापति  मैं  दो-तीन  व्यावहारिक  बातें
 हम  लोग  जितने  संसद  के  सदस्य  यहाँ  दिल्ली  में  उनको  एक  तरह  का  अ  नुभव  रोज  होता
 20-25  लोग  नौकरी  के  लिए  आते  हैं  और  दस-पांच  लोग  रोज  अस्पताल  में  दाखिल  होने  के  लिए आते  शायद  नौकरी  की  समस्या  का  हम  समाधान  न  कर  लेकिन  जो  अस्पत,ल  का  मामला
 है  वह  बहुत  ही  भयावह  मैं  अपने  अनुभव  की  बात  आज  से  आठ-दस  दिन  पहले  मेरी
 कांस्टीचूएंसी  से  एक  आदमी  आया  ।  उसने  बतलाया  कि  वह  दो  महीने  से  धबका  खा  रहा  है  और
 आल  इण्डिया  इंस्टीचूट  में  उसका  एडमीशन  नहीं  हो  रहा  मैंने  उसके  सारे  कागजात  देखे  और
 फिर  मैंते  सोचा  कि  पसंनल-नालिज  से  एक्पीरिएन्स  लू  ।  वह  न्यूरोसजरी  का  कंस  था  और  उसको
 कहा  था  कि  आप  साढ़ें-सात  बजे  राजकुमारी  अमृतकौर  ब्लाक  में  आइये  ।  मैं  स्वयं  उस  रोगी  के
 साथ  राजकुमारी  अमृतकौर  ब्लाक  गया  7  बज  कर  20  मिनट  पर  गया  ।  पहरेदार  ने  जाने  से  मना

 चोकीदार  ने  लोगों  से  कहा  कि  अभी  अन्दर  नहीं  जा  सकते  ।  इतने  में  एक  व्यक्ति  आया
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 और  उसने  उसे  कुछ  कया  मैं  नहीं  जानता  ।  उसने  उसको  अन्दर  जाने  दिया  ।  मैने
 कहा  कि  मुझे  अन्दर  जाने  दो  ।  उसने  जाने  मैंने  कहਂ  कि  पेशेंट  को  साढ़े  सात
 बजे  बुलाया  गया  है  ओर  अब  7-25  हो  रहे  हम  डाक्टर  से  कंसे  मिलेंगे  ।  उसने  कहा  कि  अन्दर

 नहीं  जाने  मैंने  फिर  कहा  कि  अन्दर  जाने  दो  भगवान  के  उसने  कहा  कि  नहीं  जानें
 मैंने  कहा  कि  मैं  एम०पी०  मुझे  जाने  दो

 !  उसने  कहा  कि  यहाँ  सभी  यह  कहते  हैं  कि
 एम०पी०  ।  मैंने  अपना  आइडे टी  कार्ड  उसे  दिखाया  ।  उसने  मुझे  सलाम  किया  और  कहा  कि

 साहब  पहले  क्‍यों  नहीं  कहा  कि  आप  एम०पी०  मैंने  कहा  कि  मैंने  तो कहा  ही  था  कि  मैं

 एम०पी०  तुम  मानते  नहीं  थे  ।  मैं  सच्ची  कहानी  कह  रहा  उसके  वाद  जब  मैं  अन्दर
 तो  मैंने  डाक्टर  सेਂ  अनुरोध  किया  ।  डाक्टर  ऊा  नाम  मेरे  पास  है  लेकिन  मैं  इस  सदन  में  कहना  नहीं
 चाहता  ।  मैंने  कहा  कि  दो  महीने  से  यह  गरीब  आदमी  धक्के  खा  रहा  इसका  एड्मीशन  कर

 लीजिए  ।  डाक्टर  ने  कहा  कि  अगले  दो  महीने  तक  एडमीशन  नहीं  होगा  ।  मैंने  कहा  कि  भगवान  के

 लिए  एडमीशन  कर  यह  बिहार  से  आया  कंसे  इसका  इलाज  इसके  पास

 कोई  उपाय  नहीं  उसने  कहा  कि  इसका  एडमीशन  नहीं  मैंने  कहा  कि  इसका
 यदि  एडमीशन  नहीं  तो  क्या  इसका  कारण  उसने  कहा  कि  आप  यह  पृछने
 वाले  कौन  मैंने  कहा  कि  मैं  एम०  पी०  हूं  ।  उसने  कहा  कि  आप  एम०  पी०  मैंने

 ।  मैंसे  अपना  आइडेंटिटी  कार्ड  दिखाया  ।  उसने  कहा  कि  आपने  पहले  क्‍यों  नहीं  कहा  कि
 मैं  एम०पी०  मैंने  कहा  कि  मैं  कितनों  को  यह  बताऊ  कि  मैं  एम०पी०  मैं।+  कहा  कि
 आंगे  से  हर  एम०पी०  को  जिस  तरह  से  आफिस  में  लोग  अपने  गले  में  लगाए  आइडेंटिटी  काई

 रहते  हैं  उसी  तरह  का  एक  आइडेंटिटी  कार्ड  एम०पी०  के  गले  में  होना  चाहिए  जो  यह  बताए
 कि  वह  एम०पी०  है  ओर  वह  लगा  कर  वह  पेशेंट  को  लेकर  जाए  और  फिर  पेशेंट  भर्ती

 उसके  बाद  वह  पेशेंट  भर्ती  हो गया  और  उसका  आपरेशन  भी  हो  गया  और  वह  ठीक-ठाक  है  ।  मैं
 उस  डिपार्ट  मैंट  के  हैड  से  मिला  ।  उन्होंने  उम  पंशेंट  की  बड़ी  अच्छी  खातिर  कहने  का  अर्थ

 यह  है  कि  ऊपर  तो  ठीक-ठाक  है  लेकिन  नीचे  बहुत  बड़ी  धांधली  मैं  माननीया  मन्त्री

 जी  से  मिला  उन्होंने  कहा  था  कि  जब  कोई  मामला  ऐसा  तो  मैडीकल  सुपरिनटेन्डन्ट  को

 कहिए  ।  मैडीकल  सुपरिटेन्डेंन्ट  की  बात  भी  बतलाता  मंडिकल  सुपरिटेन्डेन्ट  को  जब  टेलीफोन

 कीजिए  अस्पताल  सफदरगंज  अस्पताल  तो  कहला  दिया  जाता  है  कि  डाक्टर  साहब  नहीं  हैं
 और  जो  लोग  ऐसा  कहते  हैं  कि  कह  उनकी  आवाज  तेलीफोन  पर  आती  हम
 समझते  हैं  कि  यह  कैसे  होता  हम  जानते  हैं  कि  माजरा  कया  है  ।

 सभापति  भरहोदय  :  आप  भी  एक  डाक्टर  हैं  ।

 डॉ०  गोरी  झंकर  राजहूंस  :  मैं  भिन्न  प्रकार  का  ढावटर  मैं  अखबारवालों  में  से  क्‍या

 मैं  कुछ  अन्दर  की  बातें  वहां  क्या  कुछ  हो  रहा  है  ?
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 ऐसा  है  कि  इसी  सफदरगंज  अस्पताल  इसी  आल  इण्डिया  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडीकल

 साइसेज  में  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  जरिये  जब  दो  तीन  साल  पहले  घमाका  हुआ  तो  ये  सारे  लोग
 मेरे  पास  लाइन  लगाकर  आए  थे  यह  कहने  के  लिए  भगवान्‌  के  लिए  इसे  बन्द  करिये  दुर्भाग्यवश  वह
 सेडी  सम्वाददाता  अब  नहीं  है  मर  गई  है  जिसने  इस  काम  को  किया  था  और  सारे  देश  में  हुंगामा  कर
 दिया  खासकर  आल  इन्दिया  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडीकल  साइसेंस  में  करपशन  को  एक्सपोज  किया

 उस  समय  ये  लोग  थरथर  कांपते  थे  ।  मैंने  आल  इण्डिया  इंस्टीट्यूट  आफ  मेडीकल  साइसेज  में
 जा  कर  कहा  कि  हमें  आप  इस  बात  के  लिए  बाध्य  न  करें  कि  हम  आपके  कारनामों  को  फिर  उसी

 तरह  से  उजागर  करे  जैसे  पहले  किया  आप  गरीब  लोगों  की  बातें  सुनिये  ।  यह  आल  इण्डिया
 ह  सस्‍्टीट्यूट  आफ  मेडीकल  साइसेज  की  बात  है  सफदरजंग  अस्पताल  की  बात  भी  आप  को  बताता

 हूँ  ।  मैं  अखबार  में  इसलिए  अस्पताल  के  सारे  लोग  मेरे  पास  आते  हैं  सही  बात  कहने  के  लिए  ।
 सफदरगंज  अस्पताल  में  आज  भयानक  लड़ाई  हो  रही  है  सीनियर  डाक्टरों  में  और  दूसरे  डाबटरों  में  ।

 यूनियन  और  मुठ्ठी  भर  लोगों  का  सहार  लेकर  वे  गाली-ग्लोज  कर  रहे  वहाँ  रोगियों  की
 भाल  करने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  यही  नहीं  सफदरजंग  अस्पताल  में  जो  घिनोनी  गड़बड़  हो  रही  है
 उसे  में  इस  सदन  में  नहीं  कहना

 इसलिए  मेरा  आपसे  यही  अनुरोध  है  कि  आप  आल  इन्डिया  इस्टीच्यूट  आफ  मेडीकल
 सिंज  और  सफ्दरजंग  अस्पताल  की  जांच  करने  के  लिए  एक  कमेटी  हाउस  की  बिठाएਂ  ताकि  वहाँ  के
 डाक्टरों  में

 जो  असन्तोष  है  वह  दूर  हो  और  यह  बता  सकें  कि  वहां  क्‍या  स्थिति  वहाँ  स्थिति
 अत्यधिक  खराब  जूनियर  डाक्टरों  को  आगे  बढ़ा  दिया  गया  है  और  सीनियर  को  पीछे  कर
 कर  दिया  गया  उनका  कहना  है  कि  यदि  यही  धाँधली  चलती  रही  तो  ऐसी  स्थिति  से  छुटकारा
 नहीं  मिलेगा  ।  समय  रहते  वहाँ  के  लोगों  को  न्याय  मिल  सके  इसके  लिए  पूरी  जाँच  होनी  चाहिए  ।
 यह  एक  अस्पताल  का

 मामला  नहीं  दो-दो  अस्पतालों  का  मामला  है  इन  दोनों  अस्पतालों  के  बारे
 में  इस  हाउस  की  एक  कमेटी  बनायी  जानी  चाहिए  जों  इनके  बारे  में  पूरी  जाँच  करे  ।

 आप  मुझे  एक  बात  यह  बताइये  कि  एक  एम०  पी०  के  पास  दूरदाज  उसकी
 एन्सी  से  लोंग  इलाज  करवाने  के  लिए  दिल्ली  आते  उन  लोगों  को  एक  एम०  पी०  क॑से  इलाज
 दिलवाये  ?  डाक्टर  वहां  काम  नहों  कर  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  साथ  न्याय  नहीं  हो  रहा  वह  हमारी
 बात  कैसे  सुनेंगे  ।  मेडिकल  सुपरिन्‍्टेन्डन्ट  तक  नहीं  सुनता  यह  बात  मैं  खुलेआम  कह  रहा  हूं  ।
 जिस  तरह  से  आपने  हम  एम०  पी०  लोगों  के  लिए  पालियामेंट  हाउस  में  और  अनेक्सी  में  इलाज  का
 प्रबंध  किया  हुआ  है  उसी  तरह  का  प्रबंध  हमारे  यहां  जों  लोग  बाहर  से  इलाज  कराने  के  लिए
 आते  हैं  उनके  लिए  भी  होना  चाहिए  ।  में  अलग  अस्पताल  खोलने  की  बात  नहीं  कह  रहा
 हूं  ।  यहीं  पर  एक  डिपार्टमेंट  हो  और  ऐसो  एक  व्यवस्था  कायम  हो  जिससे  कि  हम  लोग  सफ्दरगंज
 अस्पताल  में  या  मेडिकल  इन्टीघ्युट  में  उनको  भर्ती  करवा  सकें  ।

 एक  और  बात  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  मैं  एक  दूसरी  बेकग्राऊड  से  आता  मैं  जब
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 गाँव-गांव या  हुआ  मिलता  था  हमारे

 देहात  जाता  हूं  तो  मुझे  लगता  है  कि  देश  का  भविष्य  अंधकारमय  कि  फेमिली  प्लानिंग  के  बारे
 में  पहले  गाँव-गांव  या  स्टेशन-स्टेशन  पर  यह  हुआ  मिलता  था  कि  हमारे  दोਂ  यही
 सवंत्र  लिखा  हुआ  मिलता  था  ।  इससे  हमारे  देश  की  जनसंख्या  कम  नहीं  हुई  |  केवल  हमारा  मजाक
 उड़ा  ।  अब  हम  फेमिली  प्लानिंग  के  साइन  बोर्डों  पर  यह  लिखा  पाते  हैं  कि  पापा

 पापा  के  दो  ।  मैं  बिहार  के  एक  देहात  में  गया  और  वहां  मैंने  किसानों  से  फेमिली  प्लानिंग  के  आारे
 में  पूछा  कि  आप  इस  पर  जोर  क्‍यों  नहीं  देते  तो  उन्होंने  मुझे  दो  टूक  जवाब  दिया  कि  यह  तो

 के  लिए  है  हमारे  लिए  नहीं  है  ।  सुदूर  देहातों  में  तो  मां-बाप  समझा  जाता  मम्परी-पापा  कोई

 नहीं  समझता  ।  हां  उनकी  भाषा  में  ही  लिखा  जाना  चाहिए  जो  कि  वे  समझते  आप

 फेमिलो  प्लानिए  की  बातों  को  देहात  के  लोगों  को  उष  भाषा  में  समझाइये  जिसको  वे  अच्छी  तरह  से
 समझ  सकें  ।  उन्हीं  की  भाषा  में  बात  कही  जाए  ।  चाहे  हिन्दी  में  या  मेथिली  में  ।

 सभापति  आप  कभी  देहात  में  जाईये  ।  कहीं  कहीं  तो  आप  देखेंगे  कि  मधुमक्खी  के
 छत्त  की  तरह  से  लोग  भरे  हुए  आप  नही  जानते  कि  एशिया  में  सब  से  पापुलेटिड  जगह  कोई  है
 तो  वह  है  ओल्ड  दरभंगा  जिसको  डब्ल्यु०  एच०  ओ०  और  दूसरों  ने  भी  स्वीकार  किया  है  ।  मैं  वहां
 किसी  मीटिंग  में  जाता  हूं  तो  वहां  केवल  आदमी  ही  आदमी  दिश्षाई  देते  केवल  बच्चे  ही  बज्चे

 वहां  पर  दिखाई  पड़ते  जो  भूखे  तंगे  जिनके  बहुत  इतने  बड़े  सिर  हैं  और  बहुत  छोट  उसका
 पेट  जो लगता  है  कि  6  दो  साल  में  मर  एक  तरफ  तो  आपने  बहूं  पर
 फेमिली  प्लानिंग  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  और  दूसरे  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  भी  कुछ  नहीं  कर  रहे
 है  ।  मैंने  देखा  है  कि  एक  ही  तालाब  में  जानवर  नहाते  आदमी  नहाते  कपड़े  साफ  किए  जाते  हैं
 आदमी  शौच  करते  आदमी  पानी  पीते  बहां  पर  डायरिया  और  डिसेन्द्री  से  साल  में  सैकड़ों
 लोग  एक  एक  गांव  में  मर  जाते  हैं  ।  इस  बात  की  किसी  को  कोई  फिक्र  नहीं  यह  हमारा
 स्‍्तान  जिस  हिन्दुस्तान  पर  हम  गौरान्वित  लेकित  असली  हिन्दुस्तान  उस  देहात  में  बसता  है
 और  उस  देहात  के  नागरिकों  देहात  के  लोगों  को  कीड़े  की  जिन्दगी  मिली  हुई  उसको  देखने
 वाला  कोई  नहीं  यदि  देखना  है  तो  वहां  जाकर  इण्डिया-नेपाल  वार्डर  पर  जाकर

 जहां  से  मैं  आता  हूं  ।  वहां  पर  लोग  जानवर  का  जीवन  बिता  रहे  हैं  ।  उनको  इस  जानवर  के  जीवन
 से  मुक्ति  दिलाने  के लिए  उनकी  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  आप  कया  कर  रहे  जब  बरसात
 आती  है  वे  कांप  जाते  बरसात  का  महीना  उनके  लिए  सबसे  बुरा  महीना  होता  बे  लोग
 मरते  हैं  कालरा  वे  लोग  मरते  हैं  कालाजार  वे  लोग  मरते  हैं  मलेरिया  उनको  देदने  वाला
 कोई  नहों  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  हमारा  भगवान  तो  मर  चुका  अब  इस  जिन्दगी  में  हमारा  उद्धार
 नहीं  होगा  ।  उस  क्षत्र  में  मैंने  देखा  है  कि तीस  साल  की  उम्र  में  लोग  बूढ़े  हो  गव  उनके  सामने
 कोई  भविष्य  नहीं  हमारी  स्वास्थ्य  नीति  ऐसी  है  कि  हम  उनको  कुछ  नहीं  देते  जब  बात

 बहुत  गंभीर  लोगों  को  दवाई  नहीं  मिलती  है  और  जो  मिलती  है  वह  नकली  मिलती  है  ।  देहात
 में  कोई  भी  डाक्टर  रहने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  वहां  पर  अराजकता  फैली  हुई  हमारी
 हैल्थ  पालिसी  इस  तरह  की  होनी  चाहिए  कि  जो  इस  दुलियां  में  नहीं  आए  उनको  मत  आने

 -  जेकित  जो  आ  गए  उसको  तो  आप  स्वस्थ्य  यदि  आप  उनको  स्वस्थ्य  नहीं  रखे  के  तो

 यह
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 सारे  देश  के  लिए  एक  लायबिलिटी  बन  जाएगी  ।  आज  हमारे  डाक्टर  अमरीका  और

 कनाडा  जा  रहे  लेकिन  हमारे  यहां  जो  डाक्टर  हैं  वे  शहर  छोड़कर  गांव  में
 नहीं  जाना  चाहते  ।

 इसलिए  नहीं  जाना  चाहते  कि  उन्हें  वहां  पर  कोई  इ  सेंटिव  नहीं  है  ।

 मैं  बहुत  सी  बातें  कहना  चाहता  लेकिन  संक्षप  में  यही  कहकर  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  कि  इस  तरह  से  भाषण  देने  से  कोई  फायदा  नहीं  आप  प्रेबिटकल  होइए  ।  आज  की
 अश्वबारों  में  आपने  देखा  लोगों  ने  कमेंट  किया  है  हमारे  सारे  जन॑लिस्ट्स  यहां  पर  बैठै

 हुए  उन्होंने  कमेंट  किया  है  कि  प  लियामेंट  में  जो  डिबेट  हो  रही  है  वह  बहुत  ड्राई  डिमांड्स
 हो  पास  होंगी  सदस्थ  चाहे  कुछ  भी  उनका  कोई  मतलब  नहीं  सारा  डिसक्शन  बिता
 अतलब  हो  रहा  इसलिए  मेरा  इतना  ही  निवेदन  है  कि  हम  जो  बात  यहां  पर  कर  रहे  उस
 पर  गंभीरता  से  विचार  किया  जाए  ।

 ]

 शी  कुलमदईवेलु  :  माननीय  सभापति  स्वास्थ्य  को  खतरा
 अतिदिन  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ओर  इससे  देश  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  महत्ता  भी  बढ़ती  जा  रही  है
 क्ष्योंकि  जहां  तक  आबादी  का  संबंध  भारत  सबसे  बड़ा  और  विशाल  देश  और  परिवार  कल्याण
 शाह्तव  में  एक  मुख्य  समस्या  है  जो  कि  हम  देश  के  काफी  लोगों  को  आकर्षित  करती  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जन्मदर  निमंत्रण  के  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 में  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  मांगो  का  समर्थन  करत  हूँ  मोर  साथ  ही  इस
 पम्बन्ध  में  मैं  एक  अथवा  दो  बातें  कहना  चाहना  हूं  ।  गरीब  से  गरीब  गांवों  में  रहने  वाल  लोगों  तो
 तक  स्वास्थ्य  सेवाएँ  अवश्य  ही  पहुचनी  चाहिए  हमारा  देश  गरीबों  का  देश  परन्तु
 घनों  के  मामल्नों  में  गरीब  नहीं  है  हमार  पास  काफी  मात्रा  में  संसाधन  परन्तु  संसाधनों  क
 उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाये  यह  हमें  निर्धारित  करना  इस  विभाग  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  उपाय
 किये  जाते  हैं  भौर  घनराशि  का  आाबंटन  किया  जाता  है  ओर  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  इस  राशि  के
 आयंटम  का  लक्ष्य  निर्धारत  किया  जाता  तमिलनाडु  इस  विषय  में  काफी  अच्छा  क्थ  कर  २  द्ढ्ा

 भौर  स्वर्ण  पदक  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्‍योंकि  भ।रत  सरकार  ने  इसके  लिए  जो  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  था  ।  बह  तमिलताडु  सरकार  द्वारा  प्राप्त  कर  लिया  गया  परन्तु  उत्तरी  भाग  के  कुछ
 राज्यों  का  कार्य  निष्पादन  अच्छा  नहीं  उन्होंने  लक्ष्य  की  पूर्ति  नहीं  की  इसलिए
 इस  अवधि  को  दो  महीने  ओर  बढ़ा  दिया  गया  सरकार  ने  यह  समयावधि  क्‍यों  बढ़ाई

 यह  देखने  के  लिए  कि  स्वर्ण  पदक  तमिलनाशु  को  न  मिले  या  तमिलनाड़  इसे  प्राप्त  न  कर
 सके  ?

 शभ्षापति  महोदय  :  आपका  मतलब  है  कर्वे  अवा्ड  ?

 कली  कुलनदईबेलु  :
 जो  कुछ  भो  यह  हो  पुरस्कार  अथवा  पारितोषिक  ओर  नकद

 परन्पू  दुर्भाग्यवश
 स्वास्थ्य  और  कल्याण  मंद्रालय यह  कर  रहा  किस  आप्नार  पर  वे  इसे  कर  छ्
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 हैं  ?  क्या  मैं  जान  सकता  हू  कि  इसे  करने  का  आधार  या  मापदण्ड  क्‍या  है  ?  वे  ऐसा  इसलिए कर
 रहे  हैं  क्योंकि  वे इस  इनाम  को  अन्य  राज्यों  को  देना  चाहते  हैं  जिन्होंने  अभी  तक  लक्ष्य  की  पूर्ति
 नहीं  की  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  सही

 श्री  कुलनबईबेल्‌  :  मेरे  विचार  से  यह  सही  है  ।  मंत्री  जी  को  शायद  यह  मालूम  हो  ।  मंत्री
 जी  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि समयावधि  पहले  ही  बढ़ाई  जा  चुकी  है  और  मेरे  |वचार  से  सरकार
 को  उचित  तरीका  अपनाना  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  बात  मुझे  प्रधान  मंत्री  जी  को  बतानी

 हमें  हमारे  प्रधिकारों  से  बंचित  क्‍यों  किया  जा  रहा  और  हमारी  भावनाओं  को  क्‍यों  ठेस
 पहुंचाई

 जा  रही

 एक  और  मुद्दा  भारत  में  जन्म  दर  नियन्त्रण  के  लिए  हम  प्रोत्साहन  दे  रहे  कुछ
 अन्य  देशों  में  नवजात  शिशुओं  को  प्रोत्साहन  दिय्या  जाता  है  ।  उन्हें  प्रत्येक  बच्चे  के  लिए  प्रोत्साहन
 दिया  जाता  है  ।  यहां  भारत  में  हम  ऐसा  नहीं  कर  रहे  इसी लिए  हम  बजट  में  पैसों  का  प्रावधान  कर

 रहे  हैं  ओर  इस  उद्देश्य  क ेलिए  आबंटन  किया  जा  रहा  मैं  माननीय  मंत्रियों  केबिनेट  मंत्रियों  राज्य

 मंत्रियों  से निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  बारे  में  समुचित  रूप  से  प्रचार  करें  ताकि  यह  संदेश  निर्धन  से  निधन
 व्यक्ति  को  पहुंचाया  जा  सके  ।  हमारे  यहां  बहुत  से  तरीके  हैं  जैसे  कि  ट्यूबेकटोमी  और

 लैपरोस्कोजी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  क्या  हम  ऐसा  कोई  तरीका  नहीं  निकाल  सकते
 जिसमें  सिर्फ  गोलियां  देकर  ही  जन्म  नियंत्रण  किया  जा  सके  ।  अगर  ऐसा  किया  जा  सकता  है  तो

 हमें  अवश्य  ही  इसका  पता  लगाना  विज्ञान  में  दिन  प्रति  दिर  प्रगति  होती  जा  रही  है  हमें
 इसका  पता  लगाना  चाहिए  ।  वे  कहते  हैं  कि  लैपरोस्कोपिक  एक  आसान  तरीका  है  परन्तु  गोलियों
 की  मकद  से  भी  हम  जन्म  नियंत्रण  करने  में  समर्थ  हो  सकते  इसका  कोई  ऐसा  तरीका  होना
 खाहिए  जो  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  तक  पहुंच  और  मैं  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  के
 माननीय  मंत्रीजो  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  खोलें  ।  तमिलनाडु  में  500  लाख  की  आवादी  के  लिए  सिर्फ  400  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्र

 आप  स्वयं  कल्पना  कर  सकते  500  लाख  लोगों  के  लिए  400  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का
 अर्थ  क्या  कम  से  कम  प्रत्येक  एक  लाख  व्यक्तियों  के  पीछे  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  होना

 चाहिए  ।  तमिलनाडु  में  आपको  सौ  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को और  खोलने  की  जरूरत  सम्पूर्ण
 देश  में  आपको  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  प्रत्येक  तालुक  अथवा  हरेक  ब्लाक  में  कम  से  कम  एक
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  होता  मैं  राज्य  मंत्री  और  केबितेट  के  सन्जीजी  से  भी  निवेदन

 करता  हूं  कि  वे  तमिलनाडु  के  मामले  की  जांच  करवायें  ।  इस  विषय  में  हम  पूरी  कोशिश  कर  रहे
 हैं  ।  हम  आपके  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  से  आगे  बढ़  रहे  तमिलनाडु  में  लक्ष्य  से  ज्यादा  काम  हो

 रहा  है  क्योंकि  लगभग  सभी  अधिकारी  ओर  वहां  के  लोग  जन्मदर  निमंत्रण  के  पक्ष  में  इसीलिए
 _  निवेदन  करता  हू  कि  आप  उन  राज्यों  को  प्रोत्साहन  दीजिए  लो  इस  कार्य  में  पूरी  दिलचस्पी  से

 बड़े  मैं  मनुरोध  करता  हू  कि  इस  कार्य  को  तुरन्त  किया  जाना  भाहिए  ।
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 श्री  जाफर  दरोफ  :  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  अपनी  अनुदानों  की  मांगों  पर  मंजूरी  लेने  के  लिए  इस  सदन  के  समक्ष  आया  है।यह

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  ।  जैसा  कि  आप  जानते  ही  हैं  इलाज  से  परद्देज  अच्छा  मेरे  विचार

 से  मंत्रालय  का  भी  यही  रवंया  होना  चाहिए  ।

 अभी-अभी  तमिलनाडु  के  मेरे  माननीय  मित्र  ने  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  क॑ंहा  था  और
 प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने  और  ज्यादा  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  कहा  ।  यह
 विक  ही  है  मेरे  अन्य  मित्र  अपने  बिहार  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  !  मैं  नहीं  समझता  क्‍या  हमारे
 यहां  कोई  ऐसा  राज्य  या  क्षेत्र  है  जिसकी  जनसंख्या  अधिक  न  हो  रही  हो  ।  मुझे  संदेह  है  कि  केन्द्र
 अथवा  राज्यों  में  कोई  भी  ऐसी  सरकार  है  जिसमें  परिवार  नियोजन  कायेक्रम  को  गम्भीरता  भले  लेने
 की  हिम्मत  ओर  दृढ़  संकल्प  हो  ।  उपदेश  तो  ठीक  परन्तु  अगर  हम  इस  कार्यक्रम  को  शुरू
 करें  तो  हमारी  विश्वसनीयता  ज्यादा  हो  जाएगी  ।  मैं  एक  व्यावहारिक  सुझाव  दे  रहा  हू  ।  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  इसे  गम्भीरता  से  लेंगे  ।  हम  लोग  जो  कि  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  और
 जिन्होंने  परिवार  नियोजन  को  अपनाया  यह  ठीक  है  परन्तु  हममें  से  जिन  लोगों  ने  इसे  स्वीकार
 नहीं  किया  है  उन्हें  कायर  नहीं  होना  सबसे  पहले  हमें  ही  परिवार  नियोजन  अपनाना

 मेरे  मित्र  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  सफदरगंज  अस्पताल  आदि  के  बारे  में  बता
 रहे  थे  ।  मैंने  अस्पतालों  में  देबा  है  कि  यह  व्यवसायिक  ईर्ष्या  होती  है  जिससे  हमेशा  ही  समस्याएँ
 उत्पन्न  होती  हैं  ।  जहां  पर  पवित्रता  की  आवश्यकता  होती  वहां  पर  बह  बिल्कुल  ही  दिखाई
 नहीं  देती  ।  उच्चतम  शिक्षा  ओर  विशेषज्ञता  होने  पर  भी  यहू  इतना  अच्छा  व्यवस्ताय  व्यावसायिक
 ईर्ष्या  की  वजह  से  बदनाम  हो  गया  है  और  अस्पतालों  को  बहुत  सी  दिक्‍्कतें  एक  डाक्टर  दूसरे
 डाक्टर  की  जिम्मेदारी  नहीं  लेना  चाहेगा  ।  इस  तरह  कां  रवँया  समाप्त  होना  मैं  अपने
 मित्रों  और  मंत्री  जी  को  बताना  चाहूंगा

 ********  कि  डाक्टरों  के  दिमाग  में  अहं  की  भावना
 चिकित्सा  शिक्षा  बहुत  ही  खर्चीली  होती  यहां  तक  कि  अत्यधिक  बुद्धिमान  व्यक्ति  भी  इस  शिक्षा
 को  प्राप्त  करने  में  दिक्कत  महपूस  करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  गेलरी  की  ओर  देखकर  कछ  न  कहें  ।

 भ्रो  आफर  शरीफ  :  मैं  उन्हें  सम्बोधित  नहीं  कर  रहा  मैं  सिफे  इस  बात  का  उल्लेख
 कर  रहा  मैं  तो  सिर्फ  चिकित्सकों  के  अनुभवों  को  बता  रहा  हू  ।  यह  मंहगी  पढ़ाई  क्‍या
 किसी  भी  मायने  में  वे  किसी  से  कम  यह  बहुत  ही  कठिन  पढ़ाई  जब  ये  लोग  पारंगत॑
 हो  जाते  हैं  तो  विशेष  निदंश  लिखवासे  हैँ  उन्हें  यह  इन  लोगों  की  भावना  है  ।  हमें  तो  इस  बात  की
 तारीफ़  करनी  बहुत  से  चिकित्सक  यहां  पर  रोजगार  के  अभाव  में  विदेशों  में  जाते  हैं  और
 ज्यादा  पैसा  कमाने  के  लिए  भी  जाते  लेकिन  ऐसे  भी  चिकिश्सक  हैं  जो  देश  को  और  देशवासियों

 *कार्यवाही-बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 न  री
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 को  प्यार  करते  हैं  और  यद्यपि  बाहर  उन्हें  ज्यादा  धन  मिल  सकता  है  पर  वे  उसका  त्याग  करते  हैं
 और  यहीं  रहकर  लोगों  की  सेवा  करते  मेरे  विचार  से  सरकार  को  हम  लोगों  की  तकलीफों  को
 जानने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  विशेष  रूप  से  मैं  कहूंगा  कि  हमें  इस  चिकित्सा  प्रणाली  के  क्षेत्र

 में  कार्यरत  आया  और  नर्सों  की  तकलीफों  को  जानना  चाहिए  जोकि  दिन  रात  काम  करफे  लोगों  की

 सेवा  करती  हमें  इन  वर्गों  के  लोगों  का  ध्यान  रखना  अस्पताल  की  पवित्रता  को
 बनाये  रखने  के  लिए  ये  लोग  छोटे  से  छोटा  काये  भी  करती  हैं  ।  हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि

 चिकित्सकों  को  सुविधाएँ  मिलें  ताकि  वे  विदेशों  की  तरफ  आक्ृष्ट  न  हों  ।  मैं  वास्तव  में  बहुत  ही

 दुखी  हुआ  जब  कि  मेरे  मित्र  कह  रहे  थे  कि  चिकित्सक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाना  नहीं  चाहते  बयोंकि

 उन्हें  भावश्यक  सुविधाएँ  नहीं  मिलती  हैं  यहां  तक  कि  आवास  की  सुविधा  भी  नहीं  मिलती  ।  एक
 दिन  जब  मैं  ग्रामीण  क्षेत्र  में  गया  तो  गांव  वाले  मझरुक्षे  वह  स्थान  दिखाना  चाहते  थे  जहां  चिकित्सक

 को  ठहराया  गया  था  और  गांव  वालों  ने  यह  काय  बड़े  गव॑  के  साथ  किया  था  ।  मैंने  सोचा  कि  मेरे

 लिए  यह  बहुत  ही  अच्छी  बात  इससे  उनका  उत्साह  भी  गौशाला  में  छोटा  सा  कमरा

 मैं  उस  स्थान  को  देखकर  चकित  रह  गया  ।  इसके  बाद  मुझे  आम  सभा  में  वहां  के  नेताओं

 की  आलोचना  करनी  पड़ी  एक  चिकित्सक  को  इस  तरह  के  स्थान  में  ठहरने  की  आशा  बे  कंसे  कर

 सकते  हैं  और  कहा  कि  यह  उस  चिकित्सक  की  महानता  थी  वह  वहां  रहा  और  लोगों  की  सेवा

 करने  के  लिए  निरन्तर  कार्य  करता  इसके  बाद  इन  लोगों  ने  उस  चिकित्सक  का  आवास  बदलने

 का  वायदा  किया  |  यह  हालत  ना  तो  लोग  ही  महसूस  करते  हैं  और  न  ही  सरकार  इस  बारे

 में  कुछ  करती  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  जी  न ेमहिलाओं  और  युवकों  के  कल्याण  के  लिए  काफी  कार्य  करने  पर  जोर
 *

 दिया  युवकों  की  ओर  ध्यान  देने  और  भविष्य  की  चिन्ता  के  लिए  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  को  बधाई

 दू  अगर  यहां  पर  मैं  मद्यनिषेध  के  बारे  में  तो  मुझे  नहीं  मालूम  सदस्यगण  मेरे  बारे  में

 क्या  सोचेंगे  |  परन्तु  अब  समय  आ  गया  जब  हमें  इस  समस्या  पर  गर्म्भ।र  रूप  से  सोचना  है  ।

 परन्तु  हम  संसाधनों  के  बारे  में  चिन्तित  हैं  ।  उत्पादन  शुल्क  राज्यों  तथा  केन्द्र  दोनों  के  लिए  ही

 महत्वपूर्ण  हम  ताड़ी  के  केन्द्र  खोलने  की  इजाजत  देते  रहते  हैं  बिना  यह  सोचे

 समझे  कि  शराब  कौन  लोग  पीते  क्‍या  क्‍या  यह  किसान  ओद्य,गिक  श्रमिक  या  फिर

 झुग्गी  में  रहने  वाला  कोई  व्यकित  अथवा  अमीर  आदमी  है  जो  उसे  खरीद  सकता  है  ।  इसके  लिए

 कोई  मापदण्ड  नहीं  बनाया  गया  है  ।  जब  हम  उनकी  आलोचना  करते  है  तो  वे  बिगड़  जाते  हैं  और

 अवैध  रूप  से  शराब  बेचते  हैं  ।  मैं  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  जब  वे  महिलाओं  ओर

 युवकों  के  कल्याण  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  उन्हें  गम्भीरता  से  उन  तरीकों  का  भी  पता  लगाना

 चआाहिए  ताकि  लोग  विशेष  रूप  में  गरीब  व्यक्ति  इस  ताड़ी  अथवा  शराब  को  इस्तेमाल  न

 अगर  उन्हें  इसकी  लत  पड़ी  है  तो  इस  बात  के  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  कि  क्या  उन्हें  कम  कीमत

 पर  कुछ  दिलाया  जा  सकता

 दूसरे  अगर  पूर्ण  मष्य-निषेध्
 के  लिए  सरकार  को  दृढ़  इशछा  है  तो  इससे  अच्छी  और  कोई
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 बात  नहीं  मेरे  विचार  से  हम  एक  नए  युग  में  जा  रहे  होंगे  चाहे  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  पर

 हमारी  हंसी  ही  क्‍यों  न  उड़ाए  ।

 एक  और  बात  यह  है  कि  हमारे  देश  में  नशीली  दवाईयों  का  सेवन  एक  आम  बीमारी  हो
 गई  है  ।  कुछ  विशेषज्ञों  का  कहना  है  कि  अगर  हम  समस्या  को  सुलझायेंगे  नहीं  तो

 हमारी  भावी  पी  ढ़ी  को  इससे  बहुत  ज्यादा  नुक्स।न  होते  की  सम्भावना  है  ।  सरकार  इस  बारे  में
 गम्भीर  नहीं  पता  नहीं  हमारे  लोगों  में  क्या  बुराई  घर  कर  गई  अच्छे-अच्छे
 मध्यम  वर्ग  क ेलोग  और  उच्च  मध्यमवर्गीय  लोग  तथा  हमारा  सम्पूर्ण  विद्यार्थी  समुदाय  इससे  बुरी
 तरह  प्रभावित  है  ओर  हमें  इसकी  कोई  चिन्ता  ही  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  अच्छी  बात  होगी
 अगर  सरकार  बेचने  वाले  ओर  खरीदने  वाले  दोनों  पर  जुर्माना  करने  या  सजा  देने  का  कानून
 बनाए  ।  यहू  अच्छा  भी  होगा  ओर  हम  भी  भावी  पौढ़ी  को  बचाने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  ।

 थू  कि  आप  घण्टी  बजा  रहे  अतः  मैं  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  से  एक  बात  के  बारे  में  निवेदन

 करू  मुझे  याद  है  जब  मैं  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  की  सलाहकार  समिति  का  सदस्य  था  उस  समय
 श्री  खाडिलकर  स्वास्थ्य  मन्त्री  तब  हमने  अखिल  भारतीय  आयु  विशान  दिल्ली
 तथा  पी०जी०आई०  चण्डीगढ़  की  प्रणाली  पर  ही  प्रादेशिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोयने  की  मांग  की  थी  ।
 दक्षिण  में  एक  भी  केन्द्र  नहीं  आप  कह  सकते  हैं  कि  पॉडिचेरी  में  एक  है  पर  वह  उपनिवेशीय
 काल  में  स्थापित  किगा  गया  था|  इस  सरकार  ने  उसे  भी  स्थापित  नहीं  किया  था  ।  इसके  बाद
 निर्णय  लिया  गया  कि  जलवायु  के  हिसाब  से  बंगलोर  सबसे  उपयुक्त  स्थान  हैं  ओर  कर्नाटक  सरकार
 ने  इस  कार्य  के  लिए  सभी  सुविधाएं  प्रदान  कीं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  दो  केन्द्रों  का  एक  चण्डीगढ़
 में  और  दिल्ली  में  इतनी  कम  दूरी  पर  दो  केन्द्रों  का होना  और  उन  स्थानों  की  उपेक्षा  कर  देना  जहां
 पर  निर्घन  व्यक्ति  गैर-सरकारी  संस्थानों  में  इलाज  करवाने  में  समर्थ  नहीं  है  भारत  सरकार  के
 लिए  अच्छा  नहीं  होगा  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  दिल्‍ली  में  स्थित  अखिल  भाश्तीय  आयु  विज्ञान
 संस्थान  तथा  पी०जी०  चण्डीगढ़  के  तरीकों  पर  ही  चिकित्सा  विज्ञान  का  प्रादेशिक  संस्थान
 बंगलौर  में  भी  खोला  जाना  चाहिए  ताकि  यह  सम्पूर्ण  दक्षिण  भारत  के  लिए  काय॑  कर  सके  |

 दूसरी  बात  हम  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  ज्यादा  बातें  कर  रहे  हैं  मेरे  मित्र
 श्री  शिवराज  विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्री  भी  यहां  पर  बैठे  हुए  मेरे  विचार  से  जल्दी
 से  जल्दी  निदान  करने  तथा  उसका  इलाज  करने  के  जो  कुछ  भी  उपकरण  दुनियां  में  कही  भी
 लब्ध  लोगों  का  जीवन  बचाने  के  लिए  हमें  उपयोग  में  लाने  चाहिए  |  तीसरी  बात  मैं  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  प्रचार  माध्यमों  का  उपयोग  दूरदर्शन
 का  उपयोग  हम  दूरदर्शन  प्रसारण  का  विस्तार  कर  सकते  हैं  ओर  लोगों  को  शिक्षित  कर
 संकंते  व्यापक  प्रचार  माध्यम  के  बारे  में  कहूं  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार
 कल्याण  मंत्रालय  इस  बारे  में  श्रम  मंत्रालय  ओर  सूचना  तम्मा  प्रसारण  विभाग  मंत्रालय  से  इस
 मामले  पर  बात-चीत  करेगा  ।  जो  फिल्में  हम  बना  रहे  हैं  उनसे  क्या  भावना  उत्पन्न  होती  है  ?  हमें
 देखना  यह  है  कि  सभी  प्रचार  माध्यम  हमारे  लोगों  को  कई  तरह  से  शिक्षित  करें  जिससे  जनसंख्या
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 जे  ब+  वे  जलन  न  जन  पथ  क  +++  जप  कननजज/्६२्-फ

 वृद्धि  को  नियंत्रित  किया  जा  स्वास्थ्य  बनाये  रखा  पोषक  आहार  पर्यावरण  ठीक  रहे
 और  प्रदूषण  न  हो  या  कोई  ओर  भी  अन्य  की  जायें  जिनकी  आवश्यकता  विशेष  रुप  में  मैं  मंत्रालय

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मिलावट  तथा  नकली  दवाइयों  और  निम्न  स्तर  की  औषधियों  के  बारे  में

 बताएँ  ।  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्रालय  स्वयं  ही  इन  प्रश्नों  को  देखेगा  ।  और  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों

 को  में  बह  बंध  कर  न  रहे  ।  यह  देखना  राज्यों  और  केन्द्र  संयुक्त  दायित्व  उत्तरदायित्व  है  कि

 भारत  सरकार  के  लोग  विश्व  के  अन्य  लोगों  की  भांति  स्वस्थ  हों  तथा  अधिक  अच्छी  स्थिति  में

 6.00  म०००

 तत्पदश्ात  लोक  सभा  मंगलवार  अप्र  1985,  26  चत्र  1907  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  स्टील  स्लेट  मैन्यूफैक्च रिंग  दिल्‍ली  ।
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